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 5  पटेल |  Sto मधु दंडवते : यदि आप एक मुख्य मंत्री को दूसरे मुख्य

 लोक  सभा  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासोन

 प्रइनों  क ेमौखिक  उत्तर

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  एच०  एम०  पटेल  ।

 थी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  यह  अच्छा  प्रइन  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  करे  विचार  में  वह  तभी  अनुपस्थित  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  यदि  आप  एक  मुख्य  मंत्री  को  दूसरे  मुख्य  मंत्री  से  बदल  सकते  हैं  तो  ये
 प्रएन  मैं  पूछ  सकता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  मुझे  यह  शक्ति  प्रदान  नहीं  की

 विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  कलर  के  अन्तर्गत  नए  एककों  का  विकास

 *144.  श्री  टी०  बशीर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  के  अन्तगंत  नए  एककों  का  विकास
 करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  इलक्ट्रानिको
 और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बोौ०  :  और  विक्रम
 साराभाई  अन्‍्तरिक्ष  केन्द्र  के  अन्तर्गत  नए  एककों  के  विकास  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  फिर
 कार्यकरण  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूर्ति  के लिए  जरूरी  संगठनात्मक  पुनर्गठन  की  उपयुक्त
 परियोजना  टीमों  की  स्थापना  और  कार्यक्रम  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 संधान  तथा  विकास  क्लियाकलापों  के समाकलन  का  काये  जारी  रहेगा  ।
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 श्लो  टी०  बशीर  :  मुझे  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  इस  उत्तर  से  बहुत  निराशा  हुई  है  कि

 विक्रम  साराभाई  अतरिक्ष  केन्द्र  के  अ ंतगंत  नए  एककों  के  विकास  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  विक्रम

 साराभाई  अ  तरिक्ष  केन्द्र  लाँविग  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  तथा  अंतरिक्ष  तकनीकी  से  संबंधित

 क्षेत्रों  मे ंअनुसंघान  और  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  केन्द्र  यह  मानी  हुई  बात  है  कि  हमारा  देश

 अंतरिक्ष  विज्ञान  तथा  तकनीक के  क्षेत्र  में  काफी  प्रगति  कर  चुका  है  ।  इसलिए  हमारे  देश  के

 रिक्ष  एककों  का  विकास  होना  चाहिए  ।

 मेरी  जानकारी  के  अनुसार  भारतीय  अतरिक्ष  अनुसंघान  संगठन  नामक  प्राधिकरण

 एस०  आर०  ने  केरल  में  त्रिवेन्द्रम  के  निकट  में  वलीयमाला  में  ओ--स्टेशनरी  लांच

 ब्हीक्ल  स्टेशनਂ  तथा  लिक्विड  फ्यूल  डेवलपमेंट  यूनिटਂ  लगाने  का  प्रस्ताव  किया  है  जहां  पर

 लाइट  लांचिगव्हीक्ल  काम  कर  रहा  ये  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  यह  विक्रम  साराभाई  प्रंतरिक्ष
 केन्द्र  का  एक  भाग

 अभी  हाल  ही  में  मुर्े  ज्ञात  हुआ  है  कि  भारतीय  भ्रंतरिक्ष  अनुसंघान  संगठन  नामक
 करण  ने  वलीयमाला  में  प्रस्तावित  इस  नए  एकक  के  स्थान  को  बदल  कर  इसे  किसी  अन्य  राज्य  में
 लगाने  का  निर्णय  किया  है  और  समाचार  पत्रों  में  इस  संबन्ध  में  समाचार  भी  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 मैं  मन्‍त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारतीय  अ  तरिक्ष  अनुसंघान  संगठन  नामक
 प्राधिकारियों  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिया  यदि  वे  एकक  लगाने  के  स्थान  में  परिवतंन
 करना  चाहते  हैं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शी  शिवराज  बो०  पाटिल  :  माननीय  सदस्य  को  परेशान  होने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  हम
 वतंमान  एककों  को  सुदृढ़  बना  रहे  हैं'**  ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  चिता  हो  रही  है  !

 श्री  शिवराज  वो०  पाटिल  :  नए  एकक  नहीं  लगा  रहे  |  दूसरी  बात  यह  है  मन्त्री  द्वारा  सदन
 में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  समाचार  की  श्रपेक्षा  अधिक  भरोसा  किया  जा
 सकता  है  ।

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हम  एककों  को  सुदृढ़  बना  रहे  हैं  हमारे  लिए  नए
 एकक  स्थापित  करना  आवश्यक  नहीं

 जहां  तक  प्रौपेलेंटਂ  प्रणाली  का  संबन्ध  हम  वलीयमाला  में  एकक  को  सुदृढ़
 बनाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  और  बाकी  एककों  को  भी  अन्य  प्रयोजनार्थ  सुदढ़  बनाया  जा
 रहा

 श्री  टी०  बशीर  :  दूसरा  सवाल  मैं  अपनी  जानकारी  के  लिए  पूछना  चाहता  हूं  ।  भारतीय
 अंतरिक्ष  अनुसंघान  संगठन  के  प्राधिकारियों  ने  देश  में  अपने  एककों  के  विकास  के  लिए  एक
 योजना  रिपोर्ट  तैयार  करके  सरकार  को  प्रस्तुत  की

 मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इस  पर  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी
 है  और  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 श्रो  शिवराज  बो०  मैं  सरकार  द्वारा  लिए  गए  निर्णय  के  बारे  में  बात  कर  रहा
 यदि  कुछ  अध्ययन  किया  गया  है  और  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  तो  वह  एक  अलग  बात
 लेकिन  वर्तमान  स्थिति  में  हमने  केरल  में  कोई  नया  एकक  लगाने  अथवा  केरल  से  किसी  एकक  को
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 अन्य  राज्य  में  स्थानांतरित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  इसके  विपरीत  हम  वहां
 पर  विद्यमान  एककों  को  सुदृढ़  बना  रहे  हैं  ।

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  मैं  स्पष्ट  उत्तर  जानना  चाहता  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  केरल
 को  और  उपग्रह  छोड़ने  वाले  स्टेशन  स्थापित  करने  के  लिए  बिल्कुल  अनुपयुक्त  समझा  जा  रहा  है
 ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  ऐसा  नहीं  है  ।

 श्री  शिवराज  बो०  पाटिल  :  जहां  तक  उपग्रह  छोड़ने  का  संबंध  अ  तरिक्ष  सम्बन्धी  सभी
 गतिविधियां  जेसे  उपग्रह  निर्मित  करने  और  आदि  सारी  गतिविधियां  केरल  में

 हो  रही  इसलिए  हम  केरल  को  अनुपयुक्त  नहीं  समझते  ।

 जहां  तक  उपग्रह  छोड़ने  सम्बन्धी  सुविधाओं  का  सम्बन्ध  है  हम  श्रिवेन्द्रम  लांविग
 पैड  से  भी  कुछ  रकेट  छोड़  रहे  लेकिन  जहां  तक  अन्य  लांचिंग  सुविधाओं  का  संबन्ध

 श्री  हरिकोटा  तथा  कुछ  अन्य  स्थान  भी  हैं  जहां  से  हम  उपग्रह  छोड़  रहे  सरकार  ऐसा  नहीं  सोचती
 कि  केरल  अ  तरिक्ष  तकनीक  विकास  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सर्वाधिक  उपयुक्त  स्थानों  में  से  एक

 श्रो  सुरेश  क्रूप  :  यह  अत्यंत  उपयुक्त  स्थानों  में  से  एक

 डा०  चिन्ता  मोहन  :  गया  यह  सच  है  कि  आंपध्र-प्रदेश  में  श्री  हरिकोटा  में  स्थित  अ  तरिक्ष
 अनुसंघान  केन्द्र  के  एच०  आई०  एस०  टी०  आर०  ए०  सी०  एकक  को  कर्नाटक  ले  जाया  जा  रहा
 है  ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ओशो  शिवराज  बी०  हम  ऐसा  नहीं  कर  रहे  ।  यह  समस्या  विभाग  की
 सरचना  को  स्थानातरण  माना  जा  रहा  है  ।  श्री  हरिकोटा  में  उपलब्ध  किसी  भी  सुविधा  को
 लौर  अथवा  किसी  अन्य  स्थान  पर  नहीं  ले  जाया  जा  रहा  ।  इसके  विपरौत  हम  वहां  पर  उपलब्ध

 सुविधाओं  में  ओर  वद्धि  फर  रहे  हैं  ।  हमने  एल०  एस०  बी०  वहीं  से  छोड़ा  है  और  कुछ  अन्य  व्हीवःल
 भी  वहीं  से  छोड़े  जायेंगे  ।

 विशिष्ट  योजनाओं  के  लिए  आवंटित  घनराशि  का  अन्य  कार्यों  में  उपयोग

 #146.  श्री  के०  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  जिन्होंने  पवंतीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास
 तथा  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के लिये  आवंटित  घनराछि  का  उपयोग  अन्य  कार्यों  में  किया  है  ओर
 किन  कार्यों  के  ओर

 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  विद्विष्ट  कार्यों  के  लिये  निर्धारित  केन्द्रीय  धनराशि  को
 अन्य  कार्यों  पर  खर्च  करने  वाले  राज्यों  को  दण्डित  करने  के  लिये  योजना  आयोग  द्वाशा  बनाई  गई
 योजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  भर  एक  विवरण  सभा
 पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।
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 विवरण

 कुछ  राज्यों  में  करष  और  संबद्ध  तथा  प्रामोण  विक्रास  क्षेत्रक  के  अन्तर्गत  छठो

 वंचवर्षोथ  योजना  अवधि  के  अनुमोदित  परिव्ययों  के  मुकाबले  व्यय  में  कभी  हुई  है  जो  नीचे  बताई

 गई  है  :--

 र०  )

 क्र  राज्य  कानाम  क्षेत्रक  जिनमें  अनुमोदित  वास्तविक  कमी  की

 सं०  कमियां  परिव्यय  व्यय  सौमा

 हैं
 अनुमान  )

 2  3  4  5  6

 1,  आन्प्न  प्रदेश  कृषि  और  संबद्ध  195.58  93  29  (-)  12.29

 ग्रामीण  विकास  227.89  205.88  (--)  22.01

 2.  असम  कृषि  और  संबद्ध  149.18  143.12  (--)  6-06

 सेवाएं
 ग्रामीण  विकास  89.22  84.53  (--0  469

 3.  बिहार  कृषि  और  संबद्ध  129.80  122.29
 सेवाएं
 ग्रामीण  विकास  309.19  302.31  (--)  6588

 “4.  गुजरात  -  188.54  186.07  (--)  2.47

 5.  हिंमांचल  प्रदेंश  कृषि  और  संबद्ध  101.39  98.42  (--)  2.97
 ग्रामीण  विकास  39-41  38.60  0.81

 6.  कर्नाटक  कृषि  और  संबद्ध  179.07  175.87  3.20
 सेवाएं

 7.  केरल  150.68  149.90  0-48

 8,  महाराष्ट्र  336. '4  323.24  12.90

 9.  मेघालय  33.01  32.98  0.03
 ।  ग्रामीण  विकास  24.48  23.59  0.89

 10.  नागलेंड  कृषि  और  संबड  28.91  26-44  (--)  2-7
 सेवाएं

 11.  उड़ीसा  ग्रामीण  विकास  176.33  168.15  (--)  8.18
 12.  पंजाब  कृषि  और  संबद्ध  147.04  140.83  6.21

 सेवाएं
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 2  3  4  5  6

 13.  सिक्किम  32.16  30.25  191
 ग्रामीण  विकास  3.92  3.74  0.18

 14.  पर्चिम  बंगाल  कुषि  और  संबद  182.40  160-20  (--)  22.20
 सेवाए «6.  al विकास

 कप्पणी  विकास  के  अन्तर्गत  प्रावधान  में  गरीबी  दूर  करने  के कार्यक्रमों के
 प्रावधान  शामिल  हैं  ।

 जहां  तक  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  का  सम्बन्ध  असम  ओर  पश्विम  बंगाल

 के  मामले  में  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  उप-योजना  से  छठी  योजना  में  निम्न  प्रकार  से  कमो

 रही  दै  —

 _  _  रुपए )

 क्रम  राज्य  का  नाम  जोड़  योजना  अर्वाधि  कर्मी

 संख्या  अनुमोदित  परिव्यय  में  कुल  व्यय

 1  2  3  4  5 डा  जा
 1.  असम

 166.54  13.2.  (--)  3.32

 2.  पश्चिम  बंगाल  77.87  73-65  (-)  4.22

 प्रबोधन  के  परियोजना  के  अनुमोदित  परिशब्ययों  के  मुकाबले  वास्तविक  व्यय  में

 मी  संगत  है  ।  इन  करमियों  के  कारण  राशि  अन्य  कार्यों  में  लग  सकती  है  ।  यह  ठीक-ठीक

 पता  लगाना  व्यवहायं  नहीं  है  कि  वास्तव  में  किस  सीमा  तक  राक्षि  को  अन्य  कार्यों  में  लगाया

 गया  है  ।

 1969  से  पूर्व  विश्चिष्ट  स्कीमों  परियोजनाओं  के  निमित्त  राज्य  योजनाओं  के  लिये  केन्द्रीय

 सहायता  ऋणों  और  अनुदानों  के  रूप  में  दी जाती  थी  ।  1969  में  ब्लाक  ऋणों  भौर

 दानों  की  प्रणाली  शुरू  की  गई  जिसके  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  अनुमोदित  फामू ले
 के  अन॒सार  सम्पर्ण  राज्य  योजना  के  लिए  एकमुषठत  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  यह्‌
 सनिश्चित  करने  के  उदश्य  से  कि  योजना  व्यय  योंजना  प्राथमिंकताओं  के  अनुरूप  ब्लाक  ऋणों

 और  अन॒दानों  की  प्रणाली  के  साथ-साथ  परिव्यय  निर्धारित  करने  की  एक  स्कीम  छुरू  को  गई  ।  इस

 स्कीम  के  अन्तगंत  कृषि  तथा  सम्बद्ध  सेवाओं  ग्रामीण  और  विकास  लघु  धिचाई  ओर  नियंत्रण

 क्षेत्र  विकास  विशिष्ट  सिंचाई  तथा  परियोजनाओं  ओर  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्य  त्रम  के

 विभिन्‍न  घटकों  के  लिए  घन-राश्ियां  निर्धारित  की  जाती  राज्यों  से  इन  अनुमोदित  परिव्ययों

 के  अनुपालन  की  अपेक्षा  की  जाती  और  व्यय  में  कोई  कमी  हो  जाने  की  वजह  से  केंद्रीय  सहायता

 में  समान॒पातिक  कटौती  होती  है  ।

 आओ  के०  रासमृति  :  मेरा  प्रइन  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।  मैंने  पृछा  है  कि  राज्यों  के  नाम

 क्या  हैं  जिन्होंने  पवंतीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  तथा  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  क ेलिए

 आंवंटिंत  घंनराशि  का  उपयोग  अन्य  कार्यों  के  लिए  किया  है  ओर  यह  उपयोग  किन  कार्यों  के  लिए
 किया  जा  रहा  है

 !
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 मुर्के  यह  कहते  हुए  खेद  हो  रहा  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  यह  उत्तर  दिया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपको  उत्तर  पाकर  खेद  हो  रहा  है  ?

 श्रो  रामम॒ति  :  मुर्के  खेद  इसलिए  हो  रहा  है  क्योंकि  ये  गलत  उत्तर  है  ।  मेरा  यह  मतलब  है  ।

 उन्होंने  उन  विभिन्‍न  राज्यों  के  नाम  बताए  हैं  जिन्होंने  घनराशि  का  उपयोग  नहीं  किया  है  ।

 उन्होंने  व्यय  में  कमी  का  उल्लेख  किया  है  ।  अन्त  में  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  ये  कमी  अन्य  कार्यों
 में  उपयोग  के  कारण  भी  हो  सकती  मेरा  प्रशन  था  उन  सभी  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं

 जिन्होंने  गरीबी  उन्मूलन  तथा  अन्य  ग्रामीण  विकास  कार्यों  क ेलिए  आवंटित  धनराशि  का  उपयोग

 अन्य  कार्यो  के  लिए  किया  है  ।  उन्होंने  इसके  बारे  में  नहीं  बताया  ।  इसके  25  जनवरी  को

 कलकत्ता  में  चेम्बर  आफ  कामस  की  एक  बैठक  को  सम्बोधित  करते  समय  वाम  पंथो  मोर्चे  पर  व्यग्य

 करते  हुए  उन्होंने  कहा  कि  :

 बात  है  कि  अचानक  ही  58  लाख  रुपये  चिड़िया-घर  के  विकास  पर  ख्च
 कर  दिये  गये  ।”  जबकि  उनका  उपयोग  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  के लिए  किया  जाना

 चाहिये

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्हें  ये  आंकड़े  कहां  से  प्राप्त  हुए  और  वह  मुझे  सही  उत्तर  देने  में

 असमर्थ  क्‍यों  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  यह  भी  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्या  उन्होंने  उस  राशि  का  अनुमान  लगाते  जिसका  कि  उपयोग  नहीं  यह  58  लाख
 रुपये  अथवा  जो  भी  राशि  उन्होंने  कलकत्ता  में  चैम्बर  आफ  कामसे  को  बंठक  में  कहो  को  घटा
 लिया  है  अथवा  ये  आने  वाले  वर्ष  के  लिए  दी  जाने  वाली  धनराशि  में  से  घटा  ली  मैं  मंत्री

 महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इसे  घटा  लिया  गया  है  अथवा  नहीं  ।

 श्रो  ए०  के०  पंजा  :  जहां  तक  धनराशि  का  अन्य  कार्यों  क ेलिए  उपयोग  का  संबंध  इस
 समय  यह  मालूम  करना  संभव  नहीं  है  कि  इसका  उपयोग  कहां  किया  गया  है  ।  लेकिन  हम  क्षेत्रवार

 यह  पता  लगा  सकते  हैं  कि  कमी  किस  सीमा  तक  हुई  यदि  100  करोड़  रुपये  आवंटित  किए
 ड्ाते  हैं  और  हम  यह  पाते  हैं  कि  100  करोड़  रुपये  का  कुल  परिव्यय  वास्तविक  ध्यय  नहीं  है  तो  हमें

 मालूम  होता  है  कि  कमी  यह  मालूम  करना  भो  सम्भव  नहीं  है  कि  कमी  कहां  पर

 किन्तु  यदि  कुल  परिव्यय  में  से  100  करोड़  रुपये  वास्तविक  व्यय  तो  हम  क्षेत्रवार  आवंटन  देखते  हैं
 कि  छिक्षा  के  लिए  आवंटित  किए  गए  9  करोड़  रुपये  व्यय  किए  गए  हैं  अथवा  नहीं  मोर  यदि  नहीं
 तो  इसमें  कितनी  कमी  क्या  कृषि  के  लिए  आवंटित  किए  गए  10  करोड़  रुपये  व्यय  किए  गए
 हैं  अथवा  नहीं  और  यदि  नहीं  तो  कितनी  कमी  है  ।  इसी  के  अनुसार  आंकड़े  दिए  गए  हैं  ।  कलकत्ता
 में  जब  मैंने  वक्तव्य  दिया  था  तो  ये  चिड़ियाघर  पर  खर्च  करने  के  बारे  में  था  जिसके  लिए  पद्दिचम
 बंगाल  को  कुछ  भी  नहीं  दिया  गया  था  ।  हमें  दिए  गए  आंकड़ों  से  यह  पता  लगा  ओर  इसीलिए  मैंने

 ऐसा  कहा  ।

 ओ  के०  रामम॒ति  :  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  दे  दिया  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  यह
 कमी  राज्यों  को  आवंटित  घनराशि  का  ग्ह  भाग  है  जिसका  उपयोग  नहीं  किया  गया  हो  ।  क्‍या  यह
 पता  लगाना  संभव  नहीं  है  कि  कोनसे  राज्य  ने  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  तथा  अन्य  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रमों  के  लिए  विक्षेष  रूप  से  आवंटित  धनराशि  का  अन्य  कार्यों  के  लिए  उपयोग  किया  है  ?

 यदि  हम  यह  पता  नहीं  लगा  सकते  तो  उस  सीमा  तक  हमारे  सामने  रुकावर्ठे  फिर  तो
 वे  भविष्य  में  भी  इन  कार्यक्रमों  के लिए  आवंटित  घन  का  उपयोग  अन्य  कार्यों  के  लिए  करते  रहेंगे  ।
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 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  गरीबी  हटाओ
 और  अन्य  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  लिये  निर्धारित  की  गई  निधियों  को  अन्य  कार्यों  में  व्यय न

 जाने  के  संबंध  में  निगरानी  रख़ने  के  लिये  योजना  आयोग  में  कोई  व्यवस्था  है  और  यदि
 तो  क्‍या  वह  निधियों  को  इस  प्रकार  अन्तरित  किये  जाने  पर  निगरानी  रखने  के  एक

 निगरानी  कक्ष  स्थापित  करने  का  सुझाव  रखेंगे  ?

 श्री  ए०  के०  पंजा  :  जहਂ  तक  सातवीं  योजना  का  संबंध  उसकी  निगरानी  रखी  जायेगी
 जेसा  कि  पहले  भी  किया  जाता  रहा  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  भी  इसके  प्रति  प्रमख
 क्तंव्य  भौर  उत्तरदायित्व  हो  जाता  जहां  तक  योजना  आयोग  का  संबंध  उसके  अधीन
 एक  कक्ष  जो  प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  से  यह  सूचना  एकत्र  करता  माननीय  प्रधान
 मंत्री  के  विशिष्ट  निदेश  के  अधीन  हर  तीसरे  तिमाही  निगरानी  कार्य  किया  जाता  ऐसा
 इसलिये  किया  जाता  है  जिससे  यह  पता  चल  सके  कि  जहां  कहीं  भी  यह  निधि  उपयोग  में  लाई  गई

 वहाँ  हम  कमी  का  पता  लगा  सकते  हैं  ।

 श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  अधिकांश  नियतन  राज्य  योजनाओं  के  लियै  ब्लाक  ऋणों  और  ब्लाक

 अनुदानों  के  रूप  में  किया  जाता  योजना  क्रायोग  अथवा  सरकार  के  पास  जो  तत्न
 वह  इस  बात  का  ध्यान  रखता  है  कि  जो  राशि  जिस  प्रयोजन  के  लिये  नियत  की  गई  थी  उस

 राशि  को  उस  प्रयोजन  के  लिये  वास्तव  में  व्यय  किया  गया  अथवा  नहीं  ?  चू  कि  यह  प्रणाली

 सन्‌  1969  से  लागू  की  गई  थी  ।,  राज्य  की  योजनाओं  के  लिये  केवल  अनूदान  दिया
 जाना  चाहिये  और  क्‍या  सरकार  इस  बात  पर  पुनः  विचार  करके  पुरानी  प्रक्षिया  को  वरकरार
 रखेगी  ।

 श्री  ए०  क०  पंजा  :  अप्रैल  1969  से  पहले  जो  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  थी  उसके  अनुसार
 योजना  को  स्कोम  के  अनुरूप  राशि  का  नियतन  किया  जाता  किक्‍्तु  राज्यों  के साथ  विचारविमर्श
 करने  के  बाद  यह  आम  सहमति  पाई  गई  कि  जहां  तक  गरीबी  हटाओं  ग्रामीण  विकास

 लघु  विचाई  आदि  क्षेत्रों  कः  संबंध  राशि  का  नियतन  ब्लाक  ऋण  के  रूप  में  विश्वेष
 निदेश  के  साथ  किया  जाये  जिससे  किसी  विशेष  स्थिति  को  छोड़कर  राशि  के  अन्तरण  किये  जाने
 की  संभावना  ही  न  रह  जाये  और  ऐसी  विशेष  स्थिति  में  अंतरण  किये  जाने  के  बारे  में  राज्य  और
 संघ  राज्य  क्षेत्र  योजना  आयोग  को  उन  कारणों  को  स्प्रष्ट  करेंगे  कि  वे  राशि  का  इस  प्रकार  अन्त  रण
 क्यों  चाहते  वे  राशि  को  व्यय  क्‍यों  नहीं  कर  सके  और  यदि  जो  कारण  बताये  गये  हैं  वे  योजना
 आयोग  के  अनुसार  उचित  हैं  ;  तो  वह  राक्षि  के  अन्त  रण  किये  जाने  की  अनुमति  प्रदान  कर  देगा

 किन्तु  योजना  आयोग  की  अनुमति  के  बिना  राशि  के  अन्तरण  किये  जाने  की  अनुमति  नहीं  होगी  ।

 श्री  पी०  नामग्याल  :  निधियों  के  अन्त  रण  किये  जाने  के  बारे  में  मैं  एक  विशेष  प्रइन  पूछना
 चाहता  हूं  ।  आठवें  वित्त  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार  पेरा  12.55  के  अन्तगंत  कुछ  आधारभूत
 संरचना  तथा  अन्य  बातों  के  सुजन  के  लिये  2.48  करोड़  की  एक  छोटी  सी  राशि  लद्ाख  जिले  को
 आवंटित  की  गई  थीं  ।  बाद  में  इस  राशि  को  घटाकर  198.4  लाख  रुपये  कर  दिया  गया

 इसके  बाद  आधी  राशि  को  खरगिल  जिले  के  लिए  बन्तरित  कर  दिया  ग्या  ।  यह  स्थान  भी  मेरे
 निर्वाचन  क्षेत्र  के  अन्तगंत  माता  इसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  अन्य  क्षेत्रों  यथा  लेह  में
 संरचना  के  निर्माण  के  लिये  बनाई  गई  योजना  अथ्यवस्थित  हो  गई  माननीय
 मंत्री  मद्दोदय  से  यह  आएवासन  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  अन्तरित  की  गई  उस  राशि  की

 च्उ
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 करेगी  जो  लद॒दाख  जिले  के  लिए  स्वीकृत  की  गयी  है  और  उस  राशि  की  पूर्ति  भी  करेगी जो

 कु  छ  अवसंरचना  के  निर्माण  के  लिये  लद॒दाख  से  खरगिल  क्षेत्र  को  अन्तरित  किया  गया  मैं

 इसके  बारे  में  आश्वासन  चाहता  हूं  ।

 श्लो  ए०  के०  पंजा  :  मुक  से  या  योजना  आयोग  से  आइवसन  दिये  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं
 उठता  क्योंकि  यदि  किसी  विशेष  प्रयोजना  के  लिये  निर्घारित  निधि  को  अन्तरित  किया  जाता  है  तो
 राज्य  का  संघ  राज्य  क्षेत्र  दोषी  होते  हमने  एक  सूत्र  निकाल  लिया  है  जिससे  चक  कर्ता  राज्यों
 अथवा  संघ  राज्यक्षेत्रों  पर  तलवार  लटकती  रहती  योजना  आयोग  की  पूर्वानुमति  के  बिना
 निर्धारित  निधियों  के  संबंध  में  यदि  कोई  अन्तरण  किया  जाता  तो  उस  वर्ष  के  लिए  केन्द्रीय
 यता  की  राक्षि  में  से  उतने  ही  अनुपात  में  राशि  काट  ली  जाती  है  ।

 निर्धारित  समय  से  पीछे  चल  रही  परियोजनाएं

 *147.
 हर  बो०  हक  देसाई  |

 :  क्‍या  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 इस्पात  ओर  उवंरक के  क्षेत्रों  मे ंऐसी  कितनी  बड़ी  परियोजनाएं

 जो  भूमि  संबंधी  विवाद  और  पर्यावरण  स्वच्छता  ओर  देरी  से  उपकरणों  की  सप्लाई  के  का
 रित  समय  से  पीछे  चल  रही

 इत  परियोजताओं  में  कितना  पृ  जी-निवेश  अतग्र'स्त  और
 इन  परियोजनओं  की  मंजूरी  देने  में  और  विलम्ब  न  होने  देने  के लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 कार्यक्रम  कार्यन्वयन  मंत्री  ए०  बो०  ए०  गनी  खान  चौधरी  )  :  (१)  और
 केन्द्रीय  विद्युत  जिनमें  से  प्रत्येक  की  लागत  करोड़  र०  से  अधिक  है  और

 जिनका  प्रत्याशित  निवेश  8,865  करोड़  रु०  उनमें  भूमि  के  अधिग्रहण  में  महत्वपूर्ण
 उपस्कर  और  साभग्रियों  की  विदेशी  सहायता  प्राप्त  अभिकरणों  की  अनुमोदित
 कानन  ओर  व्यवस्था  में  वनों  की  कठिन  भूगर्भीय  समस्याओं  आदि  जंसे  विभिन्‍न
 कारणों  से  विलंब  हुआ  है  ।

 केन्द्रीय  कोयला  जिनमें  से  प्रत्येक  को  लागत  करोड़  रु०  से  अधिक

 है  और  जिनका  प्रत्याशित  निवेश  करोड़  रु०  उनमें  भूमि  अधिग्रहण  में  उपस्कर
 कठिन  भू-खनन  बिजली  पूति  की  समस्याओं  आदि  जंसे  विभिन्‍न  कारणों  से  विलम्ब

 हुआ
 4  केन्द्रीय  इस्पात  जिनमें  से  प्रत्येक  की  लागत  ](0  करोड़  र०  से  अधिक  है

 ओर  जिनका  प्रत्याशित  निवेश  करोड़  रु०  उनमें  उपस्कर  को  पूति  में  क्षेत्र  में
 धीमे  निर्माण  और  अपर्याप्त  घनरा(धि  की  ब्यवस्था  ज॑से  कारणों  से  विलम्ब  हआ

 2  केन्द्रीय  उ्ब रक  जिनमें  से  प्रत्येक  की  लागत  करोड़  रु०  से  अधिक  है
 और  जिनका  प्रत्याशित  निवेश  करोड़  रु०  उनमें  उपस्कर  पति  की  विद्यत  की
 समस्या  धीमें  उपस्कर  लगाने  और  शुरू  करने  में  खराबी  होने  के  का  रण  विलम्ब  हुआ

 ष

 मासिक  फ्लेश  रिपोर्टों  के  माध्यम  से  परियोजनाओं  के  प्रभावी  प्रबोधन  के  द्वारा  देरी
 को  कम  करने  के  लिए  कायंत्रम  मंत्रालय  संबंधित  प्राधिकारियों  द्वारा  सुधारात्मक  कार्यवाही  शुरू
 क्रने  में  मदद  देगा  ।  |
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 श्री  शरद  दिधे  :  अध्यक्ष  प्रघन  और  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री
 दय  ने  ऐसी  परियोजनाओं  की  संरूया  बताई  जिनमें  देरी  हो  रही  ऐसी  परियोजनाओं  की
 संख्या  लगभग  38  उनका  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--21  विद्य्‌  त  1]  कोयला

 4  इस्पात  परियोजनायें  तथा  2  उवंरक  परियोजनायें  ।  वास्तव  मेरे  विचार  से  यह
 विवरण  अधूरा  है  क्योंकि  समाचार  पत्रों  के  अनुसार  लगभग  55,000  करोड़  रुपये  को  लागत  की
 लगभग  84  परियोजनायें  ऐसी  जो  समाप्त  होने  के  बपने  निर्घारित  समय  से  पीछे  चल  रहो  हैं  ।
 इसलिये  मैं  वह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  में  अधिकतम  देरी  कितनी

 हुई  है  और  उसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  इनमें  से  ऐसी  कितनी  परियोजनायें  है  ?  जिनके  कार्यान्वयन  में
 अधिकतम  देरी  हो  चुकी  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  उसकी  तो  एक  लम्बी  सूची  बन  जायेगी  ।

 श्री  ए०बो०ए०  गनी  खान  चौधरी  :  उसकी  लस्बी  सूची  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अ।प  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दीजिये  ।

 ओर  शरद  विधे  :  कम  से  कम  आप  उन  परियोजनाथों  की  संख्या  तो  बता  ही  सकते  जिनके
 मामले  में  अधिकतम  देरी  हो  चुकी

 क्रो  ए०्बो०ए०  गनो  खान  चोधरी  :  जहां  तक  विद्यूत  परियोजनाओं  का  संबंध  उनकी
 संख्या  2]  है  ।  अधिकतम  देरी  होने  से  तात्पयं  2,  3  और  4  वर्ष  या  उससे  अधिक  समय  की  देरी
 धै  जहां  तक  विद्यृत  परियोजनाओं  का  संबंध  उनमें  और  अधिक  देरी  होने  की  संश्रावना

 जहां  तक  कोयला  परियोजनाओं  का  संबंध  है  उनकी  संख्या  16  परियोजनाओं  के
 काम  में  देरी  हो  रही  है तथा  5  अधूरी  पड़ी  |  इस्पात  से  संबंधित  4
 जनाओं  में  देरी  हुई  उवंरक  संबंधी  7  परियोजनाओं  में  से  2  परियोजनाओं  में  देरी  हुई

 डा०  बो०  बेंकटेश  :  वह  बहुत  गलत  बाते  कह  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  आप  ऐसा  नहीं  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  शरद  दिधे  :  महोदय  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  के  बारे  में  उत्तर  देते  हुए
 नीय  मंत्रो  महोदय  ने  कहा  है  कि  प्रतिवेदनों  और  सही  काय्यंवाही  किये  जाने  की  मासिक  सूचनाओं
 के  माध्यम  से  परियोजनाओं  की  कारगर  निगरानी  को  जा  रही  सरकार  का  ये  दो  कदम  उठाने
 का  विचार  चू  कि  इन  परियोजनाओं  के  संबंध  में  देरी  होने  का  मुख्य  कारण  भूमि  अजंन  की
 समस्या  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  का  विचार  भूमि  अधिग्रहण
 नियम  में  समुचित  संशोधन  का  है  जिससे  कि  देरी  को  कम  से  कम  किया  जा  सके  ।  इसी

 प्रकार  वन  की  कटाई  और  उपकरणों  की  सुपुदंगी  की  समस्या  है  ।  मासिक  प्रतिवेदन  प्राप्त  करते

 रहने  की  बजाय  क्‍या  सरकार  वनों  की  कटाई  की  समस्या  और  श्रपेक्षित  उपकरणों  की  सप्लाई  के
 संबंध  में  सामान्य  भागे  निर्देश  देने  की  कृपा  करेगी  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  विचारार्थ  यह  सुझाव  अच्छा  है  ।

 श्री  ए०  बो०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  अध्यक्ष  देरी  होने  का  कोई  एक  कारण  नहीं
 है  ।  विभिन्‍न  प्रकार  के  कारण  यदि  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहें  कि  भूमि  अधिग्रहण  करने
 के  कारण  कौन-कौन  सी  परियोजनायें  रुकी  पड़ी  तो  मैं  उन्हें  बता  सकता  हूं  ।

 डा०  वी०  बेंकटेश  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रदन  उठाता  हूँ  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  काल  के  दौरान  व्यक्स्था  का  फोई  प्रश्न  नहीं  उठाया  जा  सकता  ।
 कहां  आप  गलती  पर  हैं  ।  यहां  आपकी  गलती  पकड़ी  गई  है  ।

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनो  खास  सोधरी  :  मैं  सभा  को  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  अनेक  प्रकार
 के  कारण  कभी-कभी  उफ्करणों  के  कारण  देरी  होती  कभी-कभी  निधि  की  समस्‍या  होती

 इसके  अलावा  और  भी  विविध  समस्‍यायें  हैं  ।  केवल  भूमि  अधिग्रहण  को  समस्या  ही  नहीं  है  ।
 केवल  बिहार  की  कोइल  कारो  परियोजना  को  छोड़कर  कोई  भी  ऐसी  परियोजना  नहीं  जो

 भूमि  अधिग्रहण  के  कारण  रुकी  पड़ी  हो  ।

 डा०  बो०  बेंकटेश  :  महोदय  उन्होंने  कहा  है  कि  उसे  4  वर्ष  तक  की  देरी  हुई  है  ।  किन्तु
 विशेषकर  कर्नाटक  के  संबंध  में  विजय  नगर  स्टील  संयन्त्र  और  मंगलूर  तेल  शोधक  कारखाने  के
 बारे  में  क्या  कहना  है  ?  वह  सभा  को  गुमराह  कर  रहे  हैं  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  जी  नहीं  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  उत्पादन  आरम्भ  होने  की
 अवधि  में  कुछ  देरी  हुई  थी  ओर  उस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 डा०  वो०  बेंकटंश  :  उन्होंने  तीन  से  चार  वर्ष  तक  की  देरी  के  बारे  में  कहा  कर्नाटक
 की  परियोजनाओं  की  कया  स्थिति  है  ?  वह  सभा  को  गुमराह  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  गुमराह  करने  वाल्रा  नहीं  पहले  ही  समय  की  कमी
 श्री  वो०  एस०  कृष्ण  झ्रय्यर  :  अध्यक्ष  महोदय  *'** *  *  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी

 श्री  वी०  एस०  क्ृष्ण  भ्रय्यर  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  विजयनगर  इस्पात  संयन्त्र  के
 बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  है  अथवा  नहीं  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  विशेष  क्षेत्र  नहीं  यह  अलग-अलग  परियोजना  पर  निर्भर
 करता

 श्री  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  हम  माननीय  मंत्री  महोदय  से  एक  निश्चित  उत्तर
 चाहते  हैं  ।  मैं  कर्नाटक  के  बारे  में  कह  रहा  लगमग  15  वर्ष  पूर्व  इस  दर
 योजना  की  आधार  शिला  रखी  गई  थी  ।

 )

 भूमि  को  उपयोगी  बलों  में  बदलना

 #148.  थो  एम०  रघुमा
 श्री  सरफराज  अहमद

 (s)  क्ष्या  इण्डियन  फारमस  फाटिलाइजर  कोआपरेटिव  लिमिडेड  कृषक  उर्वरक

 सहकारी  ने  देश  की  परती  भूमि  को  एक  प्रायोगिक  परियोजना  के  रूप  में  उपयोगी  वनों
 में  परिवर्तित  करने  की  योजना  शुरू  की

 यदि  तो  इन  राज़्यों  के  नाम  क्‍या  जहां  इस  प्रकार  को  परियोजनाएं  शुरू  की

 कितनी  परती  भ्रूमि  का  इसके  लिए  उपयोग  किया  ओऔर
 +ककम--+

 ककायंबाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 |
 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
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 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  का  नियतन  किया  गया  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जियाउरंहमान  :
 यन  फारमर्स  फरटिलाइजर  कोआपरेटिव  लिमिटेड  कृषक  उवंरक  सहकारी  समिति
 ने  10  राज्यों  में  वन  रोपण  के  लिये  परियोजना  प्रस्ताव  तैयार  किया  विस्तृत  तकनीकी-अआधिक

 व्यवह्यायंता  अध्ययनों  के  उपरांत  राज्यों  का  अभिनिर्धारण  किया  परियोजना  के  विवरण
 पर  अंतिम  निर्णय  अभी  नहीं  लिया  गया  _

 इस  समय  परियोजना  प्रस्ताव  में  उल्लिखित  राज्यों  के  नाम  ये  हैं  :  आमन्ध्न
 मध्य  उत्तर  प्रदेश  और  पहद्दिचम

 जंसे  कि  उपरोक्त  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  उल्लेख  किया  गया  अंतिम
 निर्धारण  तकनीकी  आध्िक  ब्यवहायंता  श्रध्ययनों  के  पशचात  किया  जाएगा  ।

 परियोजना  का  सप्तवर्षोय  क्रमिक  कार्य क्रम  में  50,000  हेक्टेयर  परती  भूमि  पर  वन

 रोपण  का  लक्ष्य

 निधि  की  इस  मामले  में  किये  जाने  वाले  तकनीकी-आशधिक  ब्यवहायंता
 अध्ययनों  के  उपरान्त  तैयार  की  जाने  वाली  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  पर  आधारित  इसके
 उपरांत  ही  निधियों  के  आवंटन  और  स्न्नोतों  पर  विचार  किया  जा  सकता  इस  समय  इस

 उद्देदय  के  लिये  कोई  निधि  आवंटित  नहीं  की  गई  है  ।

 श्री  एस०  रघुसा  रेड्टो  :  वनरोपण  आज  की  एक  मुख्य  अवद्यकता  दिन  पर

 दिन  वन  कम  होते  जा  रहे  वन  रोपण  हेतु  धन  की  जो  व्यवस्था  की  गयी  उसका  अधिकांश  भाग

 उशथित  ढंग  से  इस्तेम)/ल  नहीं  किया  गया  है--उत्तका  प्रयोग  अन्य  कार्यों  क ेलिए  किया  गया  है।---और
 इस  प्रकार  वायु-प्रदूषण आदि  हो  रहा  है  ।  क्या  माननीय  मंत्री  जी  इन  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने
 की  प्रक्रिया  में  साथ  जनिक  तथा  निर्जा  दोनों  क्षेत्रों  के  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सम्मिलित  करने  पद
 विचार  करेगी  ?  कया  किसी  उद्योग  की  स्थापना  के  पूर्व  इन  वन  रोपण  कार्यक्रम  को  प्रारम्भ  करने
 पर  माननीय  मंत्री  जी  विचार  करेंगे  ताकि  वायु-प्रदूषण  न  हो  और  उद्योग  देश  की  बेहतर  सेवा  कर

 सके  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  एक  निश्चित  उत्तर  चाहता  हूं  ।  के  अतिरिक्त  वे  कौन  से
 वन  रोपण  कायंत्रम  हैं  जिन्हे  हाथ  प्रें  ले  रहे  हैं  ?

 शी  जियाउरंहमान  अन्सारी  ;  मुझे  भी  देश  में  वनों  के  नष्ट  होने  की  उतनी  ही
 चिन्ता  है  और  इसी  उद्देश्य  से  हमने  संस्था  सेवी  संस्थाओं  को  सम्मिलित  करने  की  योजना  बनाई  है
 ओर  इफको  का  यह  प्रस्ताव  उस  दिल्ला  में  एक  कदम  है  ।

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  हमारे  देदा  में  भर  आंध्र  प्रदेश  में  बेकार  पड़ी  भूमि  का  कुल  क्षेत्र
 कितना  है  ?  आंध्र  प्रदेश  में  इफ्को  तथा  अन्य  स्वयंसेवी  संस्थाओं  द्वारा  कौन  से  कार्यक्रम  शुरू  किये
 गये  हैं  ?

 शी  जियाउरंहमान  भ्रन्सारी  :  यह  उस  निश्चित  प्रस्ताव  से  सम्बधित  प्रश्न  है  जो  इपको  द्वारा
 बेकार  पड़ी  भूमि  में  सहकारी  समितयों  के  ग्रुप  के  माध्यम  से  वन  रोपण  हेतु  सहकारी  समितियों  के

 ग्रुपों  का विकास  करने  हेतु  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 शो  एम०  रघुमा  रेह्ो  :  परती  भूमि  का  क्षेत्र  कितना  है  ?

 शो  जियाउरंहसान  अन्सारो  :  इफ्को  न ेलगभग  50,000  दैक्टेयर  परती  भूमि  के  बारे  में
 प्रस्ताव  रखा  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  समय  पूर्व  एक  पत्र  में  सारा  विवरण  दिया  गया  था  कि  पूरे  देश
 में  कितनी  परती  भूमि  है  और  कितनी  जमीन  क्ृषि-योग्य  बनायी  जा  रही  है  ।

 प्रधान  मंत्रो  राजीव  माननीय  सदस्य  ने  कुछ  ही  मिनट  अपने  पहले

 पूरक  प्रधन  के  दोरान  उल्लेख  किया  था  कि  वानिकी  द्वेतु  नियत  घनराशि  को  अन्य  कार्यों  के  लिये

 प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।  जिससे  वानिकी  के  लिये  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  नहीं  हो  रही  यह

 एक  बहुत  गम्भीर  समस्या  है  जिसका  कि  हम  सामना  कर  रहे  हैं  ।  यह  बात  थोड़ी  देर  पहले  ही  एक
 प्रघन  के  दौरात  उठी  थी  |  कई  जो  यहां  से  प्रारम्म  होती  है  और  जिनके  लिये  हम
 यहां  से  घनराद्षि  की  व्यवस्था  करते  स्वयं  र/ज्य  सरकारों  द्वारा  संचालित  की  जाती  हैं  लेकिन

 हमारे  पास  इस  बात  की  निगरानी  रखने  के  लिए  पर्याप्त  साधन  नहीं  है  कि  क्या  राज्य

 कारें  उसका  इस्तेमाल  उन्हीं  परियोजनाओं  ओर  क्षेत्रों  में  कर  रही  हैं  जिनके  लिये  मुलरूप  से  घन  की
 व्यवस्था  की  गई  थी  ओर  शायद  माननीय  सदस्य  आंघ्र  प्रदेश  के  विषय  में  जानते  हैं  तभी  उन्होंने  यह
 प्रएन  पूछा  है  ।

 श्री  सरफराज  अहमद  :  इफ्को  द्वारा  यह  कार्यक्रम  कब  तेयार  किया  था  और  सहकारी
 तियों  के  सम्मुख  कोन  से  काय॑  हैं  ?

 श्री  जियाउरंहमान  अन्सारी  :  प्रस्ताव  इफ्को  की  ओर  से  आया  है  और  इस  प्रस्ताव  के
 सार  वे  सात  वर्षों  के  दोरान  दस  राज्यों  में  से  प्रत्येक  राज्य  में  5000  द्ेक्टयर  क्षेत्र  में  ईघन  और

 इमा  रती  लकड़ी  देने  वाले  बनों  का  रोपण  करना  चाहते  हैं  । और  इन  परियोजना  की  अवधि  सात
 वर्ष  की  ई  घन  की  लकड़ी  तथा  ईमारती  लकड़ी  का  उत्पादन  आठवें  वर्ष  से  प्रारम्भ  हो  जायेगा  तथा
 चारा  तो  पहले  ही  वर्ष  के  बाद  प्राप्त  होने  इसको  कार्यान्वित  करने  वाली  एजेन्सी  इफ्को  होगी
 थौर  सहकारी  समितियों  का  संगठन  किया  जायेगा  और  वे  स्थानीय  क्षेत्रों  में  बन  रोपण  की
 दारी  लेंगी  ।  संक्षेप  परती  भूमि  में  वन  रोपण  की  इफ्को  की  यह  परियोजना

 थ्रो  प्रताप  भानु  शर्मा  :  सरकार  वन  रोपण  को  प्राथमिकता  दे  रही  है  ओर  हाल  में  इसने
 राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  की  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा
 कि  क्‍या  सरकार  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  और  सरकारी  क्षेत्र  के  संगठनों  विशेषकर  वेजो

 उबं  कागज  तथा  वन  आश्रित  उद्योगों  के  क्षत्र  में  तथा  भो  तकनीकी  आर्थिक  उपयुक्तता
 का  अध्ययन  कर  रहे  द्वारा  संयुक्त  रूप  से चलायी  जाने  वाली  वन  रोपण  परियोजनाओं  पर
 विचार  करेगी  ।

 श्री  जियाउरंहमान  अन्सारी  :  तकनीकी-आर्थिक  उपयुक्तता  का  अध्ययन  विशेषज्ञों  द्वारा
 किया  जंसा  कि  मैंने  इस  सम्मानित  सदन  को  पहले  ही  बताया  है  कि  यह  प्रस्ताव  सरकारी
 क्षेत्र  के  संगठनों  तथा  सहकारी  ध्तरकारी  प्रतिष्ठानों  को  सम्मिलित  करने  तथा  आन्दोलन  को
 प्रोत्साहित  करने  की  दिला  में  एक  कदम  है  ।  संक्षप  यह  इस  प्रस्ताव  का  उहृंष्य

 री  दिनेश  गोस्वामो  :  सरकार  ने  वनों  के  नष्ट  होने  के  प्रति  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  को  है  हम
 सभी  इस  रबंये  का  स्वागत  करते  हैं  ।  लेकिन  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  आयी  है  कि  ऐसे  बहुत से  राज्य  जहां  वन  जला  प्लावित  हो  रहे  हैं  जिससे  पर्यावरण  में  प्री  तरह  असन्तुलन  उत्पन  हो  गया
 है  ओर  इनमें  से  कुछ  राज्यों  में  वह  दल  सत्ता  में  है  जो  पूरे  देश  में  शासन  कर  रहा  क्‍या
 मैं  जान  सकता  हूं  कि  कया  केन्द्र  सरकार  ने  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  साथ  यह  मामला  उठाया
 है  भर  वनों  को  इस  तरह  पानी  में  ड्बने  से  बचाने  के  लिये  कया  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?
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 श्री  जियाउरहमान  अन्सारी  :  इससे  हमें  बहुत  चिन्ता  हो  रही  है  और  किसी  साधारण
 व्यक्ति  ने  नहीं  बल्कि  स्वयं  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  राज्य  सरकारों  से  इस  मामले  में  बात  की  है  भले  ही
 वे  राज्य  सरकारें  किसी  भी  दल  की  हों  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  जिसके  बारे  में  राज्य  सरकारों  के
 दलगत  सम्बन्धों  से  हमें  कोई  श्वरोकार  नहीं  है  ।  जहां  भी  ऐसी  बात  होती  है  हम  सख्त  कदम  उठाते

 हैं  और  ज॑सा  कि  मैंने  कहा  साधारण  व्यक्ति  नहीं  बाकी  स्वयं  प्रधान  मंत्री  जी  ने  सभी  राज्यों
 के  मुख्य  मंत्रियों  को  वनों  की  देख  भाल  करने  के  लिये  पत्र  लिखा

 सुपर  कम्प्यूटर  लगाना
 *  15],  श्री  अख्तर  क्या  प्रधान  मंत्री  थह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गया  जहां  सुपर  कम्प्यूटर  लगाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ये  कम्प्यूटर  उन  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  अवसरों  पर  क्ुप्रभाव  डाले  बिना  किन  विछ्षेष
 कार्यों  क ेलिए  लगाए  जाएंगे  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  ऊर्जा  इलंक्ट्रानिको
 और  अन्‍न्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  ओर  (a)  हां  ।
 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  में  अनेक  ऐसे  क्षत्र  हैं  जहां  सुपर  कम्प्यूटर  अनिवायं  हैं  ।

 सुपर  कम्प्यूटरों  के  लिये  विनिदिष्ट  अनुप्रयोग  केवल  इसी  रेंज  के  कम्प्यूटरों  में
 निष्पादित  किए  जा  सकते  हैं  ।  सूचना  को  इस  प्रकार  संसाधित  करने  का  काय॑  मनुष्यों  द्वारा  करना
 संभव  नहीं  इन  कम्प्यूटरों  के  प्रयोग  से  इन  क्षेत्रों  मे ंरोजगार  की  संभावनाओं  पर  कोई

 प्रतिकूल  प्रमाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 ]

 श्री  अख्तर  हसन  :  अध्यक्ष  यह  जो  कम्प्यूटर  लगे  क्या  इनमें  सरकारी  खर्चा  नहीं
 बढ़े  गा और  जो  सरकारी  कामकाज  में  €कावटें  क्या  इनसे  आम  आदमी  को  भी  कोई  फायदा

 पहुंचेगा  ?

 ओर  शिवराज  वो०  पाटिल  :  इससे  खर्चा  नहीं  बढ़  बल्कि  कम  हो  जायेगा  और  इन

 कम्प्यूटरों  की  मदद  से  कास  अच्छा  होगा  और  आराम  आदमी  को  भी  बहुत  फायदा

 कम्प्यूट्स  मौसम  की  जानकारी  के  लिये  और  साइंस  के  जो  बड़े  कम्पलीकेटेड  कैल्कुलेशन्ज
 होते  उनमें  इस्तेमाल  किये  जाते  ये  सारी  चीजें  होने  के  बाद  खर्चा  भी  कम  होगा  शौर  काम
 भी  अच्छा  होगा  ।

 [  अनुबाद  ]
 शो  इखजोत  गृप्त  :  प्रेस  में  यह  समाचार  छपा  है  कि  हाल ही  में

 हमारी  सरकार  तथा  अमेरिकी  सरकार  के  बीच  भारत  द्वारा  सुपर  कम्प्यूटर  खरीदने  के  सम्बन्ध  में

 एक  समझौता  हुआ  अमेरिकी  भारत  को  छ्ायद  एक  विशेष  प्रकार  का  कम्प्यूटर  बेचने  पर
 मत  हो  गये  हैं  जिसको  कि  अमेरिका  पहले  बेचने  को  इच्छुक  नहीं  था  ॥  प्रंस  में  छपे  समाचारों  के

 अनुसार  भारत  में  किन  कामों  में  इस  सुपर  कम्प्यूटर  का  प्रयोग  किया  जायेगा  इस  सम्बन्ध  में  उन्हें
 दिये  गये  कुछ  आदएवासनों  के  बाद  वे  तैयार  हो  गये  हैं  और  उसमें  जो  तकनीक  है  उसको
 किसी  अन्य  सरकार  या  निजी  किसी  अन्य  कषक्ति  के  हाथों  में  नहीं  पड़ने  दिया  जायेगा  ।  मैं  मंत्री  जी
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 सै  जानना  क्योंकि  उन्हें  सदन  को  अपने  विश्वास  में  सेना  चाहिये--कि  क्या  ये  खबरें

 तौर  पर  सही  क्‍या  एक  सुपर  कम्प्यूटर  जो  कि  किसी  विकासक्षील  देश  को  नहीं  बेचा  गया

 हमारे  द्वारा  खरीदा  यदि  तो  कम्प्यूटर  की  क्या  लागत  इसका  प्रयोग  किन  कार्थों  में
 किया  जायेगा  ओर  वे  कथित  आदवासन  कया  हैं  जो  हमने  दिये  हैं  ओर  जिनके  कारण  अ्रमेरिकियों
 फी  ओर  से  जो  अनिरछा  तथा  हिचक  पहले  प्रकट  की  जा  रहो  वह  अब  दूर  दो  गयी

 झो  शिवराज  वो०  पाहिल  :  हम  एक  सुपर  कम्प्यूटर  प्राप्त  कर  रहे  हैं  और  इसका  प्रयोग

 मानसून  और  मौसभ  की  दशाओं  का  अध्ययन  करने  के  लिये  किया  स्वाभाविक  है  कि

 सुपर  कम्प्यूटरों  मे ंआधुनिकतम  तकनीक  का  ऐसी  तकनीक  जो  कि  उन  क्षेत्रों  में  भ्रन्तिम

 है--मिलता  ऐसे  के  निर्माता  तथा  ऐसी  तकनीक  के  उत्पादक  नहीं  चाहते  कि  वे  दूसरे
 देशों  को  दिये  ऐसी  शर्तें  हमेशा  लगायी  जाती  हैं  जब  कभी  वे  सरकारों  से  ऐसे  उपकरणों  तथा
 यन्त्रों  के  सम्बन्ध  में  सोदा  करते  हैं  जिनमें  नवीनतम  तकनीक  का  प्रयोग  होता  इन  कम्प्यूटरों  का
 प्रयोग  शान्तिपूर्ण  उददेदयों  के  लिये  किया  जायेगा  और  उन  उद्देश्यों  के  लिये  भी  किया  जायेगा
 जिससे  हमारी  अथंव्यवस्था  को  मदद  मिलेगी  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  उन्होंने  मेरे  प्रश्  का  उत्तर  नहीं  मैंने  पूछा  था  कि  उस  स्थिति

 में  ऐसे  कितने  कम्प्यूटर  खरीदने  का  सौदा  किया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  केवल  एक  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  मैंने  पूछा  था  कि  लागत  क्या  वे  हमें  नहीं  बताते  ।  उन्होंने
 छपने  उत्तर  में  खुद  ही  कि  स्वाभाविक  है  कि  वे  इस  प्रकार  के  उच्च  तकनीक  के  कम्प्यूटर
 किसी  अन्य  देश  को  नहीं  देना  चाहते  ।  अतः  वे  कौन  से  आएवासन  हैं  जिनके  श्राधार  पर  आाश्षिर  वे  .'

 उन्हें  देने  को  सहमत  हो  गये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  उन्होंने  कहा  ।

 श्री  शिवराज  वबो०  पाठिल  :  जहां  तक  लागत  का  सम्बन्ध  है  इसके  बारें  में  अमी  बातचीत
 की  जा  रही  है  और  जब  तक  बातचीत  पूरी  नहीं  हो  जाती  मेरे  लिये  लागत  को  बतान  कठिन

 शो  इन्द्रजोत  गुप्त  :  वे  कौन  से  आएवासन  हैं  जिनके  आधार  पर  बे  उस  चीज  को  देने  को

 सहष्त  हो  गये  हैं  जिसे  देने  को  वे  पहले  इच्छुक  नहीं  थे  ?

 क्रो  शिवराज  बी०  पाटिल  :  मैंने  उन  बातों  को  स्पष्ट  कर  दिया  है  जिन्हें  कि  ऐसे  मामले
 में  सामने  रखा  गया  लेकिन  चु  कि  अभी  बातचीत  चल  ही  इन  बातों  के  सम्बन्ध  में
 अन्तिम  रूप  से  तभी  कहा  जा  सकता  है  जबकि  बातचीत  पूरी  हो  जाय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रेड्डी  ।

 श्रो  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  प्रेस  में  यह  समाचार  भी  छपा  है  कि  उन्होंन  सुपर  कम्प्यूटर  की
 खरीद  के  लिये  जापान  की  सरकार  से  भी  बातचीत  की  यदि  ऐसी  बात  है  तो  बातचीत  किस
 स्थिति  में

 दवै
 ?  मंत्री  जी  न ेअभी  बातचीत  का  उल्लेख  किया  लेकिन  पहले  भाग  में  उन्होंने

 कहा  था  कि  सरकार  खरीदने  को  सहमत  हो  गयी  अतः  यदि  बातचीत  पूरी  नहीं  हुई  है  ओर

 )  ह
 अध्यक्ष  महोदय  :  खरीदने  के  लिये  सिद्धांत  रूप  में  समझोता  हुआ  बच्च  इतनी  सी  बात

 बांस  )

 14
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 जज  प८

 भरो  झिवराज  बोी०  पाटिल  :  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  सुपर  कम्प्यूटर  आसानी  से  उपलब्ध

 नहीं  इस  समय  वे  अमेरिका  में  उपलब्ध  जापान  में  भी  वे  इनका  विकास  कर  रहे  हैं  और
 यदि  वे  जापान  से  उपलब्ध  दह्वो  जायें  तो  हमने  इस  बात  की  कोशिश  की  है  कि  जापान  से  इन

 कम्प्यूटरों  की  खरीद  का  भी  मार्ग  खुला  जापान  की  कुछ  फम्पनियों  के  साथ  भी  हमने
 जो  समभौते  किये  हैं  ।  उनमें  हमने  कहा  है  कि  उनका  यदि  विकास  किया  जाता  है  तो  उन  पर
 विचार  किया  जायेगा  ।  लेकिन  हम  इसको  उनसे  खरीदें  या  किसी  अभ्य  देश  यह  तो  हमारी
 इच्छा  है  तथा  उस  समय  पर  हमारी  खरीदने  की  शक्ति  पर  निर्भर

 आओ  बालासाहिब  चिखे  पाटिल  :  अध्यक्ष  क्या  सरकार  के  सामने  ऐसा  भी  कोई
 प्रस्ताव  है  कि  बेहतर  जल-प्रबन्ध  हेतु  सुब्रर  कम्प्यूटर  का  प्रयोग  किया  जाये  ताकि  हम  जल  का
 क्षण  कर  सकें  ओर  अधिक  क्षेत्रों  को  सिंचाई  के  लिए  अधिक  जल  दे  सकें  ?

 श्रो  शिवराज  वो०  पाटिल  :  ये  सुपर  कम्प्यूटर  बहुत  अधिक  जटिल  गणनाओं  के  लिये

 ऐसी  मणनाओं  के  लिये  जिनमें  50  जकों  का  प्रयोग  होता  है  ।  जहां  तक  जल  प्रबन्ध  का  संबंध  है

 कुछ  साधारण  कस्प्यूटरों  का  उपबोग  किया  जा  सकता  यदि  बांध  से  मुख्य  नहर  में  पानी  लाने
 के  लिये  साधारण  कम्प्यूटर  का  हम  इस्तेमाल  करें  तथा  फिर  नहर  से  उस  पानी  को  खेतों  में  लाया

 जाये  तब  खेतों  में  वितरक  नदियों  द्वारा  फामी  के  बहाव  पर  नियंत्रण  रखा  जा  सकता  है  तथा  पानी
 का  भंडारण  किया  जा  सकता  है  तथा  इसको  खेतों  में  इस  तरीके  से  दिया  जा  सकता  है  जिससे  हमें
 ज्यादा  उपज  प्राप्त  हो  ओर  हम  मृदा  संरक्षण  भी  कर  सकते  हैं  ।

 ये  कम्प्यूटर  इस  तरीके  के  नहीं  हैं  जिन्हें  सिचाई  नियन्त्रण  आदि  कार्यों  के  लिये  प्रयोग  में
 लाया  जा  सके  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  दूसरे  शब्दों  में  वे  यह  पूछना  चाहते  हैं  क्या  इस  तरह  के  कम्प्यूटर
 चीनी  उद्योग  के  लिए  काम  में  लाये  जा  सकते  हैं  ।

 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :  कछ  चोनी  उद्योगों  में  उपयोग  में  लाये  जा

 हे  ्ै

 राज्यों  द्वारा  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन
 <+  रो  ० 152.  श्री  एम०  जो०  घोलप

 |
 ©  गी

 यह रे
 :  क्‍या  कार्वान्वयन  मंत्री  यह

 कुमारी  ममता  बनज  कार्यक्रम  कार्वान्‍्वय  यह  ॒  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कितने  ओर  किन  राज्यों  ने  कार्यक्रमों  की  विभिन्‍न  मदों  के  अन्तगंत
 रित  लक्ष्य  पूरे  कर  लिये

 कितने  और  कोन  से  राज्य  इन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  में  असफल  रहे  और  इसके
 क्या  कारण  और

 यदि  तो  उन  प्रथम  तीन  राज्यों  के  नाम  क्या  जिनका  कार्य  निष्पादन
 1985  से  1986  तक  को  अवधि  के  दोरान  अच्छा  रहा  है  ?

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्रों  ए०  बीਂ  ए०  यमी  जाब  :  ओर
 अद्यपि  भिन्‍न-भिन्‍न  राज्यों  में  क्रायक्रम  भिन्न-भिन्न  मदों  के  अल्तगंत  लक्ष्य  प्रे  कर
 किये  हैं  कोई  डी  रफ़्ज्य  श्रत्री  मदों  के  संबंध  में  ऐसा  नहीं  कर  पाया  कमी  के  मुख्य  कारण
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 अपर्याप्त  मूल-भूत  सुविधाएं  और  प्रशासनिक  प्रबंध  लगते  राज्यों  में  लक्ष्यों  को  पूरा  न  करने  के
 विभिन्न  अन्य  कारण  भी  बताए  जिनमें  निम्नलिखित  कारण  शामिल  हैं  :--

 भूमि  अधिग्रहण  संबंधी  जिसमें  वन्य  भूमि  भी  शामिल
 की

 की
 बार  सहायता  देने  के  लिए  पुरानी  लाभभोगी  कम्पनियों  का  पता  लगाने  में

 नाई  आदि  ।

 1985  के  अत  में  प्रथम  तीन  राज्य  हिमाचल  गुजरात  और  पंजाब
 थे  और  1986  के  अन्त  वे  राज्य  हिमाचल  पंजाब  और  हरियाणा  थे  ।

 क्री  एस०  जी०  घोलप  :  माननीय  अध्यक्ष  यह  कार्य  क्रम  गरीबों  के  फायदे
 के  लिये  बनाया  गया  है  तथा  ये  अधिकतर  जंगली  पव॑तीय  इलाकों  एवं  पिछड़  क्षेत्रों  से
 संबंधित  पिछड़े  तथा  पहाड़ी  क्षंत्रों  में  आरक्षित  वन  90  प्रतिशत  है  ।  तथा  भूमि  उपलब्ध  नहीं
 है  ।  विद्यूत  तथा  सड़कों  के  निर्माण  के  लिये  वन  भूभि  देने  के  बारे  में  सरकार  क्‍या
 कदम  उठायेगी  ?  इस  बारे  में  क्‍या  निर्देश  दिये  गये  इस  समय  जमीन  उपलब्ध  नहीं  वन

 भूमि  प्राप्त  करमे  के  लिये  दो  या  तीन  वर्षों  का समय  लगता  जल्दी  से  जल्दी  जमीन  मुहेया
 करने  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठायेगी  ?

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनो  खान  चौधरी  :  ये  काये  राज्यों  द्वारा  किये  जाते  हैं  तथा  जब  कभी
 भी  राज्य  सरकार  इस  संबंध  में  सहायता  मांगती  हैं  तो  हम  उसे  देते  परन्तु  वन

 भूमि  के  संबंध  में--*  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सुनते  वयों  नहीं  हैं  ?  उन्हें  अपनी  बात  कहने  दीजिये  ।  ये  क्या  हो

 रहा  है  ?

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनो  खान  चौधरो  :  वन  भूप्रि  के  संबंध  में  प्रधान  मंत्री  जी  के हाल  ही
 में  दिये  गये  आदेश  इस  प्रकार  है  कि  वन  भूमि  तब  तक  किसी  भी  व्यक्ति  को  नहीं  दी  जायेगी  जब
 तक  कि  उतनों  ही  भूमि  पर  वन  नहीं  लगाया  जाता  ।  ये  वतंमान  आदेश  हैं  ।

 मैं  नहीं  जानता  माननीय  सदस्य  क्‍यों  ऐसा  कह  रहे  हैं  कि  कार्यक्रम  सिफ  पर्वतीय

 एवं  विद्येष  क्षेत्रों  के  लिये  ही  20  सूत्री  कार्यक्रम  सम्पूर्ण  देश  के  लिये  अगर  वे
 कार्यक्रम  के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  यानी  कि  वो  कौन से  क्षेत्र  हैं  जिन्होंने  100  प्रतिशत  शर्तों  को

 पूरा  किया  है  तो  मैं  उनके  नाम  बता  सकता  हूं  ।  तथा  वो  कोन से  क्षेत्र  हैं  जो  कि  शत  प्रतिशत  छातों
 को  पूरा  करने  में  अप्षमथ  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  लक्ष्य  ।

 श्री  ए०  बोी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  मैं  इन  सदस्य  के  प्रदन  का  उपर  देने  में  श्रसम्थं

 हूं  क्यों  कि  यह  किसी  विशेष  पर्वतीय  इलाके  राज्य  के  किसी  विद्योष  क्षेत्र  से  संबंधित  नहीं  है  ।
 अगर  वे  किसी  राज्य  बारे  में  मुझसे  पूछे  तो  मैं  उत्तर  दे  पाऊगा  ।

 प्रधान  मंत्री  राजीव  :  मैं  कुछ  शब्द  कहूंगा  ।  ऐसा  कहा  जाता  है  कि  बहुत  से

 ऐसे  मामले  हैं  जो  पर्याव रण  विभाग  से  स्वीकृति  न  भिलने  के  कारण  रुके  पड़  हमने  पर्यावरण

 विभाग  में  प्रक्रियाओं  को  सरल  एवं  सुब्यवस्थित  बना  दिया  है  तथा  अब  बहुत  ही  कम  मामले  ऐसे

 हैं  जो  केन्द्र  के पास  स्वीकृति  के  लिये  बचे  पड़े  कुल  2100  मामले  लम्बित  पढ़े  केन्द्र  के पास
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 सिफ  83  मामले  हैं  ।  तथा  इन  83  मामलों  में  से  59  मामले  सिर्फ  एक  महीने  पहले  ही  प्राप्त  हुए
 हैं  ।  हमने  प्रक्रिया  को  सुब्यवस्थित  कर  दिया  दिक्कत  तब  होती  है  जब  राज्य  अपने हँ
 दन  पहली  बार  भेजते  समय  आवद्यक  जानकारी  नहीं  देते  ।

 दूसरी  बात  जो  हमने  की  है  वह  भूमि  लेने  के  बारे  में  राज्यों  को  अनुमति  अगर
 उस  भूमि  के  बराबर  की  भूमि  अन्य  पास  के  वन  क्षेत्र  में  उपलब्ध  और  वे  इस  पर  वन
 लगाने  के  लिये  तेयार  हैं  तो  हम  इस  आधार  पर  आदान-प्रदान  करते  हैं  तथा  कोशिश  करते  हैं  रि
 किसी  मी  परियोजना  का  कार्य  रोका  न  जाये  ।

 हु

 श्री  पी०  कलनदईवल  :  कार्यक्रम  जो  हमारी  माता  इन्दिरा  गांधी  द्वारा  लाया
 गया  है

 श्री  राजोब  गांधी  :  जो  कुछ  मैंने  कहा  क्‍या  मैं  उसमें  थोड़ा
 सा  सुधार  कर  सकता  '

 2100  मामले  ऐसे  नहीं  हैं  जो  विचारार्थ  लम्बित  पड़  अपितु  यह  संख्या  तो  उन  कुल  मामलों  की

 हैं  जो  हमें  प्राप्त  हुए  हैं  ।  तथा  इसमें  से  सिफे  83  हमारे  पास  विचारार्थ  पड़  हैं  तथा  उसमें  से  भी
 सिर्फ  59  ऐसे  हैं  तो  सिर्फ  एक  महीने  पुराने  हैं  ।

 श्रो  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  आंध्र  प्रदेश  में  परियोजनाएं  तेलुगु  गंगा  तथा  इलामपल्ली
 जैसी  परियोजनाएਂ  स्वीकृति  पाने  के  लिये  पड़ी

 डा०  बो०  वेंकटेश  :  कर्नाटक  की  परियोजनाएं  काफी  समय  से  विचारार्थ  पड़ी  हैं  ।
 बारे  में  प्रधान  मंत्री  जी  को  क्‍या  कहना  है  ?

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  यह  कोई  पूछने  का  तरीका  नहीं  है  ।  श्री  कुलनदईबेलू  ।
 की  पी०  कलनदईवलू  :  कार्यत्रम  बहुत  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  जिसे

 हमारी  माता  इन्दिरा  जो  निर्धन  एवं  दलित  लोगों  के  उत्यान  के  लिये  लाई

 कांयंक्रमों  के  क्रियान्वन  के  लिये  प्रतिवर्ष  धनराशि  दी  जाती  कुछ  ऐसे  भी  राज्य  जो  लक्ष्यों  से
 कहीं  ज्यादा  आगे  हैं  यानी  कि  शत  प्रतिशत  के  स्थान  पर  115  प्रतिशत  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  ।  कुछ  ऐसे
 भी  राज्य  हैं  जहां  पर  20  सूत्री  कायक्रमों  का  क्रियान्वयन  हो  ही  नहीं  रहा  यहां  तक  कि
 कार्यक्रम  का  15  प्रतिशत  भी  वे  क्रियान्वित  नहीं  कर  रहे  ऐसे  भी  राज्य  हैं  जो  कि  निर्धारित
 लक्ष्यों  से  कहीं  आगे  क्या  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  उन  राज्यों  में  जिन्होंने  लक्ष्यों
 की  पूर्ति  नहीं  की  है  तथा  इस  काय॑  के  लिये  दिये  गये  घन  का  सदुपयोग  नहीं  किया  है  उसे  उन
 राज्यों  को  दे-दिया  जाये  जिन्होंने  लक्ष्य  से  अधिक  काये  किया  है

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  जंस;।कि  आप  जानते  कार्यक्रम  के
 गंत  बहुत  से  मदों  को  क्रियाविन्त  किया  जाता  छायद  ही  कोई  ऐसा  राज्य  हो  जिसने
 कार्यक्रम  के  तहत  आने  वाले  सभी  मदों  को  क़ियान्वित  किया  हो  ।

 श्रो  पो०  कुलनदईवेल  :  प्रधान  मंत्री  जी  इसका  उत्तर  भल्री-भां  कते  हैं  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  उत्तर  दे  चुके  हैं
 श्री  ए०  बो०  ए०  गनो  खान  चोधरी  :  आप  देखेंगे  कि  एक  भी  राज्य  ऐसा  नहीं  है  जिसने
 कार्यक्रम  को  क्षत  प्रतिशत  क्रियान्वित  किया  हो  ।

 ओऔ
 पी०  कुलनवईवेलू  :  गोपर-गेस  संयंत्र

 के  मामले  में  तमिलनाडु  ने  इसे  कार्यक्रम
 के  अंतर्गत  किया  है
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 बनी  -  न  हा

 अध्यक्ष  महोदय  :  कहीं  कहीं  पर  इसका  उपयोग  किया  गया  न  कि  स  म्प््णं  रूप  में  ।

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनो  खान  चोधरी  :  यह  सच  नहीं  है  कि  घन  के  अभाव  के  कारण
 कार्यक्रम  को  लागू  नहीं  किया  गया  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  अलग-अलग  मदों  के  बारे  में  प्रत्येक
 राज्य  में  स्थिति  भिन्‍न  है  जसे  कि  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्य  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गांरटी  अतिरिक्त  भूमि  आदि  के  मामले  में  प्रत्येक  राज्य

 में  स्थिति  भिन्‍न-भिन्‍न  हैं  ।  इसलिये  इस  बारे  में  कहना  बहुत  कठिन  है  ।

 श्रो  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  किसी  न  किसी  को  मंत्री  जी  के  उत्तर  का  अनुवाद  करने  की
 रत  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  स्थिति  से  समझौता  करने  की  कोशिश  करिये  ।  सभी  कुछ  दूसरों  पर
 मत  छोडिये  ।

 श्रो  ए०  बो०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  मैं  उन  राज्यों  की  संख्या  एवं  नाम  बता  सकता  हूं
 जिन्होंने  शत  प्रतिशत  लक्ष्य  की  पूर्ति  की  तथा  उन  राज्यों  के  नाम  भी  बता  सकता  हूं  जिनका
 कार्य  निष्यादन  छात  प्रतिशत  से  नीचे  अब  माननोय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  किन  राज्यों
 का  काये-निष्पादन  श्रेष्ठतम  है  अर्थात्‌  शत  प्रतिशत  लक्ष्य  की  प्राप्ति  की  गई  है  ।  हम  उन्हें  दर्जा
 देते  हैं---दर्जा  1,2,3,  उन्हें  कोई  विशेष  रकम  नहीं  दी  जाती  है  ।  प्रत्येक  राज्य  के  लिये
 कार्यक्रम  के  अनुसार  घन  दिया  जाता

 हु

 श्री  राजीव  गांधो  :  हमने  कार्यक्रम  की  व्यापक  रूप  से  निगरानी  के  लिये  प्रयास

 छुरू  कर  दिये  हैं  ताकि  यह्‌  पता  चल  सके  कि  क्रियान्वयन  किस  तरह  से  हो  रहा  है  ।  मेरे  विचार  से
 पिछले  सप्ताह  मैंने  सदन  में  इस  बारे  में  कुछ  जानकारी  दी  थी  कि  वे  क्या  कर  रहे

 कार्य  क्रम  के  संबंध  में  राज्यों  को  आवंटित  धन  में  से  बचे  हुए  घतर  को  एक  राज्य  से  लेकर  दूसरे  राज्य
 को  देने  के  बारे  में  अभी  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  परन्तु  बड़ी-बड़ी  परियोजनाओं  के  बारे  में  हम
 सोच  रहे  हैं  कि  जो  राज्य  आवंटित  धन  का  उपयोग  करने  में  असमर्थ  रहे  हैं  हमें  उस  घन  को  बर्बाद
 नहीं  जाने  देना  चाहिये  अपितु  उन  राज़्यों  में  परियोजनाओं  में  लगाना  चाहिये  जहां  उसका  अच्छा
 सदुपयोग  हो  सके  ताकि  उन  परियोजनाओं  में  अधिक  विलम्ब  न  हो  ।

 सहानगरोय  प्राधिकरणों  के  स्थान  पर  आयोजना  प्राधिकरण  को  भूमिका
 #153,  श्रो  डो०  एन०  रेडडो  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  के  एक  कृतिक  बल  ने  महानगरीय  प्राधिकरणों  के  स्थान  पर
 आयोजना  प्राधिकरणों  की  भूमिका  की  सिफारिद्य  हाल  ही  में  की

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विकास  और  प्रबंध  कार्यों  को  समेकित  करने  के
 लिए  महानगरीय  प्राधिकरणों  को  महानगरीय--सरकारों  का  रूप  देने  का  कौर

 उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  प्रस्ताव  की  स्थिति  इस  समय  क्‍या  है  ?
 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  हां  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 चूंकि  आवास  और  शहरी  राज्य  सग्कार  से  संजंघित  विषय  इसलिए
 महानगरीय  हाहरों  के  प्रबन्ध  में  परिवर्तन  लाना  राज्य  सरकारों  का  ही  काम  कृतिक  बलों  की

 सरकारों  के  पास  पहले  ही  से  उपलब्ध  हैं  ।
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 श्री  डो०  एन०  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  योजना  भायोग के  प्रस्ताव  से
 क्यों  सहमत  नहीं  हुई  जो  कि  वर्तमान  महानगरीय  प्राधिकरण  के  विकेन्द्रीयकरण  करने  एवं  सुचारू
 कार्यकरण  के  बारे  में  तथा  इसके  कारण  भी  बताये  जायें  ।  आप  योजना  आयोग  से  क्‍यों

 सहमत  नहीं  हैं  ?  ेु
 श्री  ए०  के०  पंजा  :  जहां  तक  योजना  आयोग  की  सिफारियों  का  संबंध  चार  कृतिक

 बलों  का  गठन  किया  गया  था  एक  का  कार्य  है  योजना  दूसरे  का  वितीय  सहायता
 तथा  तीसरा  प्रबन्धन  की  देखभाल  करने  तथा  अन्तिम  एवं  चौथा  शहरी  निर्धन  एवं  भुग्गी  कोपड़ी
 में  रहने  वाले  व्यक्तियों  को  आसरा  देने  के  लिये  बनाये  गये  हैं  ।  इन  क्रतिक  बलों  की  रिपोर्ट  प्राप्त

 होने  राज्यों  को  इस  पर  उनकी  प्रतिक्रिया  जानने  के  लिये  भेज  दी  गई  थीं  क्योंकि  यह  राज्य
 का  विषय  उन  प्रतिक्रियाओं  पर  सातवीं  योजना  दस्तावेज  में  विचार  किया  गया  था  तथा  इन
 क्ृतिक  बलों  की  व्यवहायं  सिफारियों  को  दस्तावेज  में  शामिल  किया  गया

 12  महानगरीय  शहरों  में  से  कलकत्ता  तथा  दिल्‍ली  योजना  बनाने  एवं  उन्हें  क्रियान्वित
 करने  के  अधिकारी  हैं  ।  मद्रास  तथा  बम्बई  सिरे  योजना  बना  सकते  हैं  परन्तु  उन्हें  लागू  करने  का
 उनका  अधिकार  नहीं  है  ।  इसके  पदचात  कृतिक  बलों  द्वारा  यह  टिप्पणी  की  गई  कि  प्राधिकरण
 सिर्फ  योजना  बनाने  तक  ही  सीमित  होना  चाहिये  तथा  उनके  क्रियान्वयन  का  कार्य  संबंधित
 नगर  पालिकाओं  पर  छोड़  देना

 श्री  डो०  एन०  रेड्डी  :  क्या  यह  सच  नहीं  हैं  कि  बम्बई  तथा  दिल्‍ली  में  यातायात
 प्रणाली  काफी  अच्छी  तरह  कार्य  कर  रही  है  ?  ओर  यदि  द्वां  तो  इस  तरह  की  व्यवस्था  अन्य
 विभागों  जैसे  कि  नागरिक  आपूर्ति  आदि  में  क्यों  नहीं  अपनाई  जाती  ?  खाद्य  पदार्थों  में  मिलावट
 करने  वालों  के  लिये  यह  काफी  हृद  तक  निवारक  सिद्ध  होगा  तथा  अगर  आवश्यकता  हुई  तो  एक
 कानून  बनाकर  राज़्यों  को  इद  प्रणालियों  पर  अमल  करने  के  लिये  कहा  जाना  चाहिये  क्योंकि  यह्‌
 जनता  के  लिये  फायदेमंद  होगा  ।

 श्री  ए०  के०  पंजा  :  यह  प्रदन  शहरी  विकास  लथा  मुख्य  रूप  में  नगरपालिका  प्राधिकरणों
 से  संबंधित  खाद्य  अपमिश्रण  तथा  अन्य  चीजों  के  बारे  में  अन्य  कानून  है  जिनकी  क्रियान्विति
 की  जा  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रएन  ।

 संडल  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  राज्य  सरकारों  की  प्रतिक्रिया

 #154  श्रो  डो०  पी०  यादवां
 श्री  राम  अष्ठ  खिरहर

 क्या  सरकारी  संस्थानों  और  राज्य  सरकारों  ने  पिछड़े  वर्ग  आयोग
 की  सिफारिशों  से  जिन्हें  जनमत  जानने  के  लिए  परिचालित  किया  गया  सहमति  प्तकट  की

 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कुमारी  :  ओर

 केन्द्र  सरकार  ने  मण्डल  आयोग  हारा  तैयार  की  गयी  अन्य  पिछड़े  वर्गों  की  सुची  पर  जनमत
 प्राप्त  करने  का  निर्णय  किया  ऐसा  जनमत  प्राप्त  करने  की  रूपरेखाओं  पर  विचार  किया  जा
 रह्दया

 \
 :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 19



 लिखित  उत्तर  5
 19

 कऑियण
 इमी  दोरान  आरक्षण-|वरोधी  और  आरक्षण  समर्थक  आन्दोलनों  के  फलस्वरूप  देश  के  कुछ

 भागों  में  ध्याप्त  स्थिति  को  देश्षते  हु  मंत्री  ने  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  आरक्षण के  संबंध  में
 ्॒रथास्थिति  ढनाये  रखने  के  सुझाव  पर  विचार  करने  के  लिए  मुख्यमंत्रियों

 गे  1985  में  पत्र  लिखे  और  अधिकांश  मख्यमंत्रियों  ने  सुकाव  पर  सहमति  दी  है  ॥  विचार
 विमश्ं  में  प्रयोग  करने  के  लिये  राष्ट्रीय  सहमति  के  प्रइन  पर  सभी  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित
 क्षेत्रों  से  आरक्षणों  के  विभिन्‍न  पहलुओं  से  संबंधित  ब्यौरेवार  तथ्यात्मक  सूचना  मांगी  गई  थी  ओर
 प्राप्त  सूचना  संकलित  कर  ली  गई  है  ।

 ]
 करो  डी०  पी०  यादव  :  माननीय  भ्रष्यक्ष  19  1983  को  गह  मंत्री  जी  ने  जो  इस

 1  उसको  मैं  कोट  कर  रहा  हूं  ।  साथ  मैंने  यह  भी  कहा  कि  इस  रिपोर्ट  पर

 हमारा  सहानुभूतिपूर्वक  दृष्टिकोण  है  और  हम  इसे  कार्यान्वित  करेंगे  ।  कितने  परसेन्टेज  यह
 दूसरी  बात  ण्ह  गह  मंत्रो  जी  का  आइवासन  हमें  इस  स्दन  में  मिला  हुआ  मंडल  कमीशन
 की  शपोर्ट  को  दाखिल  किये  5  साल  2  महीने  और  5  दिन  हो  गये  हैं  लेकिन  नेशनल  कन्प्तेसंस  अभी
 तक  नहीं  हो  पाया  है  ।  कया  मंत्री  जी  यह  बतलाएगों  आगे  आने  बाले  कितने  समय  में  आप
 नेद्ानल  कन्सेसंस  प्राप्त  कर  लेंगी  ?

 डा०  राजन्द्र  कमारो  वाजपेयी  :  जहां  तक  नेशनल  कन्सेसंस  इबोल्व  करने  का  सवाल  है
 उसी  दिशा  में  काम  हो  रहा  होम  मिनिस्टर  साहब  ने  जो  पहले  सदन  में  बताया  उसके
 बाद  फिर  सारी  स्टेट्स  के  चीफ  मिनिस्टर्स  को  चिट्ठयां  लिखी  गई  और  उनके  कमेन्ट्स  मांगे  गये  ।

 मिनिस्टर  साहब  ने  भी  अगस्त  में  अपोजीशन  के  लीडरों  के  साथ  बातचीत  की  यह  सब
 स्टेटस  से  मंगाया  गया  है  ।  उसके  सारे  आंकड़े  मंगाये  गये  हैं  कि  हर  स्टेट  में  इस  पर

 रिजर्वेशन  यह्‌  सब  हमारे  पास  सूचनाएਂ  आ  रही  यह  बताना  बहुत  कठिन
 महोने  में  कोई  निर्णय  ले  लिया

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 [  भ्रन॒वाद  ] न्‍
 हरियाणां  के  मुख्य  मंत्री  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  संबंधी  रिपोर्ट

 #143.  श्री  एच०  एम०  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  हरियाणा  के  मुरुय  मंत्री  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  की  जांच  करने  वाले

 न्यायार्धश  जसवंत  सिह  की  रिपोर्ट  पर  सरकार  ने  विचार  कर  लिया  और
 णदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  अनुवर्ती  कारंवाही  की  गई  की  जा  रही  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पंशन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  पो०  :
 ओर  न्‍्यायम्ति  श्री  जसवंत  सिंह  सरकार  को  प्रस्तुत  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  निर्णय  दिया  है
 कि  श्री  भजन  लाल  तथा  उनके  निकट  संबंधियों  के  खिलाफ  कोई  प्रथम-दुष्टया  मामला  नहीं  बनता

 है  ।  रिपोर्ट  पर  का  रंवाई  की  जा  रही  है  ।
 गणतंत्र  दिवस  परेड  क  पूर्वाभ्यासों  का  मार्ण

 $145.  श्री  सानिक  रेड्डी  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 गणतंत्र  दिवस  परेड  के  धूर्वाम्यासों  के  लिए  दिल्ली  छावनी  क्षेत्र  में  एक

 लेक्सਂ  क्षेत्र  बनाने  का सरकार  का  विचार  ताकि  यातायात  में  र्कावट  के
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 परिणामस्वरूप  स्कूल  जाने  वाले  अस्पताल  जाने  वाले  कार्यालयों  में  जाने  वाले
 कर्ंचारियों  आदि  को  होने  वाली  कठिनाई  दूर  की  जा  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  मार्ग  कौन-कौन  सा  है  !

 रक्षा  अनुसंघान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  नहीं  ।
 प्रदन  ही  नहीं  उठत्ता  ।

 ]

 नए  शाखा  भर्तो  कार्यालय  खोलना

 *149,  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  वर्ष  1985-86  के  दोरान  सेना  में  भर्ती  के  लिए  कुछ  नए  क्षाखा  भर्ती  कार्यालय

 खोलने  का  तिर्णय  किया  गया
 यदि  तो  किन  स्थानों

 क्‍या  उक्त  शाखा  भर्ती  कार्यालय  विधिवत्‌  खौले  गए  और
 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 धर  रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  और
 जी  हां  ।  सरकार  ने  अमेठी  ओर  पिथौरागढ़  में  शाखा  भर्ती  कार्यालय  खोलने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 और  (८)  नए  शाखा  भर्ती  कार्यालय  खोलने  ओर  उन्हें  1986  तक  चालू
 करने  के  संबंध  में  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 ]
 सिलिकन  प्रौद्योगिकी  ह

 #150.  श्री  अमल  दत्त  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  प्रधात  मंत्री  ने  आश्वासन  दिया  है  कि  सिलिकन  के  उत्पादन  के  लिए  देशी

 प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  किया
 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  आश्वासन  के  बावजूद  प्रौद्योगिकी  की  प्राप्ति  हेतु  संयुक्त

 _  राज्य  अमरीका  की  हेमलाक  कम्पनी  को  धनराशि  का  भुगतान  कर  दिया  गया  है  और  यद्दि  तो
 कितनी  धनराष्ति  का  भुगतान  किया  गया  है  और

 बड़ौदा  में  नेशनल  सिलिकन  फंध्िलिटी  और  इंडियन  इंस्टीट्यूट  ऑफ  साइस  मेल्टर
 परियोजना  के  लिए  हेमलॉक  सहयोग  परियोजना  की  कुल  अनुमानित  लागत

 इस  समय  सिलिकन  को  अनुमानित  वार्षिक  मांग  कितनी  है  और  वर्ष  1990  में  यह
 मांग  कितनी  होने  का  अनुमान

 ह

 (3)  क्या  मेल्टूर  कम्पनी  द्वारा  प्रस्तावित  सयंत्र  20  मोट्रिक  टन  क्षमता  का  है  और  यदि
 तो  उसकी  अनुम'नित  क्षमता  कितनी  और

 .  (9)  नेशनल  सिलिकन  फंसिलिटी  की  प्रौद्योगिकी  से  उत्पादित  सिलिकन  का
 »  मेल्टूर/आई०  एस०  आई०  प्रौद्योगिकी  से  उत्पादित  सिलिकन  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  सिलिकन  के

 मूल्य  को  तुलना  में  कितना  कम  या  अधिक  होगा  ?
 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  विकास  परमाणु  इल  क्ट्रॉनिको

 और  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  और  सिलिकत
 प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  संसद  पटल  पर  रखता  गया  सरकार  का  निर्णय  नीचे  दिए  अनुसार  है  :
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 में  विकसित  प्रक्रियाओं  की  तकनीकी  एवं  आर्थिक  दृष्टि  से  व्यवहायंता  तथा

 यती  लागत  विषयक  वतंमान  मृद्दों  की  वतंमान  स्थिति  का  सावधानी  पूर्वक  मूल्यांकन  करने  के

 बाद  ही  सरकार ने  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  मेसर्स  हेमलॉक  सेमीकण्डक्टर  कारपोरेद्न  के  साथ
 सौदा  करने  का  निर्णय  किया  साथ  ही  स्वदेशी  प्रक्रिया  का  व्यवसायिक  स्तर  पर  विकास

 करने  के  प्रयासों  के  लिये  भी  सरकार  प्री  सहायता  देगी  ।  राष्ट्रीय  सिलिकन  सुविधा  के  लिए  पू
 निवेश  के  संबंध  में  निर्णय  मंत्तुर  केमिकल्स  द्वारा  स्था(पत  किए  जा  रहे  25  टी०पी०  ए०  के

 दन  एकक से  प्राप्त  होने  वाले  परिणामों  का  मूल्यांकन  करने  के  बाद  हो  लिया  जाएगा  ।”

 मैत्तूर  जो  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  को  सिलिकन  के  उत्पादन  के

 लिए  वर्ष  1979  में  आणय-पन्र  जारी  किया  गया  था  बौर  1982  में  उसे  ओद्योगिक  लाइसेंस
 जारी  किया  जो  1984  तक  के  लिए  वंद्य  इसे  1986  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 अब  तक  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  मेसस॑  हेमलॉक  सेमीकण्डक्टर  कारपोरेशन  को  उनसे
 प्रौद्योगिकी,प्र।प्त  करने  के  लिए  1985  में  670,000  अमरीकी  डालर  तथा  1986  में

 1,675,000  अमरीकी  डालर  का  भुगतान  किया  गया
 और  आयातित  प्रौद्योगिकी  और  स्वदेक्षी  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित  संयंत्रों  में

 परियोजना  पर  आने  वाली  अनुमानित  लागत  ओर  उनके  उत्पादों  के  मूल्य  की  मेत्तुर
 कल्स  मेटकेम  के  उत्पादन-यूनिट  से  प्राप्त  होने  वाले  परिणामों  का  मृल्यांकन  करने
 के  बाद  ही  की  जा  सकेगी  ।  उन्होंने  3  1986  को  सूचित  किया  है  कि  राज्य

 विद्युत  बोर्ड  द्वारा  नियत  रूप  से  विद्युत  को  भापूर्ति  28  से  की  गई  ।  शुरूआत  का  कार्य

 सुम्यवस्थित  ढंग  से  चल  रहा  है  ।”
 पॉलीसिलिकन  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  में  न  केवल  गुणवत्ता  तथा  मात्रा  के  द्विसाब  से  अन्तर

 होता  है  बल्कि  इसमें  ठेके  के  स्वरूप  के  आधार  पर  अर्थात्‌  अल्पावधि  तथा  दीर्घावधि  ठेके
 के  अनुसार  भी  घट-बढ़  होती  रहती  है  ।  पिछले  वर्ष  पॉलीसिलिकन  का  प्रति  किलोग्राम  मूल्य  45
 अ्रमरीकी  डालर  से  68  अमरीकी  डालर  के  बीच  घटता-बढ़ता  रहा  ।

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  पास  आयात  के  लिए  दर्ज  की  गई  मांग  के  आधार  वर्ष

 1985  में  समतुल्य  पॉलीसिलिकन  की  आवश्यकता  लगभग  35  मीट्रिक  टन  थी  प्रयोगकर्ताओं  से  जो

 संकेत  मिले  उनके  आधार  पर  वर्ष  1990  में  अनुमानित  वार्षिक  मांग  लगभग  200  टन  होगी  ।

 मैत्तूर  केमिकल्स  ने  अपने  संयंत्र  का  डिजाइन  इस  प्रकार  तैयार  किया  है  कि  उसकी
 पॉलीसिलिकन  की  वा्िक  उत्पादन  क्षमता  22.5  मीट्रिक  टन  हो  ।

 पारपन्न  जस्त  करना
 #155,  श्री  थम्पन  थासस  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  यह  सच है  कि  क्षेत्रीय  पारपत्र  कार्यालयों  ने  विभिन्‍न  केन्द्रों  पर  भारतीय
 रिकों  के  पारपत्र  जब्त  किए  ओर

 यदि  तो  पूरे  देश  में  गत  6  महीनों  1985)  के  दौरान  कितने
 मामलों  में  पारपतन्र  जब्त  किए  गये  और  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विदेश  मंत्री  बो०  आर०  :  जी  हां  ।
 1276  पासपो्ठ  जब्त/रदूद  किए  गए  ।  ये  सभी  पासपोर्ट  1967  की  घारा

 10  (3)  की  विष्चिष्ट  उप-धाराओं  जिनमें  पासपोर्ट  को  जब्त/रदूद  करने  के  कारण  बताए  गए  हैं  के
 न्‍न्‍्तगंत  जब्त/रद्‌द  किए  प्रत्येक  उप-घारा  के  अन्तर्गत  जब्त/रदृद  किए  गए  पासपोर्टों  की

 एक  सूची  उनके  जब्त/रद्द  किए  जाने  के  कारणों  सहित  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 —  कक  जनक  बी  नीजलिककिकककीकीक  न  जयि-++
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 14  1907  लिखित  उत्तर

 कफम्बलों  को  खरोद

 +*156,  श्री  राजकुमार  राय  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  उद्योग  द्वारा  बनाए  गए  उन  कम्बलों  का  प्रयोग  न  करने  के  क्या  कारण
 जो  रक्षा  मंत्रालय  के  अनुसांधान  और  विकास  कक्ष  द्वारा  अ्ननुमोदित  किए  गए

 गेर-सरकारी  ब्रिटिश  इडिया  कार्पोरेशन  और  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगंम  को
 श्रेणी  के  कम्बलों  का  क्‍या  मूल्य  दिया  जा  रहा

 क्या  ब्रिटिश  इ  डिया  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम/अन्य/सरकारी  कारखानों  हे
 श्रेणी  के  कम्बलों  के  अतिरिक्त  कोई  अन्य  कम्बल  खरीदे  गए  और

 करयादेशों  की  तुलना  में  अभी  कितने  कम्बल  प्राप्त  करने  बाकी  हैं  ?

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  से

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 महिलाओं  की  रक्षा  हेतु  विशेष  उड़न  दस्ते

 +157.  श्री  आनन्द  सिंह  :  कया  गृह  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
 कया  दिल्ली  में  आपदग्रस्त  महिलाओं  और  महिला  संगठनों  के  भ्राह्वान  पर  तेजी  से

 कार्यवाही  करने  के  लिए  विशेष  उड़द  दस्ते  बनाने  कां  विचार  और

 यदि  तो  इस  परियोजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसकी  क्रियान्विति  के  लिये  अब
 तक  क्या  कार्यवाही  गई  है  ?

 गृह  मंत्रो  एस०  बी०  :  और  महिला  कल्याण  मानव
 संसाधन  भारत  सरकार  ने  हाल  में  दहेज  निषेध  1984  के  उपबं॑  ध
 के  अन्तगंत  आपदग्रस्त  महिलाओं  की  सहायता  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  के  4  स्वयं-सेवी  संगठनों
 को  मान्यता  दी  है  ।  इसके  अतिरिक्त  केवल  महिलाओं  के  प्रति  अपराधों  से  निपटने  के  लिए  दिल्ली

 पुलिस  में  महिलाओं  के  प्रति  अपराधों  से  संबंधित  एक  कक्ष  स्थापित  किया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  को  सेवाओं  में  प्रवेश  के  लिए  आयु-सीमा  बढ़ाने  का  प्रस्ताव
 #158,  श्री  अजय  विद्ृज्ञास  फ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवाओं  में  प्रवेश  के  लिये  आथु-सीमा
 को  बढ़ाकर  35  वर्ष  करने  का  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  प्रें  राज्य  मंत्रों  पो०  :

 )  नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।
 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  के  लिए  राजकौय  बरिषवें

 #159.  श्री  शान्ताराम  नायक  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  मह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  विज्ञान  और
 गिकी  के  लिए  राजकीय  परिषदें  स्थापित  की  और

 सातबीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  इन  परिषदों  क्या  भूमिका  निर्धारित  की

 गई  है  ?
 न्‍

 ढ्ड
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 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी
 भ्रौर  अतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शियराज  वो०  :  19  8  केन्द्र
 शासित  प्रदेशों  तथा  उत्तर-पुर्दी  क्षेत्र  ने  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  लिये  राज्य  परिषरदें  स्थापित
 की

 राज्य  परिषदों  की  निम्न  में  सहायता  करने  के  लिए  परिकल्पना  की  गई  है  :

 1.  राज्यों  में  विशान  और  प्रौद्योगिकी  कार्यकलापों  का  समन्वय  तथा

 संवद्धंत  ।

 2.  राज्यों  की  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  योजनाओं  की  तंयारी  ।

 3.  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  सूचना  का  संकलन  तथा  प्रचार  ।
 *  4-  विज्ञान  को  लोक-प्रिय  बनाना  ।

 परतो  भूमि  विकास  परिषद  को  बेठकਂ

 +160.  श्री  विग्विजय  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  तथा  परती  भूमि  विकास  परिषद  की  6  1986
 को  हुई  बंठक  में  इस  बात  पर  चर्चा  की  गई  थी  कि  अनुपयोगी  पशुओं  की  संख्या  अत्यधिक  होने  के

 कारण  भूमि  परती  हो  जाती

 इस  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिये  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  तथा  भूमि
 उपयोग  संरक्षण  बोर्डो  द्वारा  क्या  नीति  अपनाई  गई  और

 उसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 प्रधान  संत्री  राजीव  :  हां  ।

 भोर  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  नीति  का  एक  उदृंह्य  जिस  पर  6  1986
 को  परिषद  की  बेठक  में  विचार-विमर्श  किया  गया

 संवधंत  कार्यक्रम  की  पुनसरचना  इस  प्रकार  से  करता  कि  पशुघन
 शआबादी  को  आंधिक  रूप  उत्पादी  सम्भार  तक  सीमित  रखा  जाए  और  हरित
 भूमि  के  निम्तीकरण  को  रोका  जाए  तथा  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  पशुधन  के  खू  टे  पर  खिलाने  की
 पद्धति  का  विकास  किया  जाएਂ

 इस  संबंध  में  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  संरक्षण  बोडं  द्वारा  प्रस्तावित  रिफारिश  की  गई  योजना
 को  चयनित  खंडों  में  विशेष  चारा  विकास  कार्यक्रम  को  आरम्म  करके  पशुधन  विकास  कार्यक्रम
 के  साथ  अपनाया  गया  था  जिक्षमें  ग्रामीण  क्षेत्रों  ने खूटे  पर  खिलाने  की  पद्धति  को  लोकप्रिय
 बनाने  पर  ध्यान  केन्द्रित  किया  गया

 माइकोप्रोसेसर  प्रौद्योगिको
 #161.  श्री  हन्नान  सोल्लाह

 :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  दोनों  इलेक्ट्रॉनिकी  आयोग  और  योजना  आयोग  माइक्रोप्रोसेसर

 प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  इस्पंत  और  परीक्षक  और  मापक  उपकरणों
 तथा  भ्ोद्योगिक  नियंत्रणों  आदि  जैसे  प्रमुख  क्षंत्रों  में  करने  के  लिए  उत्सुक

 यदि  हो  समूचे  कार्यक्रम  में  भारत  का  योगदान  कितना  होगा  ;
 या  देश  में  इस  कार्य  के  लिय्रे  आवश्यक  भाषाहपूत  सुविधाएं  उपल्स्ष  धौर



 14  1907  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  क्या  निश्चित  समय  सीमा  के  अन्दर  आवश्यक  आधारभूत  सुविधाओं
 का  विकास  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जायेंगे  ?

 विज्ञान  शोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी
 झोर  भ्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बोी०  :  जी  हां  |

 इस्पात  तथा  परीक्षण  एवं  परिमापन  उपकरणों  तथा  भौद्योगिक  नियंत्रण  के  क्षेत्र  में
 माइक्रोप्रोसेसर  प्रौद्योगिकी  को  बढ़ावा  देने  लिए  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने

 प्रोसेर  अनुप्रयोग  इंजीनीयर  कार्यक्रम  पर  एक  परियोजना  शुरू  की
 निकी  के  समुचित  प्रयोग  के  माध्यम  से  कृषि  की  ठत्यादकता  में  सुधार  लाने  के  उदंद्य  सरकार

 मिट्टी  की  विशेषताओं  का  निर्धारिण  बीजों  में  नमी  की  मात्रा  आदि  का  परिमापन  करने  के
 लिए  माइक्रोप्रोसेसर  पर  आधारित  सुवाह्य  किटों  को  प्रयोग  में  लाने  की

 यंता  की  जांच  कर  रही  है  ।  शिक्षित  एवं  स्व-नियोजित  व्यक्तियों  को  ऐसे  सुवाह्य  उपस्कर  उपलब्ध
 कराने  की  संभावनाओं  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ताकि  वे  कृषकों  के  साथ  व्यक्तिगत  रूप  से  संपर्क

 स्थापित  करके  और  उन्हें  व्यापक  सेवाएं  प्रदान  करके  इस  प्रौद्योगिकी  के  अनुप्रयोग  को  बढ़ावा  दे
 सके  ।

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  इस  परियोजना  के  लिए  सातबीं
 योजनावधि  में  18  करोड़  रु०  का  कुल  परिव्यय  होगा  ।

 नहीं  ।

 यह  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 ]
 मालदीव  को  भारतीय  सहायता

 #162.  श्री  बनवारी  लाल  बेरवा  :  कया  विदेशी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रधान

 मंत्री  द्वारा  अपनी  हाल  ही  की  मालदीव  की  यात्रा  के  दोरान  इत  द्वीप  के  विकास  कार्यों  में  सहायता
 प्रदान  करने  हेतु  दिए  गए  आद्वासनों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्रो  बो०  आर०  :  प्रधानमंत्री  की  हाल  की  मालदीव  यात्रा  के  दौरान

 इस  बात  पर  सहमति  हुई  थी  कि  दोनों  देशों  के  बीच  द्विपक्षीय  आथिक  संबंधों  को  ओर  बढ़ाया
 जाएगा  ।  इस  सहयोग  के  कअ्वग  के  रूप  में  भारत  माले  में  एक  चिकित्सा  परिसर  की  स्थापना  के  लिए

 सहायता  देगा  जिसमें  200  पलंग  वाला  एक  जनता  अस्पताल  कोरोनेरी  केयर  यूनिट  और  नर्सों  को
 प्रशिक्षित  करने  का  एक  केन्द्र  शामिल  होगा  ।  भारत  एक  होटल  प्रशिक्षिण  संस्थान  की  स्थापना  भी

 करेगा  और  दूर  मौसम  भ्रांकड़ों  के  अभिग्रहण  तथा  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  के  अभिग्रहण  को
 विकसित  करने  में  मालदीव  को  सहायता  देगा  ।  भारत  मालदीव  में  और  अधिक  डाक्टर  तथा
 अध्यापक  भेजेगा  और  भारत  में  मालदीव  के  छात्रों  को  शेक्षिक  तथा  प्रशिक्षण  सुविधाएं  उपलब्ध
 करायेगा  ।  दीघंकाल  के  लिए  भारत  मालदीव  में  ही  प्रशिक्षण  सुविधाओं  को  सुदृढ़  बनाने  में  मदद

 देगा  ।  प्रधानमंत्री  ने  पानी  से नमक  अलग  करने  के  कुछ  संयंत्रों  को  मेंट  करने  की  पेशकश  की  जो

 हाल  ही  में  भारत  में  ही  विकसित  किए  गए  हैं  ।  सांस्कृतिक  क्षत्र  में  भारत  मालदीब  में
 मस्जिद  तथा  अन्य  ऐतिहापिक  स्थारकों  के  परिरक्षण  और  उनकी  मरम्मत  इत्यादि  करने  के  लिए
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 उपभोक्षता  इलेक्ट्रानिकों  सामान  का  उत्पादन
 +163.  श्री  इन्द्रजोत  गुप्ता  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  योजनावधि  के  दोरान  इलेक्ट्रानिकी  सामान  के  कुल  उत्पादन  में  उपभोक्ता

 इलेक्ट्रानिकी  सामान  का  वर्ष-वार  कितना  उत्पादन  श्रोर

 म्तातवीं  योजनावधि  के  दौरान  इलेक्ट्रानिकी  उत्पादों  के  निर्धारित  उत्पादन  में  उपभोक्‍ता

 इलेक्ट्रानिकी  सामान  और  गेर-उपभोक्‍ता  इलेट्रानिकी  सामान  का  कितना-कितना  उत्पादन  होने  की
 संमावना  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  हलेक्ट्रानिको
 ओऔर  अन्तरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :

 (१):  छठी  पंचवर्षीय  योजना
 के  दोरन  इलेक्ट्रानिकी  के  कुल  उत्पादन  में  उपभोक्ता  इलेक्ट्रानिकी  का  वर्षवार  अंश  कितना
 इसका  थ्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 वर्ष  प्रतिशत

 1980-81  27.5
 1981-82  29.2
 1982-83  29.4
 1983-84  27.3
 1984-85  31.9

 ---
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  समूची  भवधि  इलेक्ट्रानिकी  के  उत्पादन  के  लिये

 रखे  गए  31420  करोड़  रुपए  के  लक्ष्य  में  उपभोक्‍ता  इलेक्ट्रानिकी  का  अं  20.3  प्रतिशत  रखा  गया

 है  भोर  गेर-उपभोक्‍ता  इलेक्ट्रानिकी  उत्पादों  का  अदा  79.7  प्रतिश्षत  रखा  गया  है  ।

 ]
 में  कू  भ  मेले  के  लिए  गंगा  को  सफाई  करनाਂ

 1410,  डा०  बी०  एल०  होलेश  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 )  क्या  आगामी  कुम्म  मेले  के  लिये  गंगा  कार्यवाही  योजना  के  अन्तगंत  हरिद्वार  तीये
 केन्द्र  क ेविकास  के  लिये  अब  तक  कया  उपाय  किये  गये

 उस  पर  अब  तक  कितनी  धनरा्षि  खर्च  की  गयी  भोर

 गंगा  की  इलाहबाद  संगम  तथा  अरश्य  तीथ्थं  स्थानों  पर  इस  प्रकार  की  सफाई  करने  में
 क्या  प्रगति  हुई  ?

 -  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्री  जियाउरहमान  :
 दार-ऋषिकेश  कम्पलंक्स  में  आरस्म  की  गई  योजनाओं  में  प्रपशिष्ट  जल  के  बहाव  को  नदी  में  गिरते
 से  रोकने  पर  बल  दिया  गया  है  ।  अब  तक  निम्नलिश्लित  कदम  उठाए  गए  हैं  :-

 (1)  विद्यमान  प्रभ्पिग  स्टेशनों  की  मरम्मत/पुनरुद्धार  ।

 (2)  महत्वपूर्ण  नालों  के  पास  पस्पिग  स्टेशनों  का  निर्माण  ।

 (3)  मल-निर्यास  प्रणाली  का  नवीकरण  ।
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 (4)  अवरोध  मल-निय रग्॒रास  की  स्थापना  करना  ।

 (5)  भई  गुली  पिठ्स  का  निर्माण  और  विद्यमान  गुली  पिट्स  की  मरम्मत  ।

 इस  कम्पलक्स  में  योजनाओं  के  लिए  लगभग  एक  करोड़  रुपए  का  व्यय  किया  गया  है
 जिसमें  से  42.04  लाख  रुपए  का  व्यय  हरिद्वार  शहर  में  योजनाओं  के  लिए  है  ।

 इलाहाबाद  में  विद्यमान  मल  निर्यास  पद्धति  से  अधिकांश  अपशिष्ट  जल  गोधघाट  में

 जाता  है  जहां  से  इसे  यमुना  नदी  से  पम्प  करके  नेनी  मलजल  फार्म  में  गिराया  जाता

 पम्पिग  सुविधा  में  सुधार  और  नदी  में  अपशिष्ट  जल  के  परिवाह  को  रोकने  के  लिए  1.6

 करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  गोधाट  पम्पिग  स्टेशन  के  पुनरुद्धार  का  कार्य  आरंभ  किया

 गया  है  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  छुट्टी  यात्रा  रियायत  का  लाभ  उठाना

 1411.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  दो

 वर्षों  के  दोरान  सरकार  द्वारा  अपने  कमंचारियों  को  छुट्टी  यात्रा  रियासत  के  रूप  में  रेल  और  बस

 द्वारा  यात्रा  करने  के  लिये  पृथक-पुथक  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  गया  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  :

 कारी  कर्मचारियों  द्वारा  प्रस्तुत  छुट्टी  यात्रा  रियायत  बिलों  यात्रा  भत्ते  सम्बन्धी  बिलों  को
 पारित  करने  के  लिए  सक्षम  प्राधिकारियों  द्वारा  पारित  किया  जाता  है  ओर  ऐसे  प्राधिकारी  सारे
 भारत  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍्त  कार्यालयों  में  मौजूद  हैं  ।  छुट्टी  यात्रा  रियायत  पर  किए

 गए  ध्यय  पर  काभिक  ओर  प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  केन्द्रीकृत  रूप  में  नजर  नहीं  रखों  जाती
 कार  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  रेल  तथा  बस  दोनों  द्वारा  की  गई  यात्राओं  के  लिए  छुट्टी  यात्रा
 रियायत  के  रूप  में  अदा  की  गई  जलग-अलग  राशष्षि  से  संबन्धित  सूघबना  एकत्र  तथा  संकलित  करना
 भी  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  यह  रियायत  लेते  समय  सरकारी  कमंचारियों  द्वारा  यात्रा  के  लिए
 वहन  के  जिस  साधन  का  प्रयोग  कियां  गया  है  उसके  अनुसार  अलग  अलग  लेखे  नहीं  रखे
 जाते  हैं  ।

 पंजाय  के  होशियारपुर  जिले  में  संनिक  केसर

 1412.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  रक्षा  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  पंजाब  के  होशियारपुर  जिले  प्रें  एक  मिलिद्रो

 स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  और

 (w)  यदि  इस  प्रयोजन  के  लिए  किस  तारीख  तक  भूमि  अर्जित  किए  जाने  की
 संभावना  है  ओर  यह  भूमि  किस  तहसील|सब  तहसील  में  अर्जित  करने  का  विभार  है  ?

 रक्षा  अनुसंघान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  अरुण  :
 हू  ।

 राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  मिलिट्री  स्टेशन  फे  लिए  उपयुक्त  भूमि  चुनने  की
 वाई  की  जा  रही  फिलहाल  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  भूमि  किस  जगह  ओर  किस  तारीख
 को  खरीदी

 करल  में  सेनिक  सकल  खोलना

 1413,  भरी  मुल्लापल्लो  रामचमसान  :  क्‍या  रक्षा  सम्जो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
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 $$  फ_॒_॒  -  --

 क्या  उनके  मन्त्रालय  का  रक्षा
 के

 क्षेत्र
 में  अवसरों  के  बारे  में  नवयुवकों  की ओर

 अधिक  जानकारी  देने  का  कोई  कार्यक्रम  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सबसे  अधिक  छिक्षित  और  जनसंख्या  वाले  केरल  राज्य  में
 ओर  संनिक  सकल  खोलने  का  है  ?

 रक्षा  झ्नुसंघान  झौर  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  अरुण  :  हां  ।

 स्कूलों  एवं  कालेजों  आदि  में  प्रमावी  प्रचार  फोजी  विशेष  भर्ती  रंलियों

 प्रेरणाबायक  भाषणों  के  माध्यम  से  देश  के  नवयुवकों  को  रक्षा  सेनाओं  में  भर्ती  होने  के  अवसर

 बारे  में  जानकारी  दी  जाती

 सेनिक  स्कूल  किसी  राज्य  सरकार  के  विशेष  अनुरोध  पर  स्थापित  किया  जाता  है
 क्योंकि  स्कूल  पर  आने  वाला  समस्त  खर्च  ओर  इनका  आवर्ती  खर्च  का  एक  बड़ा  भाग  राज्य
 कार  को  वहन  करना  होता  केरल  में  कक्राकूटम  में  एक  सेनिक  स्कूल  पहले  से  ही  कार्य  कर

 रहा  केरल  में  प्नौर  सेनिक  स्कूल  खोलने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं

 हुआ  दे  ।
 सिलिकान  उद्योग  के  लिए  गंस

 1414.  ओ  सोहनभाई  पटेल  :  क्या  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सिलिकान  उद्योग  के  लिए  गेस  की  कितनी  आवश्यकता
 क्‍या  गंस  को  मांग  स्वदेशी  एककों  द्वारा  पूरी  हो  जाती

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  गैस  का  आयात  करना  पड़ता  है  ओर  इस  पर  प्रति  वर्ष
 कितनी  विदेशी  मुद्रा  खच  होती  ओर

 विदेशी  मुद्रा  बचाने  के लिए  सिलिकान  उद्योग  में  उपयुक्त  होने  वाली  गैस  का  देझ्ष  में

 ही  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मसन्त्रालय  तथा  महासागर  विकास  परसाणु  इसक्ट्रानिको
 और  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मम्त्रो  शिवराज  बी०  देश  में  सिलिकंन
 उद्योग  के  लिए  जिन  गँंसों  की  जरूरत  होती  वे  नाइट्रोजन  तथा
 क्लोरीन  ।

 हां  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।
 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 4
 मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  पाक  स्थापित  करना

 1415.  ओ्रो  सानक्राम  सोढी  :  क्या  प्रधान  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :
 मध्य  प्रदेश  में  उन  स्थानों  क ेजिला  वार  नाम  क्या  जहां  पर  राष्ट्रीय  पार्क

 स्थापित  किये
 गये

 हे
 इनमें  से  प्रत्येक  राष्ट्रीय  पार्क  के  क्षेत्रान्तग्गंत  कितने  गांव  आते  हैं  और  उनके  नाम

 क्‍या

 30
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 क्या  राष्ट्रीय  पार्कों  के  क्षेत्रान्तगंत  आने  वाले  गांवों  को  अन्य  स्थानों  पर  हटाने  के
 प्रयोजन  से  कुछ  स्थानों  को  चुना  गया  है.और  यदि  तो  उन  स्थानों  पर  गांवों  को  बसाने  के  लिये
 दी  जाने  वाली  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1986  तक  इस  प्रयोजन  के  लिये  निर्धारित  किये  गये  स्थानों  पर  कितने  गांवों
 को  बसाने  का  विचार  है  और  इस  प्रकार  के  गांवों  क ेनाम  तथा  उनके  लिये  चुने  गये  स्थलों  के  नाम
 क्‍या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  2167/86]  ]
 और  ग्रामों  के विस्थापन  और  पुन  रवस्थापन  क्षेत्र  का  निर्धारण  सबन्धित  कलक्टर  से

 सहयोग  और  विचार-विभर्श  से  किया  जाता  है  ।  भूमि  और  खेती  के  लिये  सुविधाएं  तथा  नये  घरों
 का  निर्माण  जैसे  विकल्प  प्रदान  किये  जाते  इस  समय  स्थलों  और  बसाये  जाने  वाले  प्रामों  की
 संख्या  नहीं  दी  जा  सकती  क्‍योंकि  यह  विस्थापन  कायंबाही  के  पुरा  होने  पर  आधारित  है  जो  कि  इस

 प्रगति  पर  है  ।

 ]
 में  चोतों  ओर  हाथियों  को  संख्याਂ

 1416.  श्री  अनंत  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चीतों  और  हाथियों  को  तथा  इनमें  इवेत  किस्म  के  इन  पदुओं  की
 संख्या  कितनी

 क्या  देश  में  हाथियों  की  संख्या  घट  रही  और

 यदि  तो  सरकार  ने  देश  में  उनकी  संख्या  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  कुछ
 उद्यानों  और  अभयारण्यों  को  छोड़कर  देश  में  हिरणों  की  आबादी  की  गणना  नहीं  की  गई  है  ।

 1985  में  की  गई  गणना  के  गुजरात  के  गिर  वन  में  जिसका  जंगल  में  केवल  वही  घर  है
 पाए  गए  होरों  की  आबादी  239  भारतीय  मूल  के  107  तथा  मिश्रित  भारतीय/अफ्रीका  मुल  के

 125  शेर  बन्दी  स्थिति  में  1984  में  की  गई  गणना  के  बाघों  की आबादी  4005
 जंगल  में  फिलहाल  किसी  सफेद  बाघ  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।  देश  के  विभिन्‍न  चिड़ियाघरों  में

 इनकी  संख्या  24  है  ।

 इस  समय  जंगली  हाथियों  की  संख्या  16,600  से  22,250  के  बीच  है  और  बन्दी  हाथियों
 की  संख्या  19,500  तथा  25,375  के  बीच  है  ।

 देश  के  कुछ  क्षेत्रों  गें  हाथियों  की  संख्या  में  कमी  हो  रही  है  जबकि  अन्य  क्षेत्रों  में

 इनकी  संख्या  में  ब॒ढ्धि  हो  रही  है  ।

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  जनता  को  शिक्षित  करने  ओर  वन्यप्राणी

 1972,  जिसके  तहत  हाथी  एक  पूर्ण  सुरक्षित  पशु  को  प्रभावी  रूप  से  कार्यान्वित  करने

 के  लिए  सरकार  ने  राष्ट्रीय  ओर  बाघ  रिजयों  की  स्थापना  के  लिए  कदम

 डदाए

 ।
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 राजभाषा  का  संवर्धन

 1417,  श्रीमती  नयस्ती  पटनायक  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  के  दौरान  राजभाषा  के  संवर्धन  के  लिये  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 संत्रो  एस०  बो०  :  सातवों  योजना  के  दौरान  राजभाषा  के  संवर्धन  के
 लिये  2  करोड़  रुपए  की  राष्षि  निर्धारित  की  गई  है  ।

 टेलीविजन  के  पुर्ों  का  आयात

 1419.  भरी  चितासणि  जेना  ;  वया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इलेक्ट्रानिक्स  ट्रंड  एण्ड  टेक्नॉलाजी  डेवलपमेंट  कारपोरेशन
 टेड  द्वारा  टेलीविजन  सेटों  में  उपयोग  के  लिए  टेलीविजन  के  पुर्जों  का  मायात  किया  जा  रहा

 (a)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  इलेट्रानिक  ट्रंड  एण्ड  टेक्नालाजी  डेवलपमेंट  कारपोरेशन
 लिमिटेड  को  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  क्‍योंकि  उसके  पास  थ्पनी  मांग  दर्ज  कराने
 बाली  टेलीविजन  कम्पनियां  माल  नहीं  उठाती  हैं  जिसके  परिणामस्वरुप  निगम  के  पास  बड़ी  भात्रा
 में  सामान  जमा  हो  गया  श्र

 यदि  तो  कितने  मूल्य  का  सामान  जमा  हो  गया  है  भौर  सरकार  का  इस  संबंध  में
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रासय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  हलेक्ट्रानिको  झोर
 झस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :  हां  ।

 भोर  हां  ।  5]  सेमी०  आकार  वाले  ए्याम  तथा  दवेत  पिक्चर  ट्यूबों  के
 मामले  में  यह  सच  जिनकी  संख्या  लगभग  1,70,000  है  और  जिनको  कुल  कीमत
 6.63  करोड़  ६०  श्याम  तथा  श्वेत  पिक्चर  ट्यूबों  का  वितरण  इस  ढंग  से  किया
 जा  रहा  है  कि  इससे  स्वदेशी  उद्योग  पर  कोई  प्रभाव  भी  न  पड़े  गौर  साथ  ही  साथ  ई०  टौ०  एण्ड
 टी०  का  स्टाक  यथा  संभव  श्षीघ्र  समाप्त  हो

 अद्धंसेनिक  बलों  को  संख्या  में  वद्ध
 1420.  भरी  संयद  शाहबुद्दोत  :  क्या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ३

 अद्धंसेनिक  बलों  की  ]  को  कुल  संख्या  कितनी  और
 बष  1986  के  दौरान  प्रत्येक  अद्धंसेनिक  बल  की  कितनी  संख्या  बढ़ाने  का  विचार  है  ?

 आस्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  अरुण  :  1-1-1986  को
 छालित  बटालियनों  की  अधिकृत  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 सीमा  सुरक्षा  बल  85
 केन्द्रीय  रिजय  पुलिस  बल  83  जा  रही  12

 बटालियनों
 असम  राईफल  2$  जा  रही  4

 बटालियनों  सहित )
 भारत-तिनन्‍्बत  सौमा  पुलिस  उपक्रम

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  प्रत्येक  उपक्रम  की  आवष्यकताओं  के

 अनुसार  आवध्यकता  ब्वाधार  प्रतिमान  पर  की  जाती  है  भोर  1-1-1986  को  इसकी  संख्या  52,579
 काभिकों  की

 33
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 1986-87  के  दौरान  अतिरिक्त  बटालियनों  को  बनाने  के  लिए  स्वीकृति  जारी  की

 सीमा  सुरक्षा  बल  $
 असम  राईफल
 केन्द्रीय  सुरक्षा  बल  की  संख्या  में  लगभग  कामिकों  की  बढ़ोतरी  किए  जाने  की

 बिहार  को  अधवारा  नदी  परियोजना

 1421.  श्री  अब्दुल  हन्नान  अन्सारी  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  सरकार  ने  उत्तर  बिहार  के  मघबनी  और  दरभगा  जिलों

 में  बहने  वाली  अधवारा  नदी  संबंधी  एक  परियोजना  का  एक  प्रस्ताव  योजना  मंत्रालय  के  मंजूरी
 तु  भेजा  है

 यदि  तो  मंज्री  कब  तक  दी  और
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  ज

 और  योजना  आयोग  द्वारा  स्कीम  को  स्वीकृति  .  देने  पर  विचार  गंगा  बाढ़
 नियंत्रण  आयोग  द्वारा  राज्य  सरकार  के  परामश्श  से  परियोजना  पर  बकाया  प्रेक्षणों  का  अनुपातन
 करने  के  बाद  किया  जाएगा  ।

 राजस्थान  को  सोमा  पर  पाकिस्तान  जासूस  गिरोहु  का  पता  लगना

 1422.  श्री  महेन्द्र  सिह  :  क्‍या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सीमा  सुरक्षा  बल  ने  हाल  ही  में  राजस्थान  के  सीमावर्ती  क्षेत्र  में  सक्रिय
 स्‍्तानी  जासूसों  के  एक  गिरोह  का  पता  लगाया  है  और  कम  से  कम  तीन  जासूसों  को  गिरफ्तार
 किया

 यदि  तो  जासूस  गिरोह  और  इसके  कार्य  करने  के  तरीके  का  ब्योरा  क्या  और
 इस  मामले  की  जांच  के  निष्कर्षों  को  छ्यान  में  रखकर  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए

 गए  हैं

 आन्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  भ्ररुण  :  से  26
 1986  को  सीमासुरक्षा  बल  तथा  स्थानीय  पुलिस  द्वारा  जिला  श्री  गंगानर  में  तीन  प।किस्तानी
 नागरिकों  को  पकड़ा  गया  ।  एक  भारतीय  सह  अपराधी  को  भी  गिरफ्तार  किया  गया  ।

 एक  अन्य  मामले  31  1986  को  राजस्थान  के  श्री  गंगानर  जिले  में  सीमा

 सुरक्षा  बल  द्वारा  2  पाकिस्तानी  नागरिकों  को  पकड़ा  गया  ।  बाद  में  इस  मामले  में  एक  भारतीय

 तागरिक  को  गिरफ्तार  किया
 प्रारम्भिक  जांच  पड़ताल  से  पता  चलता  है  कि  पाकिस्तानी  नागरिक  मारत  में  आसूचना

 प्राप्त  करने  के  लिए  घुसे  थे  ।  रच
 दी  गयी  हैं  । इन  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  सीमा  सुरक्षा  बल  की  गएत  कड़ी  कर  द॑

 गत  निजो  प्राथमिक  शिक्षा  संस्थाओं  संबंधों  विधेयक  को  स्वीकृति

 1475. 1  पतला
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  गुजरात  निजी  प्राथमिक  छिक्षा  संस्थान  संबंधी

 विधेयक  6  1984  को  प्राप्त  हुआ  था  परन्तु  दो  वर्ष  बीतने  के  बाद  भी  यह  अभी  तक
 विचाराधीन  है  ;

 इस  विधेयक  को  शी  कघ्रता  से  स्वीकृति  देने  के  लिये  गुजरात  सरकार  द्वारा  क्या  कद
 यदि  कोई  आवश्यक  उठाये  जाने  हैं  ;  और

 विधेयक  को  स्वीकृति  न  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 गह  संत्रो  एस०  बो०  :  प्रइन  में  उल्लिल्ित  नाम  का  कोई  विधेयक
 प्राप्त  नहीं  हुआ  ।

 बम्बई  प्राथमिक  शिक्षा  अध्यादेश  1983,6.1.1984  को  प्राप्त  हुआ  था  ।
 ओर  अध्यादेश  को  प्रख्यापित  करने  के  लिए  राष्ट्रपति  के  पहले  निदेश  राज्य

 सरकार  को  25.2.1986  को  भेजे  जा  चुके  हैं  ।
 पासपोर्ट  कार्यालय

 1424.  थ्रो  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  बिदेश्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 देश  में  कितने  पासपोर्ट  कार्यालय  काय॑रत
 क्या  नये  पाप्तपोर्ट  कार्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  सरकार  का  विच्यार  किन  स्थानों  पर  नए  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने
 का

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  केਂ  झार०  :  विदेश  मन्त्रालय  के
 नियंत्रण  में  2।  पासपोर्ट  कार्यालुय  और  2  सम्पर्क  कार्यालय  हैं  और  दो  पासपोर्ट  कार्यालयों  का  प्रबन्ध

 दमन  और  दीव  संघ  शासित  प्रदेश  द्वारा  पणजी  में  और  निकोबार  और
 मिनीकाय  द्वीपसमृह  के  संघ  शाप्तित  प्रदेश  द्वारा  पोर्ट  ब्लेयर  में  किया  जाता  है  ।

 नहीं  ।
 प्रइन  हो  नहीं  ॥ ह

 नायें  में  दृतावास  के  कर्मचारी  द्वारा  अपसरण
 1425.  श्री  एम०  आर ०.  संकिया

 श्री  सनत  कुमार  मंडल

 )  कया  यह  सच  है  कि  नावें  में  भारतीय  दृतावास  के  एक  कर्मचारी  ने  दुतावास  की  एक
 बड़ी  घनराशि  के  साथ  अपसरण  कर  लिया  ॥॒

 यदि  तो  यह  घनरादशि  वसूल  करने  के  क्‍या  कारंवाई  की  गई  और
 कया  सरकार  ने  भविष्य  में  अपने  दृतावास  में  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के

 लिए  तत्काल  कोई  एहतियाती  उपाय  किए  हैं  ?
 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  केਂ  आर०  श्री  हरिन्दर  सिह  जो*

 ओसलो  स्थित  हमारे  मिश्न  में  प्रथम  सचिव  19  1984  को  मिशन  छोड़कर  चले  गये  और  हमारे
 राजदूतावास  का  कुछ  घन  भी  साथ  ले  गए  ।

 गबन  की  गई  रकभ  को  हासिल  करने  का  सवाल  नावें  के  बिदेश  कार्यालय  के  साथ
 उठाया  गया  चर्चा  के  परिणामस्वरूप  इस  माज़ले  को  आगे  बढ़ाना  इसलिए  उचित  नहीं  समझा
 गया  क्योंकि  इससे  मिशन  को  ब्रत्य  बातों  के  साथ-साथ  क्षदालत  की  लम्बी  कारंवाइयों  का  सामना
 करना  पढ़ता  |

 का

 ।

 I:
 क्या  विदेज्षी  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 हमारे  राजदूतावासों  में  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  पुनरावृत्तियों  को  रोकने  के  लिए
 सरकार  ने  सभी  संभव  एहतीयाती  उपाय  किए  हैं  ।

 पेन्शन  एकमुइत  भुगतान  करने  का  प्रस्ताव

 1426.  श्री  सी०  सम्बु  :  कया  प्राधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  सेवाओं  के  पेंशन  प्राप्तकर्त्ताओं  सहित  केन्द्रीय  सरकार  के  पेंशन
 कर्ताओं  को  मासिक  पेंदान  देने  के  स्थान  पर  90  महीनों  का  मूल  वेतन  देने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  क्या  प्रस्ताव  को  चोथे  वेतन  आयोग  को  भेजा  गया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०

 नहीं  ।

 यह  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 नेत्रहीनों  के लिए  रोजगार  के  अवसर

 1427.  श्री  पी०  आर०  कुसमारमंगलम  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  इंस्टीट्यूट  फार  दी  फिजुयल्ली  हैंडीकंपਂ  द्वारा  नेत्रहीनों  लिए

 गार  और  पुनर्वास  के  लिए  अवसर  पैदा  किए.गए

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्योरा  क्या  और

 क्या  सम्पूर्ण  देश  में  इन  अवसरों  को  और  बढ़ाया  जायेगा  ।

 कल्याण  संत्रालय  में  उपसंत्री  गिरिघर  :  जी  हां  ।

 संस्थान  ने  निम्नलिखित  कार्यक्रमों  को  चलाया  है  और  उनका  विकास  किया

 (1)  नेत्रहीन  ध्यक्तियों  के लिए  आशुलिपि

 (2)  नेत्रहीन  महिलाओं  के  लिए  कटाई  और  सिलाई

 (3)  संस्थान  के  भूतपूर्व  नेत्रहीन  प्रशिक्षणार्थियों  को  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  में  अधीनस्थ  पदों
 पर  लगाना  ।

 देश  के  अन्य  भागों  में  ऐसे  कार्यक्रमों  को  चलाने  के  लिये  की  कोई  योजवा

 नहीं  है  फिर  यदि  कोई  स्दयंसेवी  संगठन  या  राज्य  सरकार  ऐसे  कार्यक्रम  अपनाना  चाहते
 तो  मंत्रालय  उनकी  सहायता  कर  सकता  है  ।

 करल  सें  जो०  एस०  एल०  बी०  को  स्थापना

 1428.  भो  स्रेश  छुरूप  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  भारतीय  अंतरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  एस०  आर०  का  विचार

 केरल  में  जियो  स्टेशनरी  लांच  व्हीकल  स्टेशन  एस०  एल०
 और  तरल  ई'घन  विकास  संबंधी  एकक  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको

 अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  वी०  :  और  वलियामाला  में

 भू-स्थायी  प्रमोचक  राकेट  केन्द्र  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान
 संगठन  के  विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  त्रिवेन्द्रम  द्वारा  विकसित  तकनीक  के  आधार  पर  प्रमोचक
 राकेटों  क ेलिए  आवश्यक  तरल  ई  घन  का  उत्पादन  आंशिक  रूप  में  देश  के  कई  उद्योगों  में  किया

 +  3$
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 जाता  वलियामाल्ला  में  उस  समय  स्थापित  मुख्य  क्रियाकलाप  विक्रम  साराभाई  अतरिक्ष  केन्द्र

 के  कुछ  तकनीकी  प्रमागों  और  क्रियाकलापों  के  अलावा  ध्रुवीय  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  एस०

 एल०  परियोजना  और  द्रव  नोदन  प्रणाली  यूनिट  से  संबंधित  है  ।

 भूतपूर्व  सेनिकों  की  समस्याओं  के  संबंध  में  उच्च  स्तरीय  समिति  को  सिफारिशें

 1429.  श्री  सी०  पी०  ठाकुर  :  कया  रक्षा  घंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरझार  को  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  अर्थात्‌  पुननियोजन  के  संबंध

 में  वेतन  निर्धारण  और  पदोन्नति  आदि  के  लिए  सेना  की  सेवाओं  को  छामिल  करने  संबंधी  कुछ
 असंगतियों  के  थारे  में  राष्ट्रीय  भूतपूर्व  सेनिकों  की  समन्वय  समिति  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारां  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  अरुण  :  जी  हां  ।

 भूतपूर्व  सेनिकों  की  समस्याओं  के  लिए  गठित  उच्च  स्तरीय  समिति  की  उन  कुछ
 सिफा  रिक्षों  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिन्हें  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  इसमें
 उठाए  गए  पहलुओं  की  संबंधित  मंत्रालयों  के साथ  विचार-विमर्श  करके  जांच  की  जा  रही  है  ताकि

 यह  पता  लग  सके  कि  सरकार  के  निर्णयों  में  किसी  प्रकार  का  परिवर्तन  करना  ओर  तत्पश्चात
 उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  की  अवहेलना  न्याय  संगत  होगी  ।

 रक्षा  कमंचारियों  के  लिए  ऊनो  कम्बलों  को  खरीद

 1430.  श्रो  कमल  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  रक्षा  मंत्रो  रक्षा  कमंचारियों  के  उपयोग  के  लिए  ऊनी
 कम्बलों  को  खरीद  के  बारे  में  20  1985  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  530  के  उत्तर  के
 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 )  क्‍या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  आवश्यक  ऊनी  कम्बलों  की  खरीद  का  काये  केन्द्रीय
 कारी  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  नई  दिल्‍ली  को  सौंपा  जिसे  1981
 के  सरकारी  आदेश  द्वारा  सरकारी  कार्यालयों  के  लिए  लेखन  सामग्री  संबंधी  सभी  वस्तुएं  और  अन्य
 वस्तुएं  उपलब्ध  कराने  की  जिम्मेदारी  सोंगी  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  भन्‍त्रो  अरुण  :  जी
 सशस्त्र  सेनाओं  के  लिए  कम्बलों  की  खरीद  शआयुध  निर्माणियों  से  या

 महानिदेशालय  पूति  तथा  निपटान  के  माध्यम  से  की  जाती  है  ।

 सरकारो  प्रकाशनों  का  द्विभाधिक  रूप  में  होना
 1431.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  आदेश  जारी  किया  है  कि  सभी  सरकारी
 प्रकाशन  द्विंमाषिक  रूप  में  निकलि  जाए  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  आदेशों  के  बावजूद  सभी  सरकारी  प्रकाशन  अ  ग्रेजी
 तथा  हिन्दी  में  अलग-अलग  प्रकाशित  किये  जा  रहे  और

 यदि
 तो

 उक्त  आदेश  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ताकि  सभी  सरकारी  प्रकाशन  केवल  द्विभाषिक  रूप  में  ही  निकाले  जाएਂ  ?

 36
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 गह  मंत्री  एस०  बी०  :  से  केवल  मंन्युअल  फार्मों  ओर

 सांस्यिकीय  जेबी  ५स्तकों  को  डिगलाट  रूप  में  छपवाने  के  आदेश  हैं  जिनके  अनुपालन  का  अनुरोध
 सभी  मंत्रालयों  से  किया  गया  है  ।

 द्वारा  बन  1980  का  झल्लंघनਂ

 अब

 1432,  श्री  जगस्ताथ  पटनायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  के  ध्यान  में  कुछ  ऐसे  मामले  आये  हैं  जिममें  वन  (

 1980  का  उल्लंघन  किया  गया  हो  और  केन्द्रीय  सरकार
 की  पूर्व  अनुमति  के  बिना  बन

 भूभि  का  इस्तेमाल  किसी  अन्य  प्रयोजन  के  लिए  किया  गया

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  इस
 नियम  का  उल्लंघन  किया  और  ध

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  किये  जाने  वाले  उपायों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मन्‍्त्रालय  में  र/ज्य  मन्त्रो  जियाउरंहमान  :

 हां  ।

 निम्नलिखित  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  उल्लंघन  की  सूचना  प्राप्त  हुई
 मध्य  उत्तर  हिमाचल  आन्ध्र  उड़ोसा  तथा
 गुजरात  ।,

 राज्य  सरकारों  के  साथ  मामला  उठाया  गया  है  ।  स्वीकृत  मामलों  तथा  प्राप्त  प्रस्तावों
 का  प्रवोधन  किया  जा  रहा  है  जिससे  कि  इसकी  जांच  की  जा  सके  कि  क्‍या  उल्लंघन  द्दो  रहे  हैं  ।

 नल

 सागर  में  अर्थ  मृवर्स  ”  का  एक  इ  जन
 कारखाना  स्थापित  करना

 1433.  श्री  भन्‍द  लाल  चोधरी  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  ऊृपा  करेंगे  कि  :

 ६  कया  सागर  में  भारत  अर्थ  भूव्स  लिमिटेड  का  इंजन  कारखाना  स्थापित
 करने  के  लिए  भूमि  ले  लो  गई  ओर

 यदि  तो  ली  गई  भूमि  का  क्षेत्रफल  क्या  है  और  वह  कहां  पर  है  ?

 रक्षा  उत्पादन  और  रक्षा  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुख  :  ओर
 भारत  अर्थ  मूवर्स  लिमिटेड  द्वारा  इंजन  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  स्वीकृति  अभी  दी  जाबी

 इस  परियोजना  के  लि९  भूमि  अधिग्रहीत  करने  का  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 ]
 स्थानोय  निकायों  क ेलिए  दल  परिवतंन  विरोधो  कानन

 1234.  प्रो०  मधु  दष्डवते  :  क्‍या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपः  करेंगे  कि  :
 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  स्थानीय  निकायों  में  व्याप्त  दस्यु-राजनी  को  रोकने

 के  लिये  इनके  निर्वाचित  सदस्यों  को  दल-परिवतंत  विरोधी  कानून  की  जानकारी  देने  द्देतु  राज्य
 सरकारों  को  आवश्यक  कदम  ऊठाने  के  लिये  सलाह  देने  का  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 गृह  मंत्री  एस०  बी०  :  से  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के  विचाराधीन  नहीं  है  ।  यह  विषय  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  से  संबधित  है  ।

 भारत  पाक  सीसा  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  एक  नई  योजना  लागू  करना

 1435.  डा०  चन्द्रशेखर  त्रिपाठी  :  क्‍या
 गह्‌  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भारत-पाक  सीमावर्ती  क्षत्रों  पर  निगरानी  रखने  के  लिये  कोई  नई
 योणमा  लागू  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हैं  जौर  उस  पर  कितनी  घनराशि  व्यय  और
 इस  योजना  के  कब  तक  लागू  होने  को  संभावना  है  ?

 आन्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  से  ध्वरकार  ने
 भारत  पाकिस्तान  सीमा  पर  निगरानी  को  कड़ा  करने  के  हाल  1986-87  से  शुरू  होने  वाले
 पंच-वर्षीय  कार्यक्रम  को  अनुमोदित  किया  कार्यक्रम  में  सीमा  सुरक्षा  बल  को  सशक्त
 अतिरिक्त  सीमा  बाह्य  चौकियां  स्थापित  निगरानी  बूर्जो  का  निर्माण  करना  सीमा  पर  गहत
 को  अधिक  गतिशील  बनाना  और  उन्हें  अत्याधुनिक  उपकरणों  से  लेस  करना  शामिल  कार्यक्रम
 पर  व्यय  अलग-अलग  वर्ष  के  दोरान  आबंटित  किये  गये  बजट  पर  आधारित  होगा  ।

 विद्युत  ओर  रेलवे  में  इल क्ट्रानिक  और  कम्प्यूटरों  का  प्रयोग

 1436.  शऔरी  बो०  शोभनाद्रोध्वर  राव
 श्री  बसुदेव  आशार्य

 क्‍या  सरकार  कोई  विद्यूत  और  रेलवे  में  अधिकतम
 तम  स्रोत  आवंटन  और  उनके  जुटाने  के  संबंध  में  सहायता  देने  तथा  उक्त  प्रणाली  की  कार्यकुशलता
 में  सुधार  करने  के  लिए  इनमें  इलेक्ट्रानिक  ओर  कम्प्यूटर  प्रयोग  की  इच्छुक  और

 क्‍या  इसके  लिए  कोई  थिशिष्ट  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  दै  और  उन्हें  लागू
 किया  गया  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोधोगिकी  मंत्रालय  तथा  महास/ग़र  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  सरकार  अधंव्यवस्था  के
 सभी  क्षेत्रों  में  इलेक्ट्रानिकी  तथा  कम्प्यूटर  लागू  करने  के  लिए  उत्सुक  जिसमें

 विद्यत  तथा  रेलवे  शांमिल  क्योंकि  इनसे  समग्र  रूप  से  कार्यक्षमता  तथा  उत्पादकता  में  सुधार  लाने
 में  सहायता  मिलती

 ऐसे  अनुप्रयोगों  के  ब्योरे  संखग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 विद्यूत  तथा  रेलवे  के  क्षत्र  में  इलेंट्रानको  ओर  कम्प्यूटरों  के  अनुप्रयोग
 कृषि  के  क्षत्र  सें  इल  ट्रानिको

 अनेक  देशों  में  कृषि  के  क्षेत्र  में  इलेक्ट्रानिकी  उपकरणों  का  व्यापक  रूप  से  अनुप्रयोग  होने
 लगा  जिसमें  मिट्टी  एवं  जल  ताप  एवं  आद्रंता  ज॑सी  पर्यावरण  से  संबंधित  मानदण्डों  पर

 फसल  की  कटाई  तथा  उसका  रोगों  से  पोघों  तथा  पछ्ुओं  को  चबाने  के  लिए
 कीटाणुनादक  दवाइयों  आदि  काप्रबंध  तथा  दुग्ध  पदार्थों  के  उत्पादन  को  बढ़ाना  शामिल

 -
 कृषि  पर  आधारित  दुग्ध  व्यवसाय  परियोजना  शुरू  करने  में  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  पहल

 को  जिसका  निष्पादन  इलेक्ट्रानिक्स  सिस्टम्स  पंजाब  लिमिटेड  एस०  पी०  में  किया

 |
 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 जा  रहा  है  ।  दुग्ध  विइलेषक  ज॑से  कुछ  उत्पादों  का  विकास  किया  गया  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  देश
 में  कृषि  पर  आध्यरित  इलेक्ट्रानिकी  के  विकास  के  लिए  एक  पैनल  का  गठन  भी  किया  पैनल  की

 रिपोर्ट  में  विभिन्‍न  प्रकार  की  कृषि  इलेट्रानिकी  प्रणान्षियों  का विकास  करने  के  उहं ए्य  से  भारतीय

 उद्योग  के  लिए  मार्गदर्शक  सिद्धांत  बताए  गए  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  अपने  मांइक्रोप्रोसेसर

 अनुप्रयोग  इंजीनियरी  कार्य  क्रम  के  जबलपुर  स्थित  जवाहरलाल  नेहरू
 कृषि  विश्वविद्यालय  में  एक  केन्द्र  स्थापित  किया  यह  केन्द्र  प्रणाली  सामूहिक

 विचा  र-विम  तथा  प्रणालियों  के  विकास  के  माध्यम  से  माइक्रोप्रोसेसर  पर
 आधारित  प्रणालियों  के  प्रयोग  के  बारे  में  आम  जागरूकता  पंदा  करेगा  ।  फसल  में  आद्र  ता/परि-

 बीमारी  कं  पहचान  आदि  ज॑ंसी  माइक्रोप्रोसेसर  पर  आधारित  कम
 लागत  बालो  क्ृृषि-इलेक्ट्रानिक  प्रणाली  पर  कुछ  परियोजनाएं  छुरू  की  जा  रही  हैं  ।

 कृषि  तथा  सिचाई  क  क्षत्र  में  कम्प्यूटर
 राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  ने  अपने  नामक  कम्प्यूटर  नेटबर्क  के  माध्यम  से  यह

 पता  लगाया  है  कि  कृषि  तंथा  सिचाई  का  क्षत्र  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां  इलेक्ट्रानिकी  तथा  कम्प्यूटर
 श्रनुप्रयोगों  की  बहुत  ज्यादा  गुजाइश  है  ।  कृषि  के  जिन  विभिन्न  क्षंत्रों  को  प्रोत्साहित  करके  उन
 पर  अमल  किया  गया  उनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 क्षि-सूचना  प्रणाली
 ग्रस्त  क्षेत्र  की  निगरानी  का  कार्यक्रम  पी०  ए०

 घाटी  जल  संसाघन  का  अनुकूलतम  सदुपयोग  बी०  डब्ल्यू०  आर०
 जल  आयोग  के  लिए  जल  प्रबंध  संबंधी  जल  वेज्ञानिक  आंकड़े

 राजस्थान  नहर  परियोजना  गांधी  नहर  चम्बल  कमान  क्षंत्र  के
 लिए  कृषि  विषयक  इनपुट-आउटपुट  की  निगरानी  प्रणालियां  के सदुपयोग  .
 को  प्रबंध
 राजस्थान  नहर  के  लिए  अनकूलतम  सिंचाई  की  योजना  बनाना  एवं  उसका  एकीकृत
 आधार  पर  हरियाणा  सिंचाई  विभाग  ह

 सभी  ग्रामीण  त्रिकास  परियोजनात्रों  से  संबंधित  का्यंनिप्पादन  को  बनाए  रखने  के  लिए
 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर०  डी०

 बाढ़  पूर्वानुमान  आदि
 केन्द्रीय  भूमि  जल  बोर्ड  के  लिए  आंकड़ा  बेंक  तेयार  करना  ।

 जिन  प्रस्तावों  को  क्रिपान्वित  किया  जा  रहा  है  उनमें  के  माध्यम  से
 स्तरीय  कृषि  सूचना  प्रणाली  तथा  भूमि  अभिलेख  सूचना  भश्रणाली  शामिल  है  ।
 विद्य त  के  क्षत्र  में  इक्लेट्रानिको

 स्तर  आदि  जंसी  विभिन्‍न  भौतिक  मानदण्डों  को  अनुकलतम  बनाने  के
 नियंत्रण  से  संबंधित  कार्यों  मे  सुधार  लाने  की  दृष्टि  से  विद्युत  के  क्षेत्र  में  हु  ड्  लेक्ट्रा निकी

 करणों  तथा  प्रणालियों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  ताकि  विद्य्‌  त  के  उत्पादन  में  सुधार  लाया  जा
 सके  ।  विद्युत  संयंत्रों  में  निर्णायक  किस्म  के  जटिल  कार्यों  के  लिए  प्रोग्रामन  योग्य  नियंत्रकों  तथा
 आंकड़ा  अभिग्रहण  प्रणालियों  का  प्रयोग  पहले  ही  शुरू  कर  दिया  गया  है  तथा  नियंत्रण  ग्रिड  में
 विद्य ूत  के  प्रवाह  के  बारे  में  बेहतर  जागरूकता  से  पेंदा  करने  को  दृष्टि  से  वितरण  तथा  संप्रेषण

 )  केन्द्रों  में  सुरक्षात्मक  बाघा  विएलेषकों  का  प्रयोग  भी  पहले  से  ही  कराया  जा  सके  । ्
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 विद्युत  के  क्षत्र  में  कम्प्यूटर

 भार-प्रं षण  केन्द्रों  को  कम्प्यटरों  से  सुसज्जित  किया  भ्या  अनेक  राज्य  स्तरीय  बिजली
 बोर्ड  कोयला  तथा  तेल  के  उनकी  देनिक  विद्यूत्त  संयंत्र  पर  पड़ने  वाले
 भार  के  ऊष्मा  की  प्रशीतल  अतिरिक्त-पुर्जो  की  माल  अनुरक्षण  की  स्थिति
 आदि  जंसे  प्रचालन-कार्य  सम्पादित  करने  के  लिए  कम्प्यूटरों  का  प्रयोग  शुरू  करने  की  योजना  बना

 रहे  हैं  ।

 रेखवे  में  इलक्ट्रानिको
 रेखवे  में  गत्शील  तुलन  प्रणाली  में  तथा  प्रचालन

 कायं  में  सुरक्षा  की  व्यवस्था  आदि  जंसे  क्षेत्रों  में  इलेक्ट्रानिक  उपस्करों  के  अनुप्रयोग  की  काफी

 इ्य  इलेक्ट्रानिकी  विमाग  ने  अपने  माइक्रोप्रोसेसर  अनुप्रयोग  इजीनीयरी
 कार्यक्रम  के  माध्यम  से  मारतीय  रेल  में  प्रशिक्षण  एबं  प्रणाली  इ  जीनियरी  परियोजना  के  विकास  के
 जरिये  प्रणाली-इ जी  नियर  के  क्षेत्र  में  विशेषज्ञों  को  तेयार  करने  का  काम  हाथ  में  लिया
 प्रोसेसर  पर  आधारित  प्रणाली  के  विकास के  क्षेत्र  मे ंतकनीकी  कार्मिकों  को
 क्षित  करने  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  लखनऊ  स्थित  आर०  डी०  एस०  भो०  में  एक
 केन्द्र  स्थापित  किया  गया  है  ।  भ्रार०  डो०  एस०  लखनऊ  के  सहयोग  से  अनेक  प्रणालियां
 विकसित  की  गई  हैं  और  इनके  विनिर्माण  के  लिए  प्रौद्योगिकी  ओर  लघु  उद्योग  क्षत्र  को  अन्तरित
 कर  दिया  गया  है  ।  इन  प्रणालियों  में  माइक्रोप्रोसेसर  पर  आधारित  ट्रंक
 डिग  गाइड  क्वालिटी  कम्पन  व-वेगमापी  प्रणालियां  श्रादि  शामिल  इसके

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  के  प्रौद्योगिकी  विकास  कार्यक्रम  द्वारा  दी  गई  धनराशि  से  स्वचालित

 ट्रंन  प्रचालन  प्रणाली  तथा  मेट्रो  रेलवे  के  लिए  ट्रन  डिस्क्राइवर  प्रणाली  विकसित  की  गई  है  ।

 रसवे  के  क्षत्र  में  कम्प्यूटर
 भारतीय  रेल  में  आन-लाइन  अनुप्रयोगों  के  लिए  कम्प्यूटशों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा

 नई  दिल्ली  में  यात्री  आरक्षण  प्रणाली  में  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  का  सक्तिय  रूप  से  योगदान  रहा
 जिसे  30  ट्रंनों  क ेलिए  चालू  किया  गया  है  तथा  और  ट्रंनों  को  इसमें  शामिल  करने  का  काम  हाथ
 में  लिया  गया  है  ।  उत्तरी  रेलवे  के  लिए  ट्रन  डिस्क्राइवर  प्रणाली  से  संबंधित  तकनीको  प्रस्तावों  का

 /

 मूल्यांकन  किया  जा  रहा  जिसमें  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  भी  योगदान  इस  प्रणाली  को
 स्वीकार  तथा  चालू  करने  के  काम  में  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  का  योगदान  रहेगा  ।

 भारतोय  विभाग  अपहर्ताओं  पर  पाकिस्तान  में  मुकदमा  चलाया  जाया

 1437.  श्री  नरेश  चन्द्र  चतुर्वेदी  :  क्‍या  जिदेश  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
 क्‍या  यह  सच  है  कि  लाहोर  के  स्पेशल  जज  ने  भारतीय  विमान  के

 अपहूर्ताओं  में  से  तीन  को  मृत्युदंड  तथा  सात  को  आजीवन  कारावास  की  सजा  सुनाई
 इस  संबंध  में  मारत  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 क्‍या  यह  भी  सच्च  है  कि  पाकिस्तान  सरंकार  ने  उ  नके  विरुद्ध  मुकदमा  चलाने  में
 अग  जार  दर्ष  का  बिलम्ब  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या
 कारण

 हैं  ?
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 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  हां  ।  इसके
 रिक्त  1984  के  विमान  अपहरण  मामले  के  चार  सिद्धदोष  व्यक्तियों  को  रिहा  कर  दिया  गया

 जिन  ध्यक्तियों  को  सजा  दी  गई  थी  उनके  द्वारा  अपनी  सजा  के  खिलाफ  प्रस्तुत  की  गई  अपीलों  तथा

 अमियोग  पक्ष  द्वारा  रिहाइयों  के विलाफ  की  गई  अपीलों  को  भी  लाहौर  उच्च  न्यायालय  ने  विचार
 के  लिए  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 भारत  सरकार  को  इस  बात  का  संतोष  है  कि  विमान  अपहरणकर्ताओं  पर

 स्तानी  कानूनों  के  अनुसार  मुकदमा  चलाया  गया  और  उन्हें  दण्ड  दिया  गया  !  आशा  की  जाती  है
 कि  इस  सजा  पर  अवश्य  अमल  होगा  ।

 और  हांलाकि  विमात  अपहरण  की  घटनायें  1981  भौर

 1984  में  हुई  थी  किन्तु  पाकिस्तान  सरकार  ने  इन  मुकदमों  की  सुनाई  लाहौर  की  एक  विशेष
 अदालत  में  1985  और  1985  में  शुरू  की  ।

 परिवहन  उपलब्धता  पर  बल
 1438.  श्री  तुलसी  राम  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  देश  में  अधिकतम  परिवहन  उपलब्ध
 पर  बल  दिया  गया  |  ह

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिये  आंपच्र  जो  कि  देश  में  सबसे  पिछड़ा  राज्य
 को  घनराशि  मंजूर  की  गई  और

 इस  प्रयोजन  के  लिये  सातवीं  योजना  में  वार  कितनी  घनराशि  आवंटित  की
 गई  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  हां  ।
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आंध्र  प्रदेश  की  राज्य  योजना  में  परिवहन  क्षत्रक  के

 270.50  करोड़  रु०  के  सहमत  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  भांध्र  प्रदेश  देश  का  बहुत
 पिछड़ा  और।या  पिछड़ा  राज्य  नहीं  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  परिवहन  क्षेत्रक  के  लिए  राज्यवार  परिव्बयों  को
 दिखाने  बाला  एक  विवरण  संलग्न  इसके  परिवहन  आधार-संरचना  विकास  के  लिए
 केन्द्रीय  क्षे  त्रक  में  परिव्ययों  की  व्यवस्था  भी  की  गई  इनका  विवरण  राज्य-वार  नहीं
 किया  लेकिन  परिवहन  मंत्रालय  के  योजना  शीर्षों  के  अन्तगंत  उनबी  व्यवस्था  की  गई

 विवरण

 परिवहन  के  लिए  राज्यवार  परिव्यय--सातवीं  योजना  '

 २०)

 राज्य  परिव्यय

 आन्ध्र  प्रदेश  27050

 अतम
 बिहार  योजना
 गुजरात
 हरियाणा  to)

 हिमाचल  परिव्यय दिराचल  अदेश

 श
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 राज्य

 जम्मू  और  कद्मीर
 कर्नाटक
 केरल
 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र
 मणिपुर
 मेघालय
 नागालेंड

 उड़ीसा
 पंजाब
 राजस्थान
 सिक्किम

 तमिलनाडु
 त्रिपुरा
 उत्तर  प्रदेश
 पश्चिम  बंगाल

 जोड़--राज्य
 संघ  राज्य  क्षेत्र

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह
 अरुणाचल  प्रदेश

 चंडीगढ़
 दादर  और  नगर  हवेली
 भ्् दिल्ली  देल्ली डे

 दमन  और  दीव

 लक्षद्वीप
 मिजोरम
 पांडिचेरी

 राज्य

 राज्य  और  संध  राज्य

 5  1986

 परिव्यय  1985-90

 13020
 24300
 17350
 34239
 77494

 7000
 8000
 9850

 18725
 18220
 12692

 4468
 27700

 35200
 105349
 21360

 560569

 17557.64
 12700

 700

 _
 26465

 4705
 665

 5800

 भूमि  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  चने  गये  गांव

 1439.  की  दिलोप  सिह  भूरिया  :  क्‍या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  प्रती  भूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  चुने  गये  गांवों  के  लिये  कोई  विशेष
 बोलना  तैयार  कौ  गई

 हर



 14  1907  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ऐसा  करना  आवश्यक  समभती  है;और
 यदि  तो  क्या  इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई  जिला  स्तरीय  अथवा  खंड  स्तरीय

 करण  गठित  किया  जायेगा  या  यह  कार्य  जिला  विकास  अभिकरणों  को  सौंपा  जायेगा  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  घंत्री  जियाउरंहमान  :  और

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  से  गांव-गांव  के आधार  पर  वनरोपण  के  लिए  उपयुक्त  परती  भूमि  का

 सर्वेक्षण  तथा  अभिनिर्धारण  करने  का  अनुरोध  किया  गया  परती  भूमि  विकास  कारयंक्रम  को

 राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  द्वारा  ग्राम  पंचायतों/ग्राम  समुदायों  को शामिल  करके  तथा  इनके  सहयोग  से

 वर्षानुवर्ष  आधार  पर  अभिनिर्धारित  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  किया  जाना  है  |  वुक्ष  पट्टा  वृक्ष
 उत्पादन  सहकारी  समितियों  ओर  स्वैच्छिक  अभिकरणों  के  लिए  भी  संसाधन  होंगे  ।

 जिला  स्तर  एक  तंत्र  पहले  ही  स्थापित  किया  शया  है  जिसमें  कृषि  ओर
 जिला  ग्रामीण  विकास  प्राधिकरण  शामिल  हैं  जो  कि  परती  भूमि  विकास  कायंक्रम  के  कार्यान्वयन  के

 लिए  उत्तरदायी  हैं  ।  जिला/खंड  स्तर  पर  इस  प्रयोजन  के  लिए  अलग  अभिकरण  स्थापित  करने
 का  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।

 गुट-निरपक्ष  देशों  के  सूचना  भंत्रियों  का  सम्मेलन

 14:0  0
 हर  roan  |

 :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  जनवरी  में  पेनेगाल  की  राजधानी  में  ग्रुट-निरपेक्ष  देशों  के  सूचना  मंत्रियों

 का  सम्मेलन  हुआ
 यदि  हां  तो  क्या  प्रधान  मंत्री  ने  युट-निरपेक्ष  आन्दोलन  के  चेयरमेन  के  रूप  में

 सदस्य  राष्ट्रों  क ेबीच  एकता  और  मेत्री  को  बढ़ावा  देने  और  विश्ट  शांति  बनाये  रखने  के  लिगे

 गुठ-निरपेक्ष  आंदोलन  के  सदस्यों  को  सूचना  तथा  प्रचार  के  संग्रहण  और  आदान-प्रदान  के  मामलों
 में  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  के  लिए  संदेश  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  संदेश  पर  सम्मेलन  की  क्या  प्रतिक्रिया  थो  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  से  हां  ।

 गुट-विरपेक्ष  आंदोलन  के  अध्यक्ष  की  हैसियत  से  प्रधान  अन्त्री  ने  इस  सम्मेलन  को  एक  संदेश
 भेजा  जिसे  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  के  नेता  सूचना  एद  प्रसारण  राज्य  मंत्री  श्री  वी०  एन०  याडग्रिल
 ने  पढ़ा  ।  प्रधान  मंत्रों  के  संदेश  का  पाठ  संलग्न  विबरण  में  दिया  गया  है  ।  इस  संदेश  की  अत्यधिक
 सराहना  की  गई  और  इसे  सम्मेलन  के  एक  प्रलेख  के  रूप  में  सर्व-सम्मति  से  स्वीकार  किया
 गयः  ।

 विवरण

 प्रधान  मंत्रों  का  संदेश

 गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  के  अधिभाओ  विषय  हैं  :  अंतर्राष्ट्रीय  उन  राष्ट्रों  की  स्वतंत्रता
 ओर  प्रभुसत्ता  संवधित  करता  जिन्हें  अम्मी  उनके  अधिकार  तहीं  दिए  और  सभी  लोगों  के  लिए
 आशिक  न्याय  प्राप्त  करना  ।  ग्रुट-निरपेक्ष  देशों  को  इन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए
 भाथिक  ओर  सांस्कृतिक  क्षेत्रों  मे ंउनके  बीच  सहयोग  सुदृढ़  करना  चाहिए  ।

 43
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 इन  कार्यों  के  लिए  सचना  का  अधिकाधिक  आदान-प्रदान  अपेक्षित  गट-निरपेक्ष  देशों  के

 सूचना  मंत्रियों  की  अन्तर-सरकारी  परिषद  का  काये  इस  प्रकार  के  आदान-प्रदान  कोਂ  संवर्धित  करना

 है  ।  मुझे  यह  जानकर  खुशी  है  कि  इस  परिषद  की  आठवीं  बैठक  डकार  में  आयोजित  की  जा  रही

 गुट-निरपेक्ष  शिल्वर  सम्मेलन  ने  नई  दिल्ली  में  बहुत  से  विशिष्ट  उपायों  की  सूची  बनाई  ताकि
 गुट-नि  रपेक्ष  देश  मीडिया  सहयोग  और  सच्ना  का  उपनिवेशन  प्राप्त  कर  सके  ।  हमने  एक  नए
 ष्ट्रीय  सचना  ५७वं  संचार  आदेश  का  आह्वान  किया  मुझे  विद्वास  है  कि  डकार  में  आयोजित

 इस  सम्मेलन  से  हमारे  आंदोलन  का  बल  मिलेगा  ।  मैं  इसकी  सफलता  की  कामना  करता  हूं  ।

 भूमि  परियोजना

 1441.  भ्री  अख्तर  हसन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍्ती  में  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  और  परती  भूमि  विकास  भादि  के  बारे  में  हाल  में
 आयोजित  मुख्य  मंत्रियों  की  बंठक  में  क्या  निर्णय  लिये  गये

 क्या  उक्त  बंठक  में  नवीनतम  देज्ञानिक  तरीकों  से  पानी  के  जमाव  की  समस्या  को

 हल  करने  के  लिए  भी  चर्चा  की  गयी  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  6
 1986  को  हुई  अपनी  बंठक  में  राष्ट्रीय  भुमि  उपयोग  और  परती  भूमि  विकास  परिषद  मे

 मंजूरी  दी  :--(1)  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  नीति  मस्तोदा  और  (2)  1986-87  में  परती  भूमि
 विकास  के  लिए  नीति  और  काययंकारी  योजना  ।

 और  पानी  के  जमाव  की  समस्या  पर  विचार-विमर्श  किया  यह  निर्णय
 लिया  गया  कि  वंज्ञानिक  सिंचाई  प्रबंध  लागू  किया  जाना  चाहिए  तथा  जल  खारापन  तथा
 क्षारीयता  की  समस्याओं  उपयुक्‍त  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करके  और  उचित  सिंचाई  पद्धतियां

 नियंत्रण  में  लाया  जाना  चाहिए  ।

 रंगीन  टेलीविजन  किटों  का  आयात

 1442.  डा०  जी०  विजय  रामा  राव  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रंगीन  टेलीविजन  किटों  का  आयात  सीधे  ही  सरकार  द्वारा  किया  जाता  है
 क्षयवा  सरकार  की  अनुमति  से  टेलीविजन  निर्माताओं  द्वारा  किया  जाता  है  तथा  यदि  तो  वर्ष
 1984  ओर  1985  के  दौरान  इन  के  आयात  का  ब्योरा  क्‍या  है

 क्‍या  सरकार  ने  टेलीविजन  पर  टेलीटंक्स  लागू  करने  का  निर्णय  ऐसे  किटों  का
 किये  जाने  से  पहले  ही  ले  लिया  और

 यदि  तो  टेलीटेक्स  व्यवस्था  के  बिना  हो  टेलीविजन  किटों  के  आयात  की  अनुमति
 देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  इलक्ट्रानिको
 और  अन्‍्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  वर्ष  1984  तथा
 1985  के  दोरान  सरकार  द्वारा  न  तो  सीधे  और  न  ही  विनिर्माणकर्ताओं  द्वारा  सरकार  की  अनुमति
 से  रंगीन  दूरदर्शन  किटों  का  कोई  आयात  किया

 ओर  प्रष्न  ही  नहीं  उठते
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 ]
 अनुसूचित  जातियों/अनुसूबित  जनजातियों  के  _  टक

 योजना  के  अन्तगंत  राशि  आदंदन

 1443.  श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :  क्या  कल्याण  मनत्रो  यह  व  ६)  क्रपा  करेगे  कि  देछ  में
 सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  में  अनुसूचित  जातियों  के लिए  संघटक  थौज  ।  और  अनुसूचित
 जातियों  के  लिए  उप  योजना  के  अन्तर्गत  राज्यवार  कितनी  राह्ि  आवंटिए  की  गई  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मन्नी  गिरिघर  :  अनुसूचित  जातियों  के  लिए
 संघटक  योजना  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  जनजाति  उप  योजना  के  अन्तर्गत  सातवीं
 वर्षीय  योजना  में  किये  गये  राज्य  ढार  आवंटन  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 विशेष  संघटक  योजना  और  जनजाति  उ-योजना  के  अ  तर्गत  7  वो  पंचवर्षोय

 योजना  में  किए  गए  आवंटन  का  दिवरण
 र०

 क्रम  राज्य|संव  शासित  7  वीं  पंचवर्षीय  योजना  में  किया  गयः  आवंटन
 निन-+ सं  क्षेत्र  ता  ्णाण  ४  जज  ः

 विशेष  संघटक  योजना  जनजाति  उप  योजना

 2  3  4

 आन्ध्न  प्रदेश

 2.  असम  66.92  228.94
 3.  बिहार  330.56
 4.  गुजरात
 $-  हरियाणा  ज+

 6.  हिमाचल  प्रदेश

 7.  जम्मू  और  कदमीर  47.84*  गा

 8.  कर्नाटक  452.86  78.69
 9.  केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र  247.89  524.04*

 मणिपुर  6-45

 उड़ीसा  .42
 पंजाब  न

 राजस्थान  377.00
 सिक्किम  2.37...  29.38

 तमिलनाडु  686.25  50.35
 ००
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 1  2  3  4

 18.  त्रिपुरा  42.54  152.70
 19.  उत्सर  प्रदेश  1075.00*  10.00
 20,  पश्चिम  बंगाल  438.81  211.63

 कुल  राज्य  6055.71  6162.82

 ६.  अंडमान  व  निकोबार  द्वौप  समूह  34.00

 2.  चष्डीगढ़  8.90
 जा

 3,  दिल्‍ली  110.42  न

 4.  दमण  और  दीव  3-43  1.81

 5.  पांडिचेरी  27.21  —

 कुल  संघ  शासित  क्षेत्र  149.96  35.81

 कुंल  जोड़  6205.67.  6198.63

 हाई  बस्थ  गयी

 ]
 निपटाए  गए  पारपत्र  आवेदन

 1444.  श्री  बो०एस०  कृष्ण  अययर  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्षेत्रीय  धारपत्र  कार्यालय  बंगलौर  को  1985  के  पदचात  पारपत्र  हेतु  कितने

 आवेदन  पत्र  प्रांप्त

 अब  तक  कितने  पारपन्न  आवेदनों  को  निपटाया  गया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  एक  पारपन्र  स्वीकृत  करने  में  तीन  से  चार  महीने  लग  जाते
 यदि  तो  पारपत्र  के  आवेदन  पत्रों  को  निपटाने  में  इस  प्रकार  के  विलस्ब  के  क्या

 कारण  ओर
 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  टू  वल  एजेन्टों  के  माध्यम  से  आए  आवेदन  पत्रों  को  जल्दी

 निपटाया  जाता  यदि  तो  उसके  बया  कारण  हैं  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  केਂ  आर०  :  45,948  (21.2.1986
 ।

 42,583  (21.2.1986  ।
 जी  नहीं  |  जो  आवेदन-पत्र  पूरी  तरह  से  ठीक  भरे  होते  हैं  श्लोर  जिन  मामलों  में

 स्पष्ट  पुलिस  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाती  इनमें  प्रासपोटं  6  सप्ताह  में  जारी  कर  दिए
 जाते  कुछ  ऐसे  मामले  विचाराधीन  हैं  जिनमें  या  तो  स्पष्ट  पुलिस  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं
 हुई  है  या  वे  आवेदन  पत्र  ही  अधूरे  हैं  ।

 विलम्ब  का  कारण  है  कि  या  तो  संबंधित  अधिकारियों  से  अनापत्ति  रिपोर्ट  प्राप्त

 नद्दीं  हुई  है  या  आवेदन  पत्र  ही  अधूरे  हैं  ।
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 (2)  जी  नहीं  ।  आवेदकों  द्वारा  स्त्रयं  अथवा  ट्रं  वल  एजेन्‍्टों  के  माध्यम  से  प्रस्तुत किए
 दन  पत्र  बिना  किसी  भेदमाव  के  निक्‍्टाए  जाते  हैं  ।  पारपत्र  स्पष्ट  पुलिप्त  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने  के
 बाद  5  कायं  दिवसों  की  समय-सीमा  में  जारी  किए  जाते  हैं  ।

 विवेज्षों  में  छपे  प्रकाझनों  में  भारत  क  बारे  में
 तथ्यों  को  तोड़-मरोह्  कर  छापना

 1445,  श्री  मूल  खन्द  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  विदेक्षों  में  छपे  ऐसे  प्रकादनों  के  विरुद्ध

 कितने  मामले  उठाए  गए  हैं  जिनमें  भारत  के  बारे  में  हमारी  राष्ट्रीय  प्रतिष्लझा  घटा  कर  तथ्यों  को

 तोड़-मरोड़  कर  प्रस्तुत  किया  गया

 इस  संबंध  में  सतकंता  कब  से  बरती  जा  रही  ओर

 ऐसे  मामलों  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  तथा  इनका  क्‍या  परिणाम  निकाला  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  से  विदेश
 मंत्रालय  विदेशों  में  प्रकाशित  समाचा  पत्रिकाओं  और  पुस्तकों  पर  निकट  से  निगरानी  रखता
 है  ।  इन  प्रकादनों  में  तथ्यों  अथवा  विष्लेषण  की  गलतियों  को  मंत्रालय  द्वारा  अथवा  इसके  विदेश
 स्थित  मिशनों  द्वारा  संबद्ध  प्रकाशकों  के साथ  उठाया  जाता  है  ओर  आमतौर  पैर  वे
 क्षित  संशोधन  कर  देते  हैं  ।  खबरों  और  प्रकाशनों  में  तरह-तरह  के  विषयों  में  इस  प्रकार  की  त्रूटियाँ
 या  विक्रुतियां  हो  सकती  हैं  और  विदेश  स्थित  धिशन  बराबर  इस  दिल्ला  में  का्यंवाई  करते  रहते  हैं
 ओर  हमारे  अधिकारियों  द्वारा  प्रेस  की  नियमित  ब्रिफिय  में  भी  इन  पर  कारंबाई  की  जाती  हू  ।

 कार्यक्रम  का  मुल्यांकन
 1446.  श्री  शीबल्लभ  पाणिग्रही

 ] श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित
 थ्रो  सत्येन्त्र  नारायण  सिह  »  :  क्‍या  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 यो०  एल०  शंलेश  |
 श्री  के०  प्रधानो  J

 .

 करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  कार्यक्रम  को  अधिक  गतिशील  बनाने  और  गरीबी

 उन्मूलन  के  लिये  इसे  और  अधिक  प्रमावशाली  बनाने  हेतु  इसमें  संशोधन  किया  जा  रहा
 ह

 यदि  तो  कौन  से  विनिदिष्ट  मुद्दों  पर  बल  देने  की  आवश्यकता  है  और
 कार्यक्रम  को  अधिक  सफल  बनाने  के  लिए  समिति  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  का  ब्यौर  क्‍या  और

 क्‍या  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयव  की  जांच
 के  लिये  कोई  समिति  नियुक्त  की  है  ?

 कार्य  क्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  ए०  बो०  ए०  गनी  खान  :  ओर  जी
 कार्यक्रम  के  लक्ष्यों  को  अधिक  प्रभावी  ढंग  से  कार्यान्वयन  के  कार्यक्रम  की  पुन

 संश्चना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  कार्यक्रम  को  बल  दिए  जाने  वाले  मुद॒दों  के  अंतिम  रूप
 दिये  जाने  पर  ही  ब्योरे  उपलब्ध  होंगे  ।

 ।  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  की  समीक्षा  करने  के  लिए  1982
 में  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  की  अध्यक्षता  में  एक  मत्रिमंडल  समिति  का  गठन  किया
 गया  था।॥
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 भारत  पाक  सीमा  पर  भारत  में  घुसप ं5
 शो  काली  प्रसाद  पांडेय  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  और  1985-86  के  प्रत्येक  मास  के  दौरान  राजस्थान
 और  कद्मीर  में  भारत  पाक  सीमा  पर  भारत  क्षेत्र  में  घुसपंठ  करते  समय  कुल  कितने  व्यक्तियों  को
 गिफ्तार  किया  गया  और  उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  वापस  भेज  दिया  गया  कितनों  पर

 सुकद्दमा  चलाया  गया  या  उनके  विरुद्ध  कोई  अन्य  फारंवाई  की  गई  है  तथा  तत्संवंधी  ब्यौरा
 क्‍या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उनमें  से  अधिकांश  लोग  सीमा  पार  करने  में  सफल  हो  गये  हैं
 जो  विदेशी  नागरिकता  प्राप्त  करने  के  प्रयत्न  में  पहले  विभिन्‍न  देशों  को  भाग  गए  थे  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  इस  सीमा  को  पूर्णतः  बन्द  करने  के  लिए  कोई  कायंबाई  की  गई  है
 या  जल्द  किए  जाने  का  विचार  और

 घुसपेठियों  को  सजा  देने  के  संबंध  में  वर्तमान  उपबंध  वया  हैं  ?

 आन्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  भारत  पाकिस्तान  सीमा
 पर  1-1-1984  से  31-1-1986  तक  की  अवधि  के  दौोरात  राजस्थान  तथा  जम्मू  और  कष्मीर
 में  सुरक्षा  बलों  द्वारा  पकड़े  गये  घुसपेठियों  की  संख्था  संलग्न  विवरण  सें  दी  गई  है  ।  इन  सभी
 व्यक्तियों  को  कानून  के  अनुसार  आवश्यक  कार्रवाई  करने  के  लिए  स्थानीय  पुलिस  प्राधिकारियों  को
 सौंप  दिया  गया  ।

 सरकार  को  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  ।
 सीमा  पर  सुरक्षा  बल  चौकस  हैं  ।  सीमा  पर  निगरानी  को  कड़ा  करने  के  लिए  किये

 गये  उपायों  में  सीमा  बल  को  सशक्त  अतिरिक्त  सीमा  बाह्य  चौकियां  स्थापित
 निगरानी  चौकी  बुर्जों  का  निर्माण  करना  तथा  सीमा  पर  गत  को  अधिक  गतिशील  बनाना  आदि
 शामिल  हैं  ।

 वेध  यात्रा  दस्तावेजों  के  बिना  पाये  जाने  वाले  घुसपंठियों  को  वापस  भेज  दिया  जाता

 परन्तु  यदि  यह  संदेह  किया  जाता  है  कि  उन्होंने  शस्त्र  सीमाशुल्क
 तीय  दण्ड  अफीम  खतरनाक  ओऔषध  विदेशी  नागरिक
 पार-पत्र  में  अधिनियम  इत्यादि  के  अधोन  कोई  अपराध  किया  है  तो  किये  गये
 राघ  के  आधार  पर  उनके  विरुद्ध  कारंवाई  की  जाती

 विवरण

 माह  तथा  वर्ष  हर  पंजाब  राजस्थान  जम्मू  तथा  कश्मीर
 1  2  3  _  4

 जनव  1984  53  11  2
 1984  90  66  2  हि

 1984  136  21  |  5
 1984  29  40  1

 1984  18  30  7

 1984  121  ‘  49  2

 1984  59  101  3

 है|
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 2  3  4

 1984
 172

 24  3

 1984  112  10  3

 अक्तूबर  1984  76  31  14

 1984  54  14  11
 1984  219  22  5

 1985  +.  179  20  2
 1985  18  4  2

 1985  195  6  5
 1985  509  6  3

 1985  382  4  7

 1985  135  2  4
 1985  216  186  4

 1985  296  120  -  1
 1985  358  142  7

 1985  596  120  3
 1985  219  223  3
 1985  317  244

 1686  375  57

 जोड़  4934  1553  101

 ]
 बंगाल  में  राष्ट्रीय  उद्यानਂ

 1448-  श्री  आनन्द  पाठक  :  क्या  प्रधान  मत्रो  यह  बताने  क्री  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  संदातफू  भागों  तथा  इसके  आस-पास  की  7,000  हैक्टेयर
 भूमि  को  राष्ट्रीय  उद्यान  के  रूप  में  घोषित  करने  के  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उक्त  प्रस्ताव  पर  कोई  निर्णय  लिया  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  नहीं
 प्रइन  ही  नहीं

 बन  1980  के  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  को  हि
 सध्य  प्रदेश  से  प्राप्त  मामले

 1449.  श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  को  वन  अधिनियम  1980  के

 क्रधीन  मध्य  प्रदेश  राज्य  से  कितने  मामले  प्राप्त  हुए  हैं  और  उनका  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्‍या
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 मामलों  में  एक  से  अधिक  बार  आपत्ति  लगाई  गई
 कितने  मामले  रद्द  किये  गए  हैं  तथा  रद्द  करने  के  क्या  कारण  बोर

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंह॒घान  :  1983
 में  1984  में  एक  सो  1985  में  एक  सौ  चौवालीस  ।

 किसी  भी  मामले  में  आपत्तियाँ  नहीं  लगाई  गई  राज्य  सरकार  से  इन  मामलों

 जहां  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  पूर्ण  आंकड़े  एवं  मानचित्र  प्रस्तुत  नहीं  हिये  गये  केवल
 करण  एवं  अतिरिक्त  सूचनायें  माँगी  गयी  थीं  ।

 115  या  तो  उनके  गुण-दोषों  के  आधार  या  उनके  विकल्प  उपलब्ध  थे
 या  अधिनियम  के  प्रावधानों  का  उल्लघत  किया  रदूद  किये  गये  हैं  ।

 1983  में  केवल  एक  मामला  प्राप्त  1984  में  तीन  तथा  1985  में  दो  जो
 मान  में  निपटाने  के  लिए  अनिर्णात  पड़  हैं  ।

 वोडियो  कंसेट  रिकाइर  बनाने  हेतु  भारत-जमंनो  उच्चयम

 1450.  श्रो  पी०  एम०  सईद  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  वीडियो  कंसेट  रिकार्ड  बनाने  हेतु
 जमंनी  उद्यम  के  बारे  में  4  1985  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  2551  के  उत्तर  के  संबंध  में
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कथा  इस  एकक  की  स्थापना  के  उत्पादन  क्षमता  और  पूजजी  निवेश  संबंधी
 ब्यौरा  तैथार  कर  लिया  गया  और

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :

 (@)  प्रएइन  ही  नहीं  उठता  ।
 बंगाल  में  उद्योगों  द्वारा  प्रदूषण

 1451.  श्रो  इन्द्रजोत  गुप्ता  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 क्‍या  पर्ची  बंगाल  सरकार  के  पर्यावरण  विभाग  ने  यह  पता  लगा  लिया  है  कि

 भारी  पैमाने  पर  प्रदूषण  इशापुर  राइफल  फंक्ट्री  तथा  अलीपुर  मिनटਂ  के  कारण  होता
 क्या  गांजा  नदी  में  अपशिष्ट  पदार्थों  के  बहाव  तथा  अत्याधिक  धुआं  निकलने  के  बारे

 में  इन  दोनों  कारखानों  के  विरुद्ध  की  गई  विशिष्ट  शिकायतों  के  बारे  में  इनकेप्रबंध  मंडल  ने  अभी  तक
 ध्यान  नहीं  दिया  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  मामले  में  कौई  कार्यवाही  करने  का  है  ?
 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालम  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
 श्रीलंका  से  आने  वाले  व  मिल  शरणार्थो

 डिट
 प्रो  ग्रे  के  तिवारी  |

 क्या  बिदक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (%) भारत में श्री लंका से तक कुल कितने झरभार्षी तक उन पर कितनी घनराशि खर्च को हस समय भारत में क्षरणार्थी क्षिबिरों की संख्या कितनी



 14  1907  ॥  लिखित  उत्तर
 ललित

 क्या  हाल ही
 में  कोई  नए  छिविर  खोले  गये

 (=)  क्या  हात्न  ही  में  बड़ी  संख्या  में  शरणार्थी  भारत  छोड़कर  श्री  लंका  लौट  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  भारत  सरकार  ने  श्रीलंका  सरकार  से  इन  शरणार्थियों  पर  खर्चे  का  हिस्सा  देने

 का  अनुरोध  किया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  झार०  :  श्री  लंका  ने

 1985  में  जातीय  हिसा  मड़कने  के  बाद  से  3]  1985  तक  भारत  में  कुल  1,24,828
 शरणार्थी  पहुंच  चुके

 1983-84  और  1984-85  के  दौरान  शरणार्थी  की  सहायता  पर  जो  खर्च  हुआ  था
 उसका  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  1985  से  पहले  इसका  हिसाब  अलग  नहीं  रखा  जाता
 था|  लेकिन  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  देश  प्रत्यावतित  तथा  शरणार्थियों  की  सहायता
 पर  68.50  लाख  रु०  और  143.10  लाख  रु०  खर्च  हुए  थे  ।  तमिलनाडु  सरकार  की  सूचना
 के  अनुसार  4  1985  के  बाद  से  यानि  जब  से  शरणार्थियों  की  सहायता  पर  हुए  खर्च  का

 हिसाब  अलग  से  रखा  गया  है  तब  से  1985  तक  इस  मंद  पर  1.76  फरोड़  रु०  खं  हुए
 अधिकारियों  से  कहा  गया  है  कि  वे  31  1985  तक  खर्च  की  गई  राषि  के

 बारे  में  अद्यतन  सूचना  उपलब्ध  कराएं  ।  )
 को  मंडप्पण्त  और  कोटापट्ट  के  दो  शिविरों  में  रखा  गया  इसके  अलाबा

 शरणार्थियों  को  तमिलनाडु  के  अन्य  15  जिलों  में  100  से  भी  अधिक  अस्थायी  शरण  स्थलों  पर  रखा

 जा  रहा  अस्थायी  शिविरों  की  वास्तविक  संख्या  सरकार  व,तमिलनाडु  सरकार से  प्राप्त  की
 जा  रही

 हाल  दो  में  कोई  नए  स्थायी  दिविर  नहीं  खोले  गए  लेकिन  तमिलनादु
 कार  से  इसकी  पुष्टि  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 (8)  उपलब्ध  सूचना  के  कोई  भी  शरणार्थी  भारत  छोड़कर  श्री  लंका  वापस  नहीं
 गया  है  ।  लेकिन  तमिलनाडु  ध्रक्वार  से  पूरी  सूचना  देने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 प्रदइन  ही  नहीं  उठता  ।

 (&)  जी  नहीं  |  यह  मामला  भारत  सरकार  के  विचाराधीन

 पारिस्यितिकी  संतुलन  के  लिए  वनों  का  कटान  रोकना

 1453.  श्री  बी०  एस०  विजयराघवन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पारिस्थितिकी  संतुलन  बनाए  रखने  के  लिए  न्यूनतम  आवष्यक  वन  क्षेत्र  कितना  होना
 '

 क्या  किसी  राज्य  में  वन  क्षेत्र  न्यूनतम  से  कम

 इस  समय  वन-द्ष त्र  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  और
 विभिन्‍न  राज्यों  में  वनों  का  कटान  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जियाउरंहमान  :  1952
 में  स्वीकृत  राष्ट्रीय  वन  नीति  में  उल्लिखित  है  कि  समस्त  भारत  को  अपनी  कुल  भूमि  क्षत्र॒र्तें  से

 एक  तिहाई  वनों  के  अन्तर्यंत  बरकारा  रखना  चाहिये  ।  हिमालय  में  दक्षिण  एवं  अन्य  परव॑तीय  क्षेत्रों
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 में  जहां  क्षरण  हो  सकता  है  का  60  प्रतिशत  वन  के  अन्तर्गत  रखा  जाना  मंदानी  क्षेत्रों

 जहां  पर  कि  घरातल  सम्रतल  होता  है  तथा  क्षरण  एक  गम्भीर  पहलू  नहीं  यह  अनुपात
 20  प्रतिशत  रखकर  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।

 हां  !  -

 वन  क्षेत्र  एवं  भौगोलिक  क्षंत्र  के  मुकाबले  में  वन  क्षेत्र  के  प्रतिशत  को  दर्शाने  वाजा
 विवरण  संलग्न  है  ।

 वन  कटाव  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  प्रमुख  कदम  उठाये  गये  हैं  :---
 (1)  निम्नीकृत  वनों  में  वनरोपण  ।

 (I)  मौजूदा  वनों  पर  जेविकीय  भार  कम  करने  के  लिए  परती  भूमियों  में  वनरोपण  ।
 (77)  हिमाचल  क्षेत्र  में  जल  एवं  वृक्ष  संक्षरण  निगरानी

 (IV)  ज॑ैब  हस्तक्षेप  से  वनों  की  सुरक्षा  क ेलिए  आघःरभूत  सुविधाओं  का  विकास  ।
 (५)  राष्ट्रीय  उद्यान  एवं  वन्‍्यजीवी  अभयारण्पयों  की  स्थापना  ।

 (VE)  बन  भूमियों  का  गैर-वनीय  प्रयोजनों  हेतु  दिक्परिवर्तत  को  रोकने  के  लिए  वन
 क्षण  1980  का  कार्यान्वयन  ।

 '
 (५]))  मौजूदा  वनों  के  कुशल  प्रबन्ध  एवं  सुरक्षा  के  केन्द्र  से  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का  करना  ।

 घरेलु  ऊर्जा  हेतु  वैकल्पिक  स्रोतों  का विकास  ।

 (IX)  रेलवे  सलीपरों  एवं  भवन-निर्माण  में  लकड़ी  की  जगह  वेकल्पिक  वस्तु  का

 प्रतिस्थापन  ।

 विवरण

 राज्यों|संघ  राज्य  क्षत्रों  वन  क्ष  त्रों  को  दाने  वाला  विवरण

 क्रम  राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  भौगोलिक  क्षेत्र  बन  क्षेत्र  भौगोलिक  क्षेत्र  के

 हैक्टे०  )  )  मुकाबले  में  वन
 क्षेत्र  का  प्रतिशत

 2  3  4  3.  _
 1.  आन्ध्र  प्रदेश  27682  6377.2  23.15
 2.  असाम  7852  3070.8  39.11
 3.  बिहार  17388  2923.2  16.81
 4  गुजरात  19598  1965.7  9.96

 5.  हरियाणा  4422  171-6
 6.  हिमाचल  प्रदेश  5567  2132.2  38.06
 4*  जम्मू  एवं  काइमीर  22224  2100.0  9.85
 8.  कर्नाटक  19177  3863.4  19.75

 9,  केरल  3886  1122.3  28.62
 10.  मध्य  प्रदेश  (44284  15541.4  3445
 lL.  महाराष्ट्र  30776  6416-6  20.82
 J2.  मणीपुर  2236  1510.0  67.75
 13.  मेघालय  2249  947.7  38.02
 14,  नागालेंड  1653  288.3  17-42
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 15.  उड़ीसा  15573  5996.3  43-44

 16.  पंजाब  5036  264.2  4.83
 17.  राजस्थान  34222  3109.2  10.20
 18.  सिक्किम  730  265.0  35.02

 '
 19,  तमिलनाडु  13007  2179.1  16.75

 20.  त्रिपुरा  1048  -  639.6  56.58
 21.  उत्तर  प्रदेश  *  29441  5126.7  17.46
 22.  पश्चिम  बंगाल  8785  1183.0  13  48
 23.  अण्डमान  मौर  निकोबार  829  714.4  86.13

 द्वीप  समूह

 24.  भरुणाचल  प्रदेश  8358  5174.0  61.67
 25.  चण्डीगढ़  11  ण  ऋणात्मक

 26.  दादर  नागर  हवेली  49  20.2  40  82
 27.  दिल्‍ली  149  गा  ऋषात्मक

 28.  दमन  द्विव  381  99.4  2756
 29.  मिजोरम  2109  -713.0  33.81
 30.  पांडिचेरी  48  न  —

 31.  लक्षद्वीप  3  न

 328778  74872.5  22.73

 लोक  शिकायतों  के  समाधान  के  लिए  स्वयं  सेवो  संगठनों  को  शामिल  करना

 1454.  शी  एच०  एन०  नड्जे  गौड़ा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ऐसी  कोई  योजना  तंयार  की  है  जिसके  अन्तगंत  प्रशासन  के  स्तर  में

 सुधार  करने  के  लिए  तुरन्त  ध्यान  दिए  जाने  योग्य  समस्याओं  के  समाधान  द्वेतु  स्वयं  सेवी  संगठनों

 की  सहायता  ली  ््ि
 यदि  तो  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  को  क्या  दिशा  निर्देश  जारी  किए  गए

 और

 दिल्‍ली  में  कौन  कौन  से  स्वयं  सेवी  संगठन  यह  कार्य  करने  के  लिए  आगे  आए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  पो०  :  )  यह
 बात  मानते  हुए  कि  सुधारों  के  सम्बन्ध  में  जनता  के  मार्गदशेन  और  उसे  शिक्षित  करने  तथा  विधेष
 रूप  से  जिन  क्षेत्रों  में  प्रशासन  के  साथ  आम  आदमी  का  वास्ता  पड़ता  है  उनमें  सरकार  को  सलाह
 देने  के  लिए  स्वेच्छिक  एजेंसियां  सुधार  के  प्रचारक  की  भूमिका  निभा  सकती  हैं  इसलिए  जनता  की
 छिकायतों  के  वितरण  के  काम  में  इन  स्वेच्छिक  एजेन्सियों  को  सहयोजित  करने  का  एक  अ्रस्ताव

 विचाराधीन  मंत्रालयों  से  ऐसी  स्वेक्छिक  ऐजेन्सियों  का  पता  लगाने  का  अनुरोध  किया  गः

 ३०१३  र्क्क
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 जितकी  वह  इस  काम  में  उद्पोजित  करना  परन्द  करेंगे  जिससे  कि  प्रशासनिक  सुघार  और  लोक

 शिकायत  विभाग  एक  ऐसा  मंत्र  जुटा  सके  जूहां  मंत्रालय  और  स्वैच्छिक  एजेन्सियां  एक  दूसरे  के

 निकट  आ  सके  और  सुधारों  के  लिए  उपाय  सुझा  सकें  ।  स्वेक्छिक  एजेन्सियों  का  पता  लगाने  का
 काम  शुरू  किया  जा  चुका  है  ।

 कोई  दिक्षा  निर्देश  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  ।
 अभी  तक  कोई  नहीं  ।

 और  पारि-प्रणाली  को  बचाना  पु

 1455.  डा०  चिन्ता  मोहन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍्श  पर्यावरण  पर  तिवारी  समिति  की  रिपोर्ट  (1980)  के  अनुसार  देश  में  पशु  तथा
 पोधों  दोनों  के  मूल  में  प्राकृतिक  जीवित  संसाधनों  की  अत्याधिक  किसमें  विद्यमान  हैं  ?

 यदि  तो  नष्ट  हो  रही  स्पीशीज  और  पारि-प्रगाली  को  किस  प्रकार  बचाया  जा

 रहा  और
 क्‍या  उत्पति-संबंधी  संसाधनों  और  प्राकृतिक  पारि-प्रणाली  को  अब  पूरी  तरह  से

 बचाया  जा  रहा  है  ?

 पर्धावरण  झौर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  लियाउरहमान
 :  नीਂ

 हां  ।
 ओर  संकटापन्न  प्रजातियों  तथा  पारि-प्रणालियों  की  सुरक्षा  के  लिए  कदम

 उठाये  गये  हैं  ।  इनमें  शामिल  हैं--वैधा निक  शैक्षणिक  जागरूकता  कार
 निक  तथा  संकटापन्न  प्राणियों  एवं  पौधों  रो  सम्बन्धित  अध्ययन  एवं  विष्व  प्राणिजात  एवं

 बनस्पति-जगत्‌  के  संकटस्थ  प्रजातियों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  पर  सम्मेलन

 के  भ्रधीन  वनस्पतिजात  तथा  प्रजातियों  के  व्यापार  एवं  वाणिज्य  पर  तथा  सस्थागत

 यंत्रीकरण  ।

 सुरक्षा  1972  के  देश  के  वनस्पतिजात  एवं  प्राणिजात  की

 सुरक्षा  के  लिए  प्रावधान  है  जिसके  उल्लंघन  के  लिए  कठोर  दण्ड  की  व्यवस्था  राज्य  और  संघ
 राज्य  क्षेत्रों  के  वन्‍्यजीव  एवं  वन  विभागों  को  वनस्पतिजात  एवं  प्राणिजात  के  संरक्षण  एवं  सुरक्षा
 तथा  अनधिकार  शिकार  का  सामना  करने  के  लिए  तकनीकी  सुविज्ञता  तथा  मार्गदर्शी  सिद्धांत/मार्गे-
 दर्शन  प्रदान  किये  गये  हैं  ।

 1980  यह  सुनिश्चित  करता  है  कि  भारत  सरकार  के  पूर्व
 अनुमति  के  बिना  वन  क्षेत्रों  को  गैर-वानिकी  उद्ददयों  में  परिवर्तन  न  किया  जाये  ।

 राज्यों|संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  यह  सुझाव  दिया  जाता  है  कि  वे  1000  मोटर  से  श्रधिक
 ऊ'चाइयों  पर  क्षेत्रोंਂ  में  वृक्षों  की कटाई  पर  एक  अधिस्थगन  काल  लागू

 तथा  प्राणियों  के  संकटापन्न  प्रजातियों  तथा  उनके  विविध  प्राकृतिक  वास-स्थलों
 की  सुरक्षा  के  लिए  53  राष्ट्रीय  उद्यान  तथा  247  बस्यजीव  अभयारण्य  की  स्थापना  की  गयी

 रिजवाँਂ  के  रूप  में  मनोनयत  के  लिए  13  स्थलों  का  अभिनिर्धारण  किया  गया  है  जिसमें  ,
 जीथित  संताधानों  का  एक  व्यापक  स्पेक्ट्रम  उनकी  प्राकृतिक  दक्षाओं  में  सुरक्षित  रखा  जायेगा  ।

 वनस्पति  सर्वेक्षण  तथा  भारतोय  प्रारणि  सर्वेक्षण  वनस्पतिजात  एवं  प्राणिजात  के
 अर्देश्षण  तथा  स्थातनिक  तथा  संकटापन्न  पौधों  का  अध्ययन  तथा  उनके  संरक्षरण  में  लगे  ह््ए  हैँ  ।
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 अनाज  के  पोधों  की  वन्य  सम्बन्धियों  के  संरक्षरण  के  लिए  राष्ट्रीय  पोष

 वंद्षिकी  संस्ताधन  ब्यूरो  संकेद्रित  ध्यान  दे  रहा

 संकटापन्न  विशेषकर  ओषधीय  पादप  के  संरक्षण  के  लिए  बीज  जंविड़ो  तथा
 ऊतक  संवर्धन  के  माध्यम  से  पौध  प्रजातियों  के  संरक्षण  पर  एक  अखिल  भारतीय  समन्वित
 योजना  आरम्म  की  गयी

 बनों  की  सुरक्षा  के  नये  वनरोपण  तथा  वृक्षारोपण  के  सम्निलित  उपाय  अपनाये
 गये  सामाजिक  मरुभूमि  मृदा  संरक्षरण  तथा  पारिस्थितिकी

 पुनरु  त्पादन  कार्यक्रमों  को  तीम्र  किया  गया  है  ।

 भूमियों  तथा  मैंग्रव  जंसे  पारिस्थित्िकीय  रू  से  संवेदनशील  क्षेत्रों  के  संरक्षण  हेतु
 संरक्षण  योजनाओं  की  रचना  के  लिए  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 नये  विकास  परियोजनायें  पर्यावरणीय  प्रमाव  मूल्यांकन  के  तहत  पारि-प्रणाली  पर
 उनके  प्रभाव  को  कम  कर  सके

 वस्त्र  और  और  कागज  उद्योग  के  लिए  माइक्रोप्रोसेसर  कन्ट्रोल्ड  प्रणालो

 1457,  डा०  सुधोर  राय  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  वस्त्र  तथा  कागज  उद्योगों  ने  उत्पादकता  में  सुधार  करने

 के  लिए  पहले  ही  माइक्रोप्रोसेसर  कन्ट्रोल्ड  प्रणाली  को  अपनाना  आरम्भ  कर  दिया
 यदि  तो  इस  प्रणाली  को  लागू  करने  के  पदचात्‌  उद्योग-बार  उत्पादन  में  क्‍या

 सुधार  हुआ  ओर
 इस  प्रणाली  के  लागू  करने  से  पहले  ओर  पद्चात्‌  इन  तीनों  उद्योगों  में  काये  कर  रहे

 कर्मचारियों  की  संख्या  का  उद्योग  वार  ब्यौर  क्‍या  है  ?
 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  इलंक्ट्रॉनिकी

 और  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  सुक्ष्मसंसाधित्र
 क्रोप्रोसेस  नियत्रित  प्रणालियां  इन  क्षेत्रों  के  कुछ  ही  उद्योगों  में  लगाई  गई  हैं  ।

 और  उपयुक्त  भाग  को  घ्यान  में  रखते  हुए  अभी  इस  बात  का  आंकलन
 करना  संभव  नहीं  होगा  कि  ऐसी  प्रणालियों  का  वस्त्र  अथव्रा  कागज  उद्योग  को  उत्पादकता
 में  सुधार  लाने  में  अथवा  उनके  रोजगार  विषयक  ढांचे  पर  क्या  प्रभाव

 भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  के  सभी  अधिकारियों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  कार्यक्रम

 1458.  श्री  नारायण  चौबे  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
 क्‍या  यह  सब  है  कि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  सभी  अधिकारियों  के  प्रश्चिक्षण  के

 लिए  इस  वर्ष  एक  व्यापक्र  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 प्रशिक्षित  किए  जाने  वाले  अधिकारियों  की  प्रशिक्षण  देने  वाली  संस्थाओं  के

 प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का  प्रशिक्षण  विधि  को  मुख्य  विषय  सूची  भौर  प्रशिक्षण  के

 मूल्यांकन  के  बारे  में  भ्योरा  कया
 क्या  इस  प्रक्षिक्षण  कार्यक्रम  का  विशिष्ट  अभिक  एण  द्वारा  मूल्यांकन  कराने  का  कोई

 प्रस्ताव
 व  1985  86  के  दौरान  इस  अ्रशिक्षण  कार्य  क्रम  पर  कुल  कितनी  लागत  बोर
 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  बारे  में  अधिकारियों  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?
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 .  लोक  शिकायत  तथा  पं  शन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पी०

 हां  ।  ये  कायं  क्रम  दो  प्रकार  के  हैं  अर्थात्‌  4  सप्ताह  वाले  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  तथा  एक
 सप्ताह  वाला  पुनदृथर्या  पाठ्यक्रम  |  चार  सप्ताह  वाले  कार्यक्रम  तीन  प्रकार  के  वरिष्ठता  समूहों
 वाले  अधिकारियों  के  लिए  है  अर्थात्‌  6-9  वर्षों  की  सेवा  वाले  अधिकारियों  के  लिए  कायेंक्रम
 जिसमें  कार्य  क्रम  कार्यान्वयन  पर  बल  दिया  जाता  सेवा वाले  वर्ष  की  सेवा  वाले  अधिका  रियों  के

 लिए  कायंक्रम  जिसमें  प्रबन्ध  अवधारणाओं  और  निर्णय  लेने  पर  बल  दिया  जाता  है  और  रियों  वर्ष
 की  सेवा  वाले  अधिकारियों  के  लिए  कार्य  क्रम  जिसमें  नीति  नियोजन  और  विश्लेषण  पर  बल  दिया
 जाता  एक  सप्ताह  वाले  पुनएचर्या  पाठ्यक्रम  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  सभी  अधिकारियों  के

 लिए  भारतीय  प्रश्यासनिक  सेवा  रा  प्रत्येक  अधिकारी  विशेषज्ञताओं  के  विभिन्‍न
 अभिज्ञात  क्षेत्रों  में  स ेकिसी  एक  में  प्रति  वर्ष  एक  सप्ताह  के  पुनदचर्या  पाठयक्रम  में  भाग  लेगा  तथा
 ऊपर  उल्लिखित  तीन  प्रकार  के  बरिष्ठता  समूहों  वाले  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  सभी
 रियों  आगामी  तीन  बर्षों  के  भीतर  चार  सप्ताह  वाले  कायंत्रमों  में  शामिल  किए  जाने  का
 विदार

 प्रशिक्षित  किए  जाने  वाले  अधिकारियों  की  कुल  संख्या  होने  वालों  को
 लगभग  3930  वर्ष  वाले  में  इस  कःर्य॑  को  प्रारम्भ  करने  वाली  प्रश्षिक्षण  संस्थाओं

 के  नाम  संलग्न  विवरण  एक  में  दिए  गए  प्रथम  चरण  में  करने  से  संस्थाओं  तक  )
 आयोजित  किए  जाने  वाले  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  की  कुल  संख्या  147  है  जिनमें  22  पाठ्यक्रम  चार

 सप्ताह  वाले  ओर  125  कार्यक्रम  एक  सप्ताह  वाले  होंगे  ।

 घार  सप्ताह  वाले  प्रशिक्षण  कायंक्रमों  का  पूर्वोलिखित  तीन  वरिष्ठता  समूहों
 वाले  अधिकारियों  को  अपेक्षित  जानकारी  देना  और  उनके  काययंकोशल  तथा  स्वभावगत

 ताओं  को  विकसित  करना  एक  सप्ताह  वाले  पाठ्यक्रमों  का  मूलाधार  संबंधित  अधिकारियों  को

 एक  प्रकार  का  विश्वाम  देना  है  जिससे  कि  भाग  लेने  वाले  अधिकारियों  के  जो  उप  मंडल
 अधिकारी  से  लेकर  वरिष्ठतम  स्तर  तक के  होते  पा रस्परिक  वंचारिक  आदान-प्रदान  की  व्यवस्था

 हो  सके  और  इस  प्रकार  नीति  बनाने  वाले  और  उसे  कार्यान्वित  करने  वालों  के  बौच  आपसी
 मेल  सुनिद्िचत  हो  सके  ओर  यह  ब्यवस्था  की  जा  सके  कि  विभिन्‍न  राज्यों  से शामिल  किए  गए
 अधिकारियों  को  नीति  नियोजन  ओर  कार्यक्रम  के  अनुभव  का  भागीदार  बनाया
 जा

 तीन  वरिष्ठता  समूहों  में  चार  सप्ताह  वाले  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  की  विषय  वस्त  संलग्न
 विवरण  दो  में  दी  गई  एक  सप्ताह  वाले  पुनइचर्या  पाठ्यक्रम  की  विषय  बस्तु  विशेषज्ञता  के
 संबंधित  क्षेत्र  को  ध्यान  में  रव  कर  बनाई  जाती  कार्यक्रम  का  मूल्यांकन  इस  मंत्रालय  द्वारा
 तंयार  की  गई  ऐसी  मानकीकृत  प्रदतावली  के  माध्यम  से  किया  जाता  तिसका  कुछ  अश  भरा
 होता  है  तथा  कुछ  अणश  खाली  होता  जिसमें  प्रत्येक  प्रशिक्षार्थी  पाठयक्रम  से  संबंधित  सूचना
 भरता  है  !

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 संशोधित  बजट  प्राक्कलनों  में  दिए  वर्ष  1985-86  के  इन  प्रशिक्षण
 कार्यक्रमों  की लागत  लगभग  60.00  लाख  रुपए

 इल  कायंक्रमों  का  व्यापक  स्वागत  हुआ  है  तथा  इसका  पुननिबेदन  सकारात्मक

 56  ह
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 विवरण  एक

 L  राज्य  प्रशिक्षण  संस्थानों  को  सूची

 1.  प्रशासनिक  प्रशिक्षण  रांची  ।  दि
 सरदार  पटेल  लोक  प्रशासन  अहमदाबाद  ।
 प्रशासनिक  प्रशिक्षण  मंसूर  ।
 सरकारी  प्रबन्ध  त्रिंवेन्द्रम  ।
 प्रशासन  भोपाल  ।

 महाराष्ट्र  विकासात्मक  प्रशासन  पुणे  ।
 गोप  बन्धु  प्रशासन  भुवनेश्वर  ।

 '
 पंजाब  राज्य  लोक  प्रशासन  चण्डीगढ़  ।

 हरीश  चन्द्र  माथुर  राजस्थान  राज्य  लोक  प्रशासन
 जयपुर  ।

 10.  प्रशासनिक  प्रशिक्षण  कलकत्ता  ।

 11.  प्रशासनिक  प्रशिक्षण  नैनीताल  ।

 राष्टद्रीय,किस्द्रीय  प्रशिक्षण  संस्थानों  को  सूची  :

 12.  लोक  उद्यम  हैदराबाद  ।  हि
 13.  अखिल  भारतीय  प्रबन्ध  दिल्ली  ।
 14.  प्रबन्ध  विकास  गुड़गाँव  ।
 15.  भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्ली  ।

 16.  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  हैदराबाद  ।
 17.  भारतीय  लोक  दिल्ली  ।
 18.  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  दिल्ली  ।

 19.  बेकुण्ठ  मेहता  राष्ट्रीय  सहकारी  प्रबन्ध  पुणे  ।  ५

 20.  राष्ट्रीय  श्रम  दिल्ली  ।
 |

 21.  जन  शक्ित  प्रयुक्त  अनुसंघान  दिल्‍ली  ।
 आफ  एपलाइड  मैनपावर  दिललो  ।]

 22.  राष्ट्रीय  शैक्षिक  योजना  दिल्ली  ।
 ह

 23.  आधिक  विकास  दिल्‍ली  ।

 24.  टाटा  प्रबन्ध  प्रशिक्षण  पुणे  ।

 25.  भारतीय  प्रशासनिक  स्टाफ  हैदराबाद  ।

 26.  लाल  बहादुर  राष्ट्रीय  प्रशासन  मसूरी  ।

 27.  भारतीय  प्रबन्ध  अहमदाबाद  ।

 28.  भारतीय  प्रबन्ध  कलकत्ता  ।

 29.  भारतीय  प्रबन्ध  बंगलौर  ।

 30.  राष्ट्रीय  लोक  वित्त  तथा  नीति  दिल्ली  ।

 2
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 विवरण  दो

 .  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  पर  चार  सप्ताह  के  कार्यक्रमों  के  लिए

 पाठ्यक्रम  को  विषयवस्तु
 1.  पर्यावरण  अनुभव  की  भागीदारी  अन्तर्वेयक्तिक

 अभिनव  परिवतंन  सम्बन्धी  प्रबन्ध  ।
 परियोजना  प्रबन्ध
 वित्तीय  प्रबन्ध
 निर्णय  लेने  संबंधी  तकनीक

 «  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम
 रोजगार

 दि  लाभभोगी  कायेक्रम

 परियोजनाएं
 6.  शहरी  प्रबन्ध

 |.  लोक  उद्यम  प्रबन्ध

 8
 9

 ne

 (२
 ऐउ

 समाज  सेवा  प्रबन्ध  शिक्षा  स्वास्थ्य
 .  सिडीकेट

 प्रबन्ध  भ्रवधारणाझों  तथा  निर्णय  लेने  से  सम्बन्धित  4  सप्ताह  के  कार्यक्रम  को  विषयवस्तु
 1.  क्रियात्मक  दक्षता

 संगठनात्मक  व्यवहार
 वित्त
 विपणन

 कार्मिक  प्रबन्ध
 सामग्री
 रख-रखाव

 2.  प्रबन्ध  तकनीक

 निर्णय  लेने  में  विश्लेषणात्मक  सहायक  सामग्री
 परियोजना  प्रबन्ध
 प्रबन्ध  सूचना  प्रणाली

 कम्प्यूटरीकरण  तथा  प्रबन्ध  सम्बन्धी  अभ्यास
 परिमाणात्मक  पद्धतियाँ
 प्रौद्योगिकी  विषयक  पूर्वानुमान

 3.  पर्यावरण
 तथा  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  दोनों

 अथंशास्त्र
 सामाजिक-राजनतिक
 प्रौद्योगिकी
 लोक  नीति  तथा  प्रक्रिया  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  नीति
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 Ill.

 कानूनी  तथा  विनियमिक  पर्यावरण

 उपभोक्‍तावाद  तथा  लोक  हित  मुकदमेबाजी
 पर्यावरण  तथा  परिस्थिति  विज्ञान

 उत्पादकता  की  मैकरों  समस्याएँ
 .  निगमित  योजना  निर्माण

 :  नीतिगत  प्रत्रन्ध

 लक्ष्यपरक  प्रबन्ध  बाई

 परिवतंनोन्मुखी  प्रबन्ध  आफ
 निगमित  क्षेत्र  का  उत्तरदायित्व
 व्यावसायिक  नैतिकता

 पेनल  चर्चा

 5.  परियोजना  कार्य
 ञन्य

 पुस्तकालय  कार्य

 अनुसूची  से  बाहर  की  फिल्में

 उद्घाटन
 मूल्यांकन
 विदाई
 उद्योगों  का  भ्रमण

 लिखित  उत्तर

 नोति  नियोजन  तथा  विश्लेषण  पर  4  सप्ताह  के  कार्यक्रम  के  लिए  पाठ्यक्रम  को

 विषयवस्तु  र

 1.  नीति  विज्ञान  का  परिचय

 2.  भारत  में  लोक  नीति  निर्माण

 9
 ९०५7:

 9७७

 ९७  विकासात्मक  नीतियाँ  तथा  योजना  निर्माण
 राज्य  तथा  भारतीय  राजनीतिक  प्रणाली
 भारतीय  राजनीति  में  सेद्धान्तिकता
 भारतीय  अर्थ॑नीति  के  ढांचे  पर  पेनंल  चर्चा

 राष्ट्रीय  आय  विश्लेषण
 भारतीय  नीति  निर्माण  के  आधार  के  रूप  में  जाति
 भारतीय  राजनीति  के  क्षेत्रीय  तथा  भाषायी  आधार

 10.  योजना  के  लिए  निवेश-उत्पादन  सम्बन्धी  विश्लेषण
 11.  निर्णय  लेने  में  परिमाणत्मक  सहायक  सामग्री  ह
 12.  औद्योगिक  नीति  को  प्रभावित  करने  वाले  संगठित  दबांव-गुट
 13.  वित्तीय  विश्लेषण  तथा  मृल्यांकन
 14.  सामाजिक  लागत  लाभ  विश्लेषण

 15.  सुचना  कम्प्यूटर  तथा  नींति  निर्माण

 59
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 16.  निगमित  सूचना  प्रणाली  प्रदर्शन
 17.  मूल्यांकन  तथा  समाज  विज्ञान  अनुसंघान
 18.  ग्रामीण  विकास  तथा  गरीबी  हटाने  के  लिए  नीतियाँ

 19.  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली
 20.  वनों  के  विशेष  संदर्भ  में  प्राकृतिक  संसाधनों  का  संरक्षण

 21.  वस्त्र

 उड़ीसा  को  विशेष  श्रेणी  का  राज्य  घोषित  करना

 *1459.  श्री  के  ०  प्रधानी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  संरकार  ने  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  से  अनुरोध  किया  है  कि  अनेक
 अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  उड़ीसा  में  अनुसूचित-जनजातियों  के  लोगों  की  संख्या  अधिक  होने  के
 कारण  उड़ीसा  को  विशेष  श्रेणी  का  राज्य  घोषित  किया  जाए  और  इसके  विकास  के  लिए  अतिरिक्त  .
 घनराशि  आबंटित  की  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  हां  ।  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद  की  8-9  1985  को  हुई  बंठक  में  उड़ीसा  के  मुख्य  मंत्री  ने  उड़ीसा  को  विशेष  श्रेणी

 राज्य  बनाने  का  अनुरोध  कियां  था  ।

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  यथा  अनुमोदित  परिशोधित  गाडगिल  फार्मूले  के  आधार

 पर  सातवीं  योजना  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  का  निर्धारण  किया  गया  इसके
 साथ  वतंमान  फार्मूले  में  8  विशेष  श्रेणी  जंसे  हिमाचल  जम्मू  और

 और  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ती  करने  के  लिए
 केन्द्रीय  सहायता  के  पूर्वाधिकार  की  ब्यवस्था  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  विशेष  श्रेणी  राज्य  की

 सूची  में  कोई  परिवर्तत  नहीं  किया  उड़ीसा  को  अपनी  अनुसूचित  जनजातीय  जनसंख्या
 की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करने  के  लिए  अपनी  जनजातीय  उप-योजना  के  वास्ते  विशेष  केन्द्रीय

 सहायता  के०  प्राप्त  होती  है  ।
 |

 गणतन्त्र  विवस  के  लिए  आन्ध्र  प्रदेश  को  रांको

 #1460.  भी  भीरासम्ति  भट्टम  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1986  के  दोरान  गणतंत्र  दिवस  परेड  में  दिखाने  के  लिए

 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  सरकोर  की  झांकी  को  स्वीकार  नहीं  किया
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
 क्‍या  आन्ध्र  श्रदेश  सरकार  इस  झांकी  में  केन्द्रीय  सरकार  के  सुझाव  के  अनुंसार  परिवतंन

 करने  को  तेयार  और

 यदि  तो  क्या  इसे  स्वीकार  किया  गया  था  ?
 रक्षा  प्रनुसंघधान  भोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  अरुण  :  से

 1986  की  गणतंत्र  दिवस  परेड  में  भाग  लेने  के  लिए  राज्य  सरकारों/केन्द्र  शासित

 60.
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 केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रालयों/विभागों  एवं  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रतिष्ठानों  से  प्राप्त  91.  प्रस्तावों

 में  से  एक  शक्षांकी  का  प्रस्ताव  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  का  भी  था  जो  टस

 नागार्जुन  कोंडाਂ  विषय  पर  आधारित  श्षांकियों  के  चुनाव  के  लिए  गठित  विशेषज्ञ  समिति  ने
 आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  दी  गई  झांकी  में  कुछ  परिवतंन  सुझाए  थे  जिन्हें  उस  ने
 न्वित  कर  दिया  परिवतंन  करने  के  बाद  भी  विशेषज्ञ  समिति  ने  यह  पाया  कि  झांकी  से  आम

 दर्शकों  को  उसका  मूल  उहद  श्य  स्पष्ट  नहीं  हो  सकेगा  ।  1986  की  गणतंत्र  दिवस  परेड  में  भाग

 लेने  के  लिए  इस  झांकी  को  तुलनात्मक  आधार  पर  शामिल  नहीं  किया  गया  ।

 प्रदूषण  के  लिए  स्वोकृत  स्तरों  का  मानक

 #1461.  श्री  डो०  बो०  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  जल  प्रदूषण  के  संबंध  में  स्वीकृत  स्तरों  का  मानक  क्‍या

 क्‍या  भारत  में  जल  प्रदूषण  के  लिये  स्वीकृत  स्तरों  का  वर्तमान  मानक  सोवियत  संघ
 और  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  जल  प्रदूषण  के  लिये  स्वीकृत  स्तरों  क॑  मानक  की  तुलना  में  कम
 ओर

 यदि  तो  जल  प्रदूषण  के  लिये  स्वीकृत  स्तरों  के  मानक  में  सुधार  हेतु  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जियाउरंहमान  :  पीने  के

 उद्ं श्यों  के लिए  परिवेशी  जल  ग्रुणवत्ता  के  मानक ये  हैं  :--

 प्राचल  सीमायें
 पी०  एच०  6.558.5
 बो०  ओ०  डी०  2  मि०  ग्रा०/लीटर
 विघटित  आक्सीजन  2  मि०  ग्रा०/लीटर
 कुल  कोलिफार्म  50

 नहीं  ।
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इलेक्ट्रॉनिको  मदों  में  भारत-जापान  सहयोग
 *1462.  श्री  के०  कुन्जम्ब  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  इलेक्ट्रॉनिकी  मदों  के  निर्माण  में  जापान  के  साथ  सहयोग  करने  क॑  पक्ष  में
 यदि  तो  किन-किन  जापानी  कम्पनियों  ने  भारतीय  फर्मों  के  साथ  सहयोग  करारों

 पर  पहले  ही  अंतिम  निर्णय  ले  लिया
 जिन  मदों  का  किया  जाना  है  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  भौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिको  भौर
 झन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :  भारतीय  कम्पनियों  जापानी
 कम्पनियां  के  साथ  सहयोग  कर  रही

 और  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 61
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 लिखित  उत्तर  5  1986

 निरीक्षण  महानिदेशालय  जो  में  सं  निक  ध्रधिकारियों  को  नियुक्ति
 *1463.  श्री  भ्रजीत  कुमार  साहा  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रक्षा  सामग्री  किस्म  समाश्वासन  सेवा  संवर्ग  का  गठन  कब  किया  गया

 इस  संवर्ग  के  गठन  का  उ्ं  श्य  क्या

 क्‍या  सैनिक  अधिकारियों  के  उपभोक्ता  अनुभव  का  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिये  अभी  भी
 निरीक्षण  महानिदेशालय  में  नियुक्त  किया  जाता  और
 यदि  तो  सैनिक  अधिकारियों  को  प्रशासनिक  और  सिविल  ट्रेंड  निरीक्षण  में  नियुक्त

 करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  उत्पादन  और  रक्षा  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुख  :  और
 निरीक्षण  महानिदेशालय  की  रक्षा  विज्ञान  सेवा  संवर्ग  के  समूह  पदों  को  1979  में  एक
 अगल  सेवा--““रक्षा  गुणवत्ता  आश्वासन  सेवाਂ  में  शामिल  किया  गया  इस  संवर्ग  का  उहं  श्य
 थलसेना  और  नौसेना  में  शामिल  शास्त्रों  को  उपस्करों  और  भण्डारों  के  गुणवत्ता
 आश्वासन  के  लिए  आवश्यक  सिविल  अफसर  उपलंब्ध  कराना

 जी  हां  ।  निरीक्षण  महानिदेशालय  में  कुछ  सेना  अफसरों  को  अपने  तकनीकी  और

 सिनिक  अनुभव  के  अतिरिक्त  प्रयोक्ता  अनुभव  उपलब्ध  कराने  के  लिए  आवश्यक  समझा  गया

 (a)  निरीक्षण  महानिदेशालय  में  1982  में  गठित  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  ने  निरीक्षण

 महानिदेशालय  संगठन  में  प्रत्येक  पद  के  कार्यों  और  विषयों  के  आधार  पर  अफसरों  के  पदों  को  सेना

 अफसरों  और  सिविलियन  अफसरों  में  विभाजित  करने  की  सिफारिश  की  सरकार  ने  उन

 रिशों  को  स्वीकार  करके  कार्यान्वित  कर  दिया  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  कुछ  सेना

 अफसरों  को  प्रशासन  और  ट्रेंड  निरीक्षण  के  कार्य  दिए  गए  निरीक्षण  महानिदेशालय  में

 चारियों  और  सेना  अफसरों  के  प्रशासनिक  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  प्रशासन  में  सेना  अफसरों

 का  होना  आवश्यक  सिविल  ट्रंड  निरीक्षण  में  सेना  अफसरों  का  प्रयोकक्‍ता  अनुभव  प्रासंगिक

 इलेक्ट्रीकल  झोर  सकनिकल  हंजीनियस  कोर  सें  कर्मचारियों  को  कमो
 *1464.  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सेना  की  नौकरी  विशेषकर  तकनीकी  संवर्ग  युवाओं  को  आकर्षित

 नहीं  कर  पा  रहा  है  तथा  इलंक्ट्रीकल  एण्ड  मकनीकल  इंजीनियस  कोर  में  अधिकारी  संवगं  में  20  से
 25  प्रतिशत  अधिकारियों  की  कमी

 यदि  तो  सेना  की  नौकरो  में  युवाओं  की  रुचि  कम  होने  तथा  इलैक्ट्रीकल  एण्ड
 मरकनिकल  इंजीनियर्स  कोर  के  संवर्ग  में  कर्मचारियों  की  वर्तमान  कमी  के  क्‍या  कारण  हैं  :  और

 सेना  की  नौकरी  को  आकर्षित  बना  कर  युवाओं  को  उसमें  जाने  के  लिए  प्रेरित  करने

 हेतु  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  प्ररुण  सिह  से

 यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  सेना  की  युवकों  को  आकर्षित  नहीं  कर  रही  राष्ट्रीय
 रक्षा  अकादमी  और  भारतीय  सेन्य  अकादमी  के  पाद्यक्रमों  का  पूरा  फायदा  उठाया  जा  रहा
 सशस्त्र  सेना  के  विभिन्‍न  तकनीकी  संवर्गों

 में
 भरती  होने  के  इच्छुक  उम्मीदवारों  की  भी

 कोई  कमी  नहों  लेकिन  विभिन्‍न  तकनीकी  संवर्गों  में  भरती  होने  के  लिए  आने  वाले  इन
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 a  ७  ह€  ७  र  पिपह/५शतद-
 उम्मीदवारों  का  स्तर  इसके  लिए  निर्धारित  मानदण्ड  का

 न  होने  के  कारण  इन  तकनीकी  संवर्गों

 में  भरती  होने  वालों  की  संख्या  में  कुछ  कमी  सेवा  की  शर्तों  में  सुधार  लाने  के  लिए  इनकी

 लगातार  समीक्षा  की  जा  रही  तकनीकी  संवर्गों  सहित  सशस्त्र  सेनाओं  में  सेवा  की  वास्तविक

 तस्वीर  चित्रित  करने  और  इनमें  भरती  होने  के  लिए  उपयुक्त  योग्य  युवकों  को  आकर्षित  करने  के

 लिए  दृश्य-श्रव्य  प्रचार  माध्यमों  और  सूचना-विवरणों  के  माध्यम  से  व्यापक  प्रचार  किया  जाता

 अफसरों  की  पदोन्नति  के  अवसरों  को  बढ़ाने  के  लिए  संवर्ग  की  दो  बार  समीक्षा  की  जा  चुकी

 चतुर्थ  वेतन  आयोग  भी  सशस्त्र  सेना  कामिकों  कौ  सेवा  शर्तों  में  सुधार  करने  पर  विचार  कर

 रहा  है  ।
 अमरीकी  राष्ट्रपति  की  भारत  यात्रा

 #1465.  श्री  सल्येन्द्र  नारायण  सिह  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमरीका के  राष्ट्रपति  भारत  की  यात्रा  पर

 यदि  तो  क्या  अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान  को  निरंतर  हथियार  सप्लाई  किये  जाने

 के  बारे  में  अमरीकी  राष्ट्रपति  से  विचार  विमर्श  किया  और

 इस  यात्रा  के  दौरान  अन्य  किन  विषयों  पर  विचार-विमर्श  किया  जाएगा  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  केਂ  आर०  :  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के

 राष्ट्रपति  को  भारत  की  राजकीय  यात्रा  पर  आने  का  निमंत्रण  दिया  गया  राष्ट्रपति  ने  निमंत्रण

 स्वीकार  कर  लिया  है  परन्तु  यात्रा  की  तारीखें  अभी  तक  निश्चित  नहीं  की  गई  हैं  ।

 और  दोनों  नेता  क्षेत्रीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर  और  आपसी  हित  के

 मामलों  पर  भी  विचार-विमर्श  करेंगे  ।

 राजस्थान  में  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  कार्य क्रम

 प्रो०  निर्मला  कुमारी  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अंतगंत  राजस्थान  सरकार

 को  विशेष  वित्तीय  सहायता  देने  का  है  ताकि  पर्यावरण  में  सुधार  के  लिये  अरावली  पहाड़ी  क्षेत्र  में

 वनरोपण  करके  इसे  पुनः  समृद्ध  बनाया  जा  सके  और  यदि  तो  क्या  प्राकृतिक  संतुलन  बनाये

 रखने  के  लिये  कोई  अन्य  योजना  और

 कया  योजना  में  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  को  शामिल  करने  का  विचार  है  ताकि

 राजस्थान  में  निरंतर  पड़  रहे  सूखे  और  अकाल  का  सामना  किया  जा  सके  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  और  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास

 कार्यक्रम  में  इस  समय  राजस्थान  के  अरावलो  पहाड़ी  क्षेत्र  शामिल  नहीं  पहाड़ी  क्षेत्रों

 मैं  संबंधित  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  राष्ट्रीय  एटलस  तथा  थिमेटिक

 मानचित्र  द्वारा  राजस्थान  सरकार  की  अरावली  रैजिज  को  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास

 कार्यक्रम  के  अन्तगगंत  शामिल  करने  के  दावे  को  जांच  की  जा  रही  है  |

 किसी  भी  स्थिति  राजस्थान  में  अरावली  रेंज  के  जिलों  में  से  10  जिले  जनजातीय  विकास
 तथा  रेगिस्तान  विकास  जैसे  विशेष  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  पूरी  तरह  से  या  आंशिक  रूप
 से  शामिल  हैं  और  उन्हें  दोनों  में  से  किसी  न  किसी  के  अंतर्गत  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  मिल  रही

 69



 लिखित  उत्तर  5  1986
 >--

 है  ।  सूबे  और  अकाल  के  हालात  का  राज्य  योजना  के  अधिक  बड़े  संसाधनों  के  जरिए  समाधान  किया
 जा  सकता  है  जिसमें  विशेष  रूप  से  बृहृत  वन  रोपण  के  जरिए  सूखा  रोकने  और  पारिस्थितिक
 क्रमों  पर  बल  दिया  जाना

 कुरुक्षेत्र  में  पासपोर्ट  कार्यालय

 *1467.  भ्रो  धर्मपाल  सिह  :  कया  विदेश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हरियाणा  राज्य  में  कुरुक्षेत्र  में  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इस  कार्यालय  में  कब  तक  कार्य  शुरू  हो  जायेगा  ?
 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  आर०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  हे

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन  के  लिए
 *  (468.  भ्री  डो०  के०  नायकर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  राज्य  में  1983  से  आज  तक  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  पेंज्षन  के  कितने  मामले

 बकाया  पड़
 उनमें  से  कितने  मामले  राज्य  सरकार  से  सूचना  न  मिलने  के  कारण  अनिर्णीत  पड़े

 और

 इन  मामलों  का  निपटारा  कब  किया  जायेगा  ?

 गृह  सन्त्रो  एस०  बोी०  :  राज्य  के  बारे  में  सूचना  इस  प्रकार  है  :--

 31.  12.  1983  को  5855
 31.  12.  1984  को  3168
 31.  12.  1985  को  2640
 31.  1.  1986  को  2378
 1837.

 ये  कर्नाटक  सरकार  से  सत्यापन  रिपोर्टों  के  प्राप्त  होते  ही  निपटा  दिये

 विक्टो  रिया  मेट्रो  रेलवे  के  लिए  रेलगाड़ो  सुरक्षा  प्रणाली  का  डिजायन  बनाया  जाना

 +*1469.  भरी  हरूभाई  मेहता  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 भारतीय  इलैक्ट्रानिकी  निगम  लिमिटेड  ने  विक्टोरिया  मेट्रो  रेल  के  लिए  कैब  सिग्नलिंग

 तथा  स्वचालित  रेलगाडी  सुरक्षा  प्रणालियों  डिजाइन  तैयार  करने  तथा  उसका  विकास  करने  के  संबंध
 में  क्‍या  प्रगति  की

 क्‍या  रेलवे  अथवा  कलकत्ता  मेट्रो  रेलवे  को  यह  प्रणाली  सप्लाई  कर  दी  गई  और
 यदि  तो  उक्त  प्रणाली  सप्लाई  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 घिज्ञान  श्रौर  प्रोद्योगिकी  मंश्रालय  तया  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको  और
 पन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  शिवराज  वी०  :  इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन
 आफ  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  विक्टोरिया  मेट्रो  रेलवे  के  लिए  कंब  सिग्तलिंग  तथा  स्वचाਂ

 रेलगाड़ी  सुरक्षा  प्रणालियाँ  नहों  बनाई  जा  रही  हैं  ।
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 कलकत्ता  मेट्रो  रेलवे  के
 सहयोग

 से
 विकसित  एक  स्वचालित  रेलगाड़ी  सुरक्षा  प्रणाली

 मेट्रो  रेलवे  को  दी  गई

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 द्रबीन  लगी  राइफलें

 *1470.  श्रो  तारिक  अनवर  :  कया  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  7  1985  को  पालम  हवांई  अड्डे  पर  एक  दूरबीनी  निशाने  वाली  एक
 .2  राइफल  मिली

 क्‍या  यह  हवाई  अड्डे  पर  गम्भीर  अपराध  के  उह्ं  श्य  से  लाई  गई  थी  अथवा  इसे  किसी

 व्यक्ति  को  दिया  जाना

 क्‍या  उसमें  बारूद  अर्थात्‌  कारतूस  भी

 क्या  तथ्यों  का  पता  लगाने  हेतु  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 झान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  सें  राज्य  मनन्‍्त्री  प्ररुण  तथा  दिल्ली

 हवाई  अड्डे  के  डोमेस्टिक  डिपाचंर  हाल  में  6  1986  को  दूरबीनी  निशाने  दाली  .22

 बोर  वाली  एक  रायफल  मिली  थी  ।  जांच  से  पता  चला  है  कि  किसी  यात्री  की  वह  राइफल  भूल
 से  छूट  गई  थी  ।

 और  जी  श्रीमान्‌  ।

 ककफरापार  में  परमाणु  विद्युत  संयंत्र

 #1471.  श्रो  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  कया  प्रषान  मंत्री  णह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कया  गुजरात  में  ककरापार  में  परमाणु  विद्यूत  संयंत्र  स्थापित  करने  का  विचार

 इसकी  उत्पादन  क्षमता  कितनी
 ककरापार  में  परमाणु  विद्य त  संयंत्र  क ेकब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  और
 क्‍या  इस  बारे  में  पर्याप्त  सुरक्षा  उपाय  प्रयोग  में  लाये  जा  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  झोौर  प्रोद्योगिकी  मनन्‍्त्रालय  तथा  महासागर  इलेक्ट्रानिकी
 झोर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  वो०  :  हां  ।

 बिजलीघर  में  दो  यूनिट  होंगे  जिनमें  से  प्रत्येक  की  क्षमता  235  मेगावाट  होगी  ।
 आशा  है  कि  ये  दोनों  यूनिट  क्रमशः  1990-91  और  1991-92  में  चालू  हो  जायेंगे  ।

 हां  ।

 असम  में  स्वतंत्रता  सेनिक  सम्मान  पेंशन  के  ध्रास्थगित  सासलों  को  पुनः  चालू  करना

 *1472.  श्री  सुदशन  दास  :  क्‍या  गृह  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  ने  गृह  मंत्रालय  द्वारा  1975  में  आस्थगित  ओर  बाद  में  समाप्त  कर  दिये
 गये  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  के  1774  मामलों  में  से असम  के  करीमगंज  और  कछार  जिलों  के
 700  व्यक्तियों  को  यह  पेंशन  पुनः  आरम्भ  कर  दी  गई

 क्‍या  असम  सरकार  ने  कुछ  और  मामलों  में  यह  पेंशन  पुनः  देने  की  सिफारिश  की
 और
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 यदि  तो  अब  तक  कितने  मामलों  में  पेंशन  देनी  आरम्भ  की  गई  है  और  कितने
 मामले  विचाराधीन  हैं  और  पेंशन  देने  के  मामलों  पर  किस  आधार  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 गे
 गृह  मंत्री  एस०  बो०  :  भारत  सरकार  ने  1975  में  निलम्बित  और

 बाद  में  रह  किये  गये  1774  मामलों  में  से  52  मामलों  में  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  बहाल
 कर  दी

 और  असम  सरकार  की  सिफारिश  पर  पेंशन  बहाल  किये  गये  521  मामलों
 के  राज्य  सरकार  ने  पांच  और  मामलों  में  पेंशन  को  बहाल  करने  की  सिफारिश  की  है  ।
 ये  5  मामले  राज्य  सरकार  से  अनिवाये  स्पष्टीकरण  न  प्राप्त  होने  क ेकारण  लम्बित  पड़े  पेंशन
 की  राज्य  सरकार  की  सिफारिश  तथा  गृह  मंत्रालय  को  भेजे  गए  दस्तावेजों  की  तद्पश्चात
 संवीक्षा  की  जाती  है  ।

 भारत  ओर  पाकिस्तान  के  बोच  वोसा  के  नियमों  को  उदार  बानना
 *  श्रीमती  पटेल  रमावबेन  रामजी  भाई  सावणि  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 क्‍या  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  वीसा  संबंधी  नियमों  और  प्रक्रिया  को  उदार

 बनाने  के  लिए  कोई  समझौता  हुआ  है  ;
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;
 इस  मामले  में  क्या  काय्यंवाही  की  गई  है  ;  और
 वर्ष  1985  के  दोरान  और  1986  में  दोनों  देशों  की  ओर  से  कुल  कितने

 बीसा  जारी  किए  गए  ?  ह
 झ्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्ररुण  :  से  जी

 श्रीमान  ।  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।
 पाकिस्तान  स्थित  हमारे  मिशनों  द्वारा  पाकिस्तानी  नागरिकों  को  जारी  किये  गये

 वीसाओं  की  कुल  संख्या  का  विवरण  संलग्न  भारतीयों  को  पाकिस्तान  जाने  के  लिए  भारत
 स्थित  पाकिस्तान  मिशन  द्वारा  वीसा  दिया  जाता  है  और  उसकी  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 विवरण

 सास  जारो  किए  गये  बीस  की  संख्या
 जनवरी  4825
 फरवरी  4946

 मार्च  10,476
 अप्रेल  11,345
 मई  9719
 जून  8628
 जुलाई  11,023
 अगस्त  9856
 सितम्बर  13,144
 अक्तूबर  15,386
 नवम्बर  13,488
 दिसस्वर  15,355
 जनवरी  13031
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 उत्तर  क्षेत्रीय  परिषद  की  मनालोी  में  हुई  बेठक  में  को  गई

 1474.  श्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  गृह  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  क्षेत्रीय  परिषद  की  1985  में  हिमाचल  प्रदेश  में  मनाली  में  हुई  बेठक

 में  कौन-कौन-सी  मुख्य  सिफारिशें  की  गईं  तथा  केन्द्र  से  संबंधित  सिफारिशों  पर  भारत  सरकार  द्वारा
 क्या  कार्यवाही  की  गई  :  और

 सम्बन्धित  राज्यों  द्वारा  परिषद  के  निर्णयों  को  किस  तारीख  तक  लागू  करने  की
 संभावना  है  ।

 गृह  मंत्री  एस०  बो०  :  क्षेत्र  के  आर्थिक  दथा  सामाजिक  विकास  से
 संबंधित  अनेक  मामलों  पर  विचार-विमर्श  किया  इनमें  बिजलीं  परियोजनाओं  का
 बिजली  का  आबंटन  रेडियो/द्रदर्शन  नेटवर्क  का  पिछड़  क्षंत्रों  में  उद्योगों  का

 अन्तर्राज्यीय  प्रवासी  कामगारों  की  समस्‍यायें  तथा  मलेरिया  पर  नियन्त्रण  आदि  शामिल  हैं  ।  परिषद्‌
 द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  सम्बन्धित  केन्द्रीय  मंत्र।लयों/योजना  आयोग  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा

 कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 परिषद्‌  एक  सलाहकार  निकाय  जिसकी  सिफारिशों  पर  आगे  कार्यवाही  करने  के

 लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  अनिवार्य  रूप  से  विचार  किया  जाता  है  ।
 ह॒

 हिमाचल  प्रदेश  में  फायरिग  प्रेक्टिस  रेंज

 1475.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  के  ऊना  जिले  में  पाम्बला  तथा  अन्य  गांवों  में

 रिंग  प्रेक्टिस  रेंजਂ  का  निर्माण  करने  के  लिए  भूमि  का  अधिग्रहण  छरने  का  निर्णय  लिया
 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रत्येक  गांव  में  अधिग्रहीत  की  जाने  वाली  भूमि  का

 क्षेत्र  कितना  है  और  इसके  कब  तक  अधिग्रहीत  किए  जाने  की  संभावदा
 क्‍या  गांवों  की  भूमि  का  हिस्सों  में  अधिग्रहण  करके  कुल  भूमि  अधिग्रहीत  करने  के  बारे

 में  लोगों  स ेकोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिससे  उनके  उचित  पुनर्वास  को  ध्यान  में  रखा  जा
 और  5

 ‘
 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 रक्षा  श्नुसंघान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  से  ऊना
 जिले  के  कुछ  गांवों  से  भूमि  अजन  का  एक  प्रस्ताव  आरम्भिक  चरण  में  सरकार  ने  इस  मामले
 में  कोई  लिर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 बलियापाल  में  राकेट  परोक्षण  रेंज

 1476.  थ्रो  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  रक्षा  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राकेट  रेंज  कम  जनसंख्या  वाले  क्षेत्र  में  स्थित  करने  की  सिफारिश  के

 बावजूद  सरकार  ने  इसे  अधिक  जनसंख्या  वाला  क्षेत्र  अलियाग्राल  में  स्थित  करने  का
 निर्णय  दिया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 इससे  कितने  परिवार  प्रभावित  भौर

 रहें  मुभागता  देने  उनका  पुरर्वात  करते  की  सरकार  की  क्या  प्ोजनाएं  हैं

 "
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 रक्षा  प्रनुसंधान  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  शरुण  उड़ीसा  में

 बालासोर  जिले  के  तटीय  क्षत्रमें  राष्ट्रीय  परोक्षण  परिसर  स्था  करने  का  प्रस्ताव  है
 परिसर  के  लिए  भूमि  अर्जन  के  समय  साक्रियात्मक  और  सुरक्षा  जरूरतों  को  देखते

 हुए  कम  से  कम  लोगों  को  हटाया
 ऐसी  अत्यंत  महत्वपूर्ण  रेंज  सुविधा  को  स्थापित  करने  के  लिए  देश  में  बालासोर  का

 तटीय  क्षेत्र  ही  सबसे  उपयुक्त  स्थान  है  ।

 इससे  प्रभावित  होने  वाले  परिवारों  की  संख्या  के  बारे  में  पता  विस्तृत  सर्वेक्षण  के  बाद

 ही  चल  सकेगा  ।
 भूमि  और  अन्य  सम्पतियाँ  अधिग्रहण  किए  जाने  पर  बदल  में  उपयुक्त  मुआवजा  दिया

 जाएगा  ।  वहाँ  से  हटाए  गए  परिवारों  के  पुनर्वास  के  लिए  तथा  इस  क्षेत्र  को  औद्योगिक  क्षेत्र  में

 बदलने  वाल  संस्थान  स्थापित  करने  के  लिए  योजनाएं  बनाई  जा  रही  हैं  ।

 कस-अधिक  वर्षा  केਂ  सम्बन्ध  में  सल्यांकन
 1477.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कम-अधिक  वर्षा  होने  के  कारणों  का  प्रति  वर्ष  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  मूल्यांकन
 और  इसकी  उपादेयता  की  जांच  करने  का  कोई  प्रयास  किया  गया  है  अथवा  किया  जा  रहा  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  इलक्ट्रानिकी
 झौर  ध्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  जी  हां  ।

 वर्षा  में  हर  वर्ष  हो  रही  घटबढ़  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  मोसम  वंज्ञानिकों  द्वारा

 बहुत  से  अध्ययन  किये  गये  हैं  ।  इस  सूचना  का  उपयोग  भारतीय  मानसून  ओर  अन्य  बड़  पैमाने  के

 महासागरोय  और  वायुमंडलीय  परिघटनाओं  के  स्वरूप  को  समझने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।

 इलेक्ट्रॉनिको  में  संयुक्त  उद्यम
 1478.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलेक्ट्रॉनिकी  में  भारत-सिंगापुर  संयुक्त  उद्यम  क॑  लिए  अच्छी  गंजाइश
 क्‍या  भारत  सरकार  ओर  सिंगापुर  सरकार  द्वारा  इलेक्ट्रॉनिकी  में  संयुक्त  उद्यम

 पित  करने  हेतु  प्रयास  किए  गए  और
 यदि  इस  सम्बन्ध  में  दोनों  देशों  की  सरकारों  द्ववरा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  इलेक्ट्रानिको  भौर
 प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :  हां  ।

 और  हालांकि  दोनों  देशों  में  सरकारी  स्तर  पर  कोई  सीधा  प्रयास  नहीं  किया
 जा  रहा  तथापि  व्यापार-विकास  उद्योग-संघों  तथा  व्यक्तिगत  उद्योगकर्त्ताओों  ने  दूसरे
 देशों  के  अपने-२  क्षेत्रों  के  आदि  के  साथ  अच्छा  सम्पर्क  स्थापित  कर  लिया  1985
 में  सिंगापुर  में  में  इलेक्ट्रॉनिकी  क॑  लिए  बाजार  के  अवसरਂ  विषय  पर  एक  संगोष्ठी  का
 जन  किया  गया  उसके  बाद  सिंगापुर  से  आये  इलेक्ट्रॉनिकी  से  संबंधित  एक  शिष्

 1985  में  भारत  का  दोरा  किया  ।

 परमाणु  विद्युत  संयंत्रों  क ेलिए  घनराशि
 1479.  श्रोमती  ज़यन्तो  प्ररमायक  :  डा०  कृपासिन्धु  क्‍या  प्रधान  भन्‍्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  ;
 के

 हु

 लने
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  नये  परमाणु  बिजलीघरों  की  स्थापना  के  लिए
 कितनी  घनराशि  नियत  की  गई  और

 इन  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  अन्य  उपाय  क्‍या  किये  गये  हैं  ?
 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथां  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको

 झोर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 में  परमाणु  विद्यूत  परियोजनाओं  के  लिए  1410  करोड़  रुपये  की  धनराशि  नियत  की  गई  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  चालू  किए  जाने  वाले  परमाणु  बिजलीघरों  के  लिए
 रिक्त  स्थलों  का  चयन  करने  के  लिए  कारंवाई  शुरू  की  जा  चुकी  है  ।

 ईरान  इराक  युद्ध  में  सारे  गये  भारतोय
 1480.  भ्री  सेयद  शाहबुद्दोत  :  क्‍या  विवेश्ञ  मंत्री  यह  बतांने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ईरान-इराक  युद्ध  में  कितने  भारतीय  मारे  गए
 उक्त  युद्ध  क्षेत्र  स ेकितने  भारतीय  भारत  वापस  लौट  भाए  और
 क्‍या  भारतीयों  के  जान  और  माल  के  नुकसान  के  लिए  ईरान-इराक  सरकारों  द्वारा  कोई

 मुआवजा  दिया  गया  हैं  ?
 विदेश  संजालय  में  राज्य  मंत्री  के०  झार०  :  अद्यतन  सूचना  के

 अनुसार  ईरान-इराक  की  लड़ाई  शुरू  होने  से  अब  तक  कुल  मिला  कर  22  मारे  जा  चुके
 इनमें  से  18  व्यक्तियों  की  मृत्यु  1985  में  या  उससे  पहले  हो  चुकी  थी  और  4  की  अभी

 1986  में  हुई  जब  खाड़ी  में  ग्रीक  पंजीकृत  जलयान  पर  आक्रमण  किया  गया  था  ।

 इस  वर्ष  में  अभी  तक  किसी  भारतीय  राष्ट्रिक  को  प्रत्यावतित  करने  की  जरूरत  नहीं

 हुई  ।

 इराक  की  सरकार  ने  1980  में  मारे  गए  7  भारतीय  राष्ट्रिकों  को  मुआवजा
 दिया  है  ।  नियोजित  संविदाओं  के  अनुसार  मृत्यु  के  शेष  मामलों  में  मुआवजे  के  प्रश्न  को  संबंधित

 जहाजरानी  कम्पनियों  ने  सीधे  मृत  व्यक्तियों  के  निकट  संबंधियों  के  साथ  स्वयं  ही  तय  किया  है  ।
 पिछले  महीने  जिन  4  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  थी  उनके  मुआवजे  के  मामलों  को  हमारे  मिशनों  ने

 संबंधित  जहाजरानी  कम्पनियों  के  साथ  उठाया  भारतीय  राष्ट्रिकों  अथवा  कम्पनियों  को  हुई
 सम्पत्ति  की  हानि  के  विस्तृत  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 का  नष्ट  किया  जाना

 1481.  क्री  पो०  आर०  कुमारमंगलस  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वन  नीति  के  अंतर्गत  निर्धारित  25  प्रतिशत  की  तुलना  में  वन  10  प्रतिशत  ही  रह
 गये

 क्‍या  यह  सूचना  देहरादून  स्थित  उपग्रह  सूचना  एकक  द्वारा  अब  उपलब्ध  कराई  गई

 और
 क्‍या  सरकार  सही  और  समय  पर  सूचना  तथा  निगरानी  सुनिश्चित  करने  हेतु  इस

 एकक  को  कम्प्यूटरों  से  सज्जित  करेंगी  ?  ॥
 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  ;  राष्ट्रीय

 बन  नीति  में  निर्धारित  333  प्रतिशत  के  मुकाबले  में  देश  में  कुल  भौगोलिक  क्षेत्र  का  22.73
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 शत  क्षेत्र  वन  क्षेत्रों  के  रूप  में  पंजीकृत  1980-82  के  लिए  उपग्रह  चित्रावली  के  विश्लेषण  के

 अनुसार  वृक्षावरण  के  अन्तर्गत  वास्तविक  क्षत्र  केवल  14.10  प्रतिशत  आँका  गया

 इस  सूचना  की  व्यवस्था  राष्ट्रीय  दुरस्थ  संवेदन  अभिकरण  रिमोट  सेंसिंग

 एजेन्सी  ),  हैदराबाद  द्वारा  की  गई  थी  ।

 दूरस्थ  संवेदन  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करते  हुए  सरकार  का  वन  सर्वेक्षण  कार्ब  के  लिए
 संगणकों  को  इस्तेमाल  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 केरल  में  सेटेलाइट  लांथिग  केन्द्र

 1482.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  ने  केरल  को  सैटेलाइट  लांचिग  केन्द्र  स्थापित

 करने  के  लिए  उपयुक्त  स्थान  के  रूप  में  नहों  पाया  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 धोर  प्न्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  शिवराज  :  और  उपग्रह
 प्रमोचन  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  उपयुक्त  स्थान  का  चयन  विविध  तथ्यों  के  आधार  पर  किया
 जाता  जिसमें  भूमि  का  जो  कि  नियमित  आबादी  से  मुक्त  हो  और  अधिक  महत्वपूर्ण
 कुछ  तकनीकी  बाघाएं  होती  जैसे  प्रमोचन  प्रमोचन  प्रक्षेपपथ  की  प्राप्ति  तथा  प्रमोचन
 कालावधि  संबंधी  बाधाएं  ।  केरल  में  उपग्रह  प्रमोचन  केन्द्र  कीस्थापता  की  फिलहाल  कोई  योजना
 नहीं  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठनः  का  मुख्य  उपग्रह  प्रमोचन  केन्द्र  आन्ध्र  प्रदेश  के

 श्रीहरिकोटा  में  पहले  से  ही  विद्यमान  है  ।

 अवयवबों  के  श्रायात  और  निपटान  आदि  के  बारे  में  विधान  बनानाਂ

 1483.  श्री  बी०  बी०  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हानिकारक  अवयवों  के  वितरण  और  निपटान  के  बारे
 में  संसद  में  एक  व्यापक  विधान  पुर:स्थापित  किए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  प्रस्तावित  विधान  कें  मुख्य  उह्ँ  श्य  क्या
 रसायन  और  उत्पाद  के  उपयोग  से  यह  खतरा  किस  ह॒द  तक  कम  हो  और
 यदि  तो  तिवारी  समिति  की  सिफारिशें  किस  हृद  तक  कार्यान्वित  की  गई  हैं  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  जियाउरंहमान  :  हां  ।
 इस  विधान  का  प्रमुख  मानव  स्वास्थ्य  एवं  पर्यावरण  के  प्रति  खतरों  का  कम

 करना  होगा  ।
 ह

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  प्रस्तावित  विधान  का  उद्देश्य  हानिकारक  पदार्थों  के  बुरे
 असर  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  दूरगामी  उपाय  हाथ  में  लिए  गए  ऐसे  हानिकारक  पदार्थों  के
 उत्पादन/आयात  से  अन्तिम  निस्तारण  तक  जानवरों  व  वक्षों  के  स्वास्थ्य  एवं
 पर्यावरण  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  को  कम  कर  देगा  ।  ग

 प्रस्तावित  विधान  तिवारी  समिति  की  विष॑ले  रसायनों  के  नियमों  से  संबंधित  सिफारिशों
 का  पूरा  ध्यान
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 पर्याप्त  धनराशि  का  आवंटन  न  किए  जाने  के  कारण  प्रपूर्ण  पड़ी  परियोजनाएं

 1484.  नारायण  चन्द  पराह्वर  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  आरंभ  की  गई  नई  रेल  लाइनें

 राष्ट्रीय
 राजमार्ग  पन-बिजली  उत्पादन  संबंधी  परियोजनाओं  जैसी  अनेक  निर्माणाधीन  परियोजनाएं
 घनराशि  का  आबंटन  न  किए  जानें  के  कारण  अपूर्ण  पड़ी

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  उपयुक्त  प्रत्येक  में  10  करोड़  रुपए  से  अधिक  लागत
 वाली  ऐसी  परियोजनाओं  के  क्‍या  नाम  हैं  और  इन  परियोजनाओं  का  तेजी  से  निर्माण  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  सरकार  की  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;
 यदि  तो  क्या  उनका  पूर्ण  किया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजनाओं  इन  परियोजनाओं  को  कोई  प्राथमिकता  प्रदान  करने  का  विचार  है  ;  और
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  और  योजना  आयोग  द्वारा  स्थापित  पिछड़े  क्षेत्रों

 के  विकास  संबंधी  राष्ट्रीय  समिति  की  सिफारिशों  के  ध्यान  भें  रखते  हुए  पिछड़े  क्षेत्रों  का  संतुलित
 आधिक  विकास  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  की  क्या  नीति  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  और  नहीं  ।  10  करोड़
 रु०  से  अधिक  लागत  तथा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  केवल  दो  परियोजनाएं  चल  रहीं  और
 इनकी  प्रगति  हो  रही  ओर  ये  घनराशि  के  कारण  अपूर्ण  नहीं  पड़ी  हैं  ।  जहां  तक  रेलवे  लाइनों
 का  संबंध  14  परियोजनाएं  चल  रहीं  जिन्हें  छठी  योजना  के  दोरान  आरंभ  किया  गया
 सातवीं  योजना  परियोजना-उन्मुख  सामरिक  महत्व  की  लाइनों  ओर  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में

 लाइंनों  को  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।  जल  विद्युत  सृजन  17  परियोजनाएं  हैं  जो  पिछली  योजना
 अवधियों  से  सातवीं  योजना  में  जारी  इन  १रियोजनाओं  के  निष्पादन  से  यह  पता  चलता
 है  कि  इन  17  परियोजनाओं  में  से  11  के  संबंध  में  राज्य  इन  परियोजन।ओों  के  1980-84  के  लिए

 अनुमोदित  परिव्ययों  का  पूरी  तरह  से  उपयोग  नहीं  कर  सके  ।  इसलिए  पर्याप्त  धनराशि  के  अभाब

 को  इन  परियोजनाओं  के  पूरा  न  होने  का  कारण  नहीं  माना  जा  सकता  ।

 उपयुक्त  परियोजनाओं  की  सूची  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
 सातवीं  योजना  में  आवश्यक  जारी  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  की  प्राथमिकता  दी

 गई  है  जिससे  इस  व्यवस्था  की  क्षमता  बढ़  जाती  और  योजना  की  अवधि  में  यथासंभव  इस
 प्रकार  की  सभी  परियोजनाओं/स्कीमों  को  पूरा  करने  के  लिए  घनराशि  की  व्यवस्था  की  गई

 संतुलित  आथिक  विकास  सुनिश्चित  करने  की  कार्यनीति  सातवीं  योजना  के  दस्तावेज
 44,  में  दो  गई  यह  दस्तावेज  सदन  के  सभा  पटल  पर  भ्रस्तुत  किया  जा  चुका

 विवरण
 छठो  योजना  के  दोरान  झछक  को  गई  10  करोड़  र०  से

 अधिक  लागत  वालो  जारी  परियोजनाएं
 शष्टोप  शाजमाग AWE प्र  NUS
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 भुज--नलिया
 कोटा---नीमच
 तलचर  -  सम्बलपुर
 कोरापुट--रायगडा
 कारूर--डींडीगुल---मनीयाची  --  तूतीकारीन --  तीरूनवेली
 जम्मू  --  उधमपुर

 «  नांगल  बांघ---तलवाड़ा  और  मुकेरियाँ--तलवाड़ा  ताइडिंग  का  काम  संभालना
 »  जोगीघोपा  से  गोहाटी  ब्राड़-गेज  लाइन  सहित  जोगीघोपा  में  ब्रह्मपुत्र  पर  रेल  और

 सड़क  पुल  का  निर्माण  ।
 10.  चित्रदुर्गं---रायदुर्गं
 11.  एललपी  कायानकुलम
 12.  एकलखी--बालुरघाट
 13.  मथुरा--अलवर
 14,  अदिलाबाद--पिम्पलकोटी

 जल--विद्युत  सृजन  परियोजनाएं  :
 #1.  पश्चिमी  यमुना  हरियाणा
 *2.  आंध्र  जल--विद्यू  त  हिमाचल  प्रदेश

 3.  माही
 *4,

 5.  पेंच  प्रदेश/महाराष्ट्र)
 *6,
 *7.  भीरा  टेल

 *8.  बालीमेला  डी  पी
 9.

 *10.

 11.

 “12.  कदमपराय  पी  एस
 13.

 *14.  अपर
 *15,
 *16.  पनचेट  वी

 17.  निचली
 *वे  जिनके  1980-84  के  अनुमोदित  आबंटनों  का  राज्यों  द्वारा  पूर्ण

 उपयोग  नहीं  किया  जा  सका  ।

 त्रिपुरा  को  विकलांगों  के  कल्याण  के  लिए  केन्द्रोय  सहायता
 1485.  भो  अजय  विश्वास  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  त्रिपुरा

 राज्य  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  विकलांगों  के  कल्याण  के  लिए  कुल  कितनी  केन्द्रीय  सहायता
 उपलब्ध  कराई  गई  है  ?
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 कल्याण  मंत्रालश  में  उप  मंत्री  गिरिषर  :  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 निम्नलिखित  योजनण्झों  के  अन्तर्गत  विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्याण  हेतु  त्रिपुरा  राज्य  को

 केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  2,54,081.00  रुपये  की  कुल  धनराशि  प्रदान  की  गई  है  :--

 (1)  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  छात्रवुति  योजना  1,74,500.00°

 (2)  विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्याण  के  लिए  संगठनों  को  सहायता  79,581.00
 रोपण  कार्यक्रम

 1486.  श्री  मानिक  रेड्डी  :  क्‍या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
 क्‍या  छठी  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दोरान  वनरोपण  कार्यक्रम  के  अधीन  राज्यवार  कुल

 कितने  वृक्ष  लगाए

 इन  वृक्षों  में  स ेजीवित  वृक्षों  की  अनुमानित  प्रतिशतता  कया
 कमंचारियों  और  आदानों  पर  अलग-अलग  कुल  कितना  खचं
 वनरोपण  पर  इसका  वास्तविक  असंर  क्‍या  ओर
 क्या  देश  में  वन-भूमि  की  प्रतिशतता  में  वृद्धि  हुई  है  ?

 पर्यावरण  शोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  सूचना
 का  विवरण  संलग्न

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  वन-विभागों  द्वारा  किए  गए  वक्षरोपण  की  उत्तर  जीविता

 अनुमानतः  50  से  60  प्रतिशत  के  बीच  है  ।  किसानों  एवं  अन्य  अभिकरणों/संस्थानों  द्वारा  लगाये  गये

 वृक्षों  की  उत्तरजीविता  का  प्रतिशत  दिया  जाना  संभव  नहीं  है  ।

 6  ठीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  कार्यक्रम  पर  926  करोड़  ,  रुपये  व्यय  हुए  निवेशों
 कर्मचारियों  पर  ब्यौरा  अलग  से  सहज  ही  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 इससे  सड़क  के  नहरों  के  किनारों  पर  फामंदानिकी  दया  वृक्षारोपण  तथा  गाँवों
 में  लकड़ी  के  भण्डार  बनाने  में  तेजी  आई  वन  विकास  से  होने  वाले  नुकसान  के  बारे  में
 रूकता  में  भी  वृद्धि  हुई  ग्रामीण  निर्धनों  क ेलिए  रोजगार  के  अवसरों  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 वन  भूमि  की  प्रतिशतता  अर्थात  देश  में  वन-अच्छछादन  में  वस्तुतः  गत  वर्षों  में  कमी
 भाई

 विवरण
 छठो  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  लगाये  गये  बाल-पोधों  को  राज्यवार

 संख्या  दर्शानि  वाला  विवरण

 ऋ०  सं०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  रोपित  की  जाने  वाले  पौधे ह
 लाख

 1  आन्प्र  प्रदेश  5830.61
 2.  असम  1487.12
 3.  बिहार  4269.20
 4.  गुजरात  10677.10
 5  3648.08

 6;  द्विमाचल  प्रदेश  2064.12 ह
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 7.  जम्मू  एवं  कश्मीर  925.66
 $.  कर्नाटक  8294.05
 9.  केरल  2352.55

 10.  मध्य  प्रदेश  12720.15
 11.  महाराष्ट्र  7673.79
 12.  मणीपुर  384.53
 13.  मेघालय  314.62

 14.  नागालैंड  467.03
 15.  उड़ीसा  4299  .89

 पंजाब  2295.46
 17.  राजस्थान  2300.29
 18.  सिक्किम  288.82
 19.  तमिलनाडु  4958.87
 20.  जिपुरा  648.55
 21.  उत्तर  प्रदेश  11240.20
 22.  पश्चिमी  बंगाल  3188.00

 23.  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  340.77
 24,  अरुणाचल  प्रदेश  511.87

 25.  चण्डीगढ़  12.90
 26.  दादरा  और  नागर  हवेली  :  99.98
 27.  दिल्ली  108.00
 28.  दमन  एवं  दीव  *

 86.80
 29.  गोवा  0.54

 30.  मिजोरम  1537.50
 31.  पाँडिचेरी  25.42

 1487.  श्री  डी०  पी०  यादव
 श्रो  रामशष्ठ  लिर>हर  _
 श्री  पी०  आर०  कुसारसंगलम

 ऐसे  कितने  नगर  हैं  जहां  मल  सिर  पर  उठाकर  ले  जाने  की  प्रथा  प्रचलन  में
 सरकार  द्वारा  इस  अमानवीय  प्रथा  को  कब  तक  समाप्त  करने  की  आशा  है  ;
 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 इस  पेशे  को  बन्द  करने  के  बाद  बेरोजगार  हुए  व्यक्तियों  को  वेकल्पिक  नौकरियां

 सिर  पर  मल  उठाकर  ले  जाना

 देने  के  लिए  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधघर  :  कल्याण  मंत्रालय  में  ऐसी
 कोई  सूचना  उपलब्ध

 इस  प्रथा  को  समाप्त  करने  की  कोई  समय-सीमा  निश्चित  नहीं  की  जा  +

 यह  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  है  ।

 कल्याण  मंत्रालय  के  सफाई  करने  वालों  को  उन्मुक्त  कराने  के  कार्यक्रम  की  केन्द्र  द्वारा
 प्रायोजित  योजना  के  चुनिदा  शहरों  में  शुष्क  शौचालयों  को  सेनिटरी  शौचालयों  में  बदलने
 के  लिए  कस्बा  नीतिਂ  डाउन  के  आधार  पर  सहायता  अनुदान  दिया  जाता

 शहरी  विकास  मंत्रालय  के  तथा  मझले  कस्बों  का  एकीकृत  विकासਂ  कायंत्रम  के
 तहत  कम  लागत  की  सफाई  की  व्यवस्था  भी  की  जा  रही  यह  कुछ  राज्य  सरकारों
 द्वारा  अपनी  राज्य  योजनाओं  में  चलाई  जा  रही  इसी  प्रकार  की  योजनाओं  के  अलावा

 शुष्क  शौचालयों  को  बदलने  के  कारण  बेरोजगार  हुए  सफाई  कमंचारियों  को  वेकल्पिक
 रोजगार  देने  की  राज्य  सरकारों  से  आशा  की  जाती  है  ।  आवश्यक  प्रशिक्षण  तथा  रोजगार  देने  के  लिए
 विशेष  कम्पोनेन्ट  योजना  के  अंन्तर्गत  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  राज्य  सरकारों  के  सुपुदं  की  गई  ण्फ  न

 ]
 में  पार्क

 1488.  प्रो०  मधु  दण्डवते  :  क्‍या  प्रधान  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  के  पिछड़े  क्षेत्र  कोंकण  में  सिंधुदुर्ग  जिले  में  मालबन  में
 पार्कਂ  परियोजना  सम्बन्धी  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही

 यदि  तो  इस  जांच  में  कया  प्रगति  हुई
 क्या  मालवन  को  इस  प्रकार  की  परियोजना  के  लिये  उपयुक्त  पाया  गया

 पाकਂ  के  प्रारम्भिक  का  के  लिये  क्‍या  वित्तीय  प्रावधान  किया  गया  और

 (3)  कार्य  के  कब  तक  पूरा  होते  की  संभावना  है  ?
 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और

 महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  सिंधदुर्ग  जिले  में  मालवन  में  समुद्री
 राष्ट्रीय  उद्यान  नेशनल  की  स्थापना  की  परियोजना  का  अनुमोदन  किया  है  ।

 हां  ।
 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  समुद्री  राष्ट्रीय  पार्क  नेशनल

 विशेष  कर  आरम्भिक  काय  के  अलग  से  कई  वित्तीय  प्रावधान  नहीं  किया  गया  बहरहाल
 यह  बताया  गया  है  कि  राज्य  सरकार  उपलब्ध  निधि  में  से  व्यय  की  पूर्ति  कर  सकती  है  ।

 (2)  परियोजना  के  कार्यान्वयन  से  पूर्व  राज्य  सरकार  द्वारा  तकनीकी  आधिक  व्यवहायंता
 रिपोर्ट  तेयार  करवाई  जा  रही  है  ।  इस  समय  कार्य  के  पूरा  होने  की  सीमा  बताना  संभव  नहीं  है

 भूमि  उपयोग  तथा  परतो  भूमि  विकास  परिषद्‌
 1489.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  एक  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  तथा  परतो  भूमि  विकास  परिषद्‌  जिसके
 चेयरमैन  प्रधान  मंत्री  हैं  तथा  जिसमें  मुख्य  मंत्रियों  एवं  केन्द्रीय  मंत्रियों  को  सदस्यों  के  कप  में  झ्ञामिल
 किया  गया  की  स्थापना  की

 श्र
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 यदि  तो  उसके  कार्यक्रमों  तथा  अन्य  कृत्यों  का  ब्यौरा  क्या  और
 इस  समय  भारत  में  कुल  कितनी  भूमि  का  उपयोग  किया  जय  रहा  है  तथा  कुल  कितनी

 परती  भूमि  है  ?  हु

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  हां  ।

 परिषद्‌  स्वास्थ्य  एवं  देश  के  भू-संसाधनों.के  वैज्ञानिक  प्रबन्ध  से  सम्बंधित  सभी  मामलों

 हेतु  नीति  निर्धारण  एवं  समन्वय  करने  वाली  एक  शीष॑  अभिकरण  यह  राष्ट्रीय  भू  उपयोग्र  एवं
 संरक्षण  बोर्ड  तथा  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  के  कार्य  का  निरीक्षण  इन  बोर्डों  की
 जिले  बृहत  नीति  के  मामलों  निहित  होते  हैं  निर्णय  के  लिए  परिषद  के  समक्ष  रखी  जायेगी  ।

 मौजूद  भू-उपयोग  आंकड़ों  की  रिपोर्ट  इस  प्रकार

 वर्गोकरण
 *  क्षेत्र  (मलियन/है०  )

 1.  वन  67-42
 2.  कृषि  के  लिए  उपलब्ध  नहीं  है  39.73
 3.  अन्य  गैर-कृषित  भूमि  बंजर  भूमि  को  छोड़कर  32.08
 4.  बंजर  भूमि  23.05

 5.  बोया  गया  वास्तविक  क्षेत्र  142.00

 भू  उपयोग  हेतु  सूश्ित  क्षेत्र  30428

 क्ृषि  मंत्रालय  के  अनुसार  परती  भूमियां  लम्रभग  175  प्रिलिग्रन  हेक्टेयर
 सौर  तथा  गर-सोर  ज़िल्तटलों  में  अन्तर

 1490.  भरी  हस्नात  मोल्लाह  :  क्या  घत्की  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 क्‍या  सीमाशुल्क  अधिकारियों  के  पास  स्लैर  तथा  गेर-सोर-किस्टल्मों  अन्तर-का  पता

 लगाने  को  सुविधाएं  होती
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 क्‍या  सौर  क्रिस्टलों  का  आयात  गैर-सोर  किस्टलों  के  नाम  किम्म्-जा  रहा  है ओह

 इस  तरह  सरकार  को  40  प्रतिशत  अ््रयाव  शुल्क  की  रही  है  ?
 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  सहासागर  विकास  परमाणु  ऊर्जा।इलंक्ट्रॉलिक्ी  ओर

 इन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  वो»  :  की  प्रस्नोमक्ालाओं
 में  सौर  और  गर-सोौर  सिलिक़न  क्रिस्टलों  के  अत्त्तर  कड़ते  लिए  कोई  आवक
 नहीं  है  । है

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।
 साक॑  देशों  के  डाक-टिकट

 1491.  शो  थम्पस  थामस  :  क्या  विवेश्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृप्रा  करेंगे  कि  :
 क्या  ढाका  में  हाल  हो  में  हुए  साक॑  सम्मेलन  पर  सात  साकं  देशों  के  ड्ाक-ट्रिकृट  के

 प्रकाशन  पर  भारतीय  प्रतिनिधि  ने  आपत्ति  उठाई (a)
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  भर
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  की  डाक-टिकट  में  कश्मीर  को  एक  पृथक  क्षेत्र  दिखाया
 गया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  ध्रार०  :  से  स्मारक  डारके

 टिकट  निरसन-समारोह  से  पूर्व  भारतीय  शिष्टमण्डल  का  ध्यान  कतिपय  देशों  द्वारा  जारी  किये  गये

 डाक  टिकटों  पर  अंकित  असंगतियों  की  ओर  गया  जिसमें  पाकिस्तान  की  डाक  टिकट  में  जम्मू  ओर

 कश्मीर  को  अलग  क्षेत्र  के  रूप  में  दिखाने  की  असंगति  भी  शामिल  बंगला  देश  के  प्राधिकारियों
 का  ध्यान  तत्काल  इसकी  ओर  आकृष्ट  किया  गया  और  परिणाम  स्वरूप  समारोडद  रह  कर  दिया

 उच्च  राष्ट्रीय  प्राथमिकताशों  वाले  प्रौद्योगिकोय  क्षेत्र  का  पता  लगाना

 1492.  भी  एच०  एम०  पटेल  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  प्रोद्योगिकी  नीति  नीति  क्रियान्वयन  द्वारा  गठित

 विभागीय  दल  ने  उच्च  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  वाले  विशिष्ट  क्षेत्रों  का  पता  लगाया
 क्‍या  कार्यकारी  दल  ने  अथे  पूर्ण  प्रौद्योगिकी  मूल्यांकन  के  बारे  में  विशेषकर  आयातित

 प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  और  क्या  सरकार  ने  इसकी  जांच  की  और

 (१)  यदि  तो  प्रौद्योगिकी  की  नीति  क्रियान्वयन  समिति  ने  कौन  से  क्षेत्रों  का  पता

 लगाया  है  ओर  मूल्यांकन  के  क्या  परिणाम  निकले
 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेब्टानिको

 ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्रो  शिवशाज  बो०  :  प्रोद्योगिकी  नीति

 कार्यान्वयन  समिति  पी०  गाई०  ने  ऐसी  उच्च  राष्ट्रीय  प्राथमिकताकओं  के  प्राथमिकता

 प्राप्त  क्षेत्रों  का अभिनिर्धारण  करने  के  लिए  एक  विभागीय  कार्यकारी  समूह  की  स्थापना  की

 है  जिनके  बारे  में  कार्य-विधियाँ  ओर  भी  सरल  बना  दी  जायेंगी  ताकि  भपेक्षित  प्रोद्योगिकी  को

 समय  पर  प्राप्त  करना  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।  यह  कार्यकारी  समूह  इस  मुह  पर  विचार  विमर्श

 कर  रहा  है  ओर  इसने  अपनी  रिपोर्ट  अभी  प्रस्तुत  नहीं  की  है  ।
 टी०  पी०  आई०  सी०»  ने  भ्रौद्योगिकी  मूल्यांकन  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  करने

 के  बारे  में  एक  और  कार्यकारी  समूह  का  गठन  किया  है॥  इस  कार्मकारी  समूह  ने  अपनी  रिपोर्ट  पेश

 कर  दी  इस  रिपोर्ट  पर  विधिवत  विचार  करने  के  पश्चात  प्रोद्योगिकी  कार्यान्वयन  समिति  आगे

 की  उपयुक्त  कारंवाई  के  लिए  सिफारिशें  करेगी  ।

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जिवेन्द्रम  सें  पासपोर्ट  कार्यालय

 1493.  भरी  ही०  बह्कीर  :  क्‍या  विवेश  संज्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  की  राजधानी  त्रिवेन्द्रम  में  पासपोर्ट  कार्यालय  नहीं  है  ओर  वहाँ  केवल  एक
 पासपोर्ट  सम्पर्क  कार्यालय  ही

 क्‍या  दक्षिण  केरल  के  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  वर्तमान  सम्पर्क

 कार्यालय  का  दर्जा  बढ़ाकर  उसे  पूर्ण  पासपोर्ट  कार्यालय  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 घीन  और
 यदि  तो  प्रस्ताव  को  कब  तक  क्रियान्वित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  के०  प्ार०  :  जी
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 जी  केरल  में  कोचीन  और  कोजीकोड  में  दो  पूर्णाकार  पासपोर्ट  कायलिय  हैं  ।  इस

 प्रकार  केरल  में  दो  पासपोर्ट  कार्यालय  और  एक  सम्पर्क  कार्यालय  है  जो  उस  राज्य के  लोगों की
 पोर्ट  सम्बन्धी  आवश्यकताएं  पूरी  करते  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 सेना  में  भर्तोीं  में  घोटाला

 1494.  श्री  टी०  बच्ची रः  क्‍या  रक्षा  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  7  1986  के  आफ  इण्डियाਂ  में  इन

 रकरूटमेंट  टू  आर्मी  अनर्थडਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलायां  गया  और
 यदि  तो  सरकार  ने  इस  धोखाधड़ी  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 रक्षा  भनुसंघान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  भ्ररुण  :  हां  ।
 रंगरूटों  के  केन्द्रों  मे ंआने  के  बाद  उनकी  एवं  उनके  दस्तावेजों  की  पहचान  की

 जांच  करने  के  लिए  कारगर  कदम  उठाए  गए  हैं  ताकि  बोगस  भर्ती  के  मामलों  को  तत्काल  पकड़ा  जा

 सके  ।  प्रशिक्षण  केन्द्रों  से  भी  कहा  गया  है  कि  वे  ऐसे  बोगस  उम्मीदवारों  को  जांच  के  लिए  सिविल
 पुलिस  को  सौंप  दे  ओर  ऐसे  मामलों  में  आगे  की  कार्यवाही  करने  क॑  सिविल  पुलिस  को  सभी
 सम्भव  सहायता  दें  ।

 दिल्ली  में  अनधिकृत  हथियार  निर्माण  कारखानों  का  पकड़ा
 1495.  श्री  पी०  सानिक  रेडडो  :  ]

 श्री  महेख्  सिह  :  |
 शो  एम०  रघुमा  ।
 श्री  सरफराज  ४9  :  कया  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 रो  सुभाष  यादव  :  |
 शो  कमलनाथ  :  |
 डा०  चन्द्रशेखर  शिपाठी  :  |

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  ।4  1986  के  आफ  इण्डियाਂ  में  प्रकाशित
 हुए  इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  राजधानी  में  अनधिकृत  हथियार  बनाने  वाला  एक
 गिरोह  पकड़ा  गया  ओर

 यदि  तो  क्‍या  इस  के  सम्बन्ध  में  कोई  गिरफ्तारी  की  गई  है  और  इस  बारे  में
 कार  ने  क्‍या  कायंवाही  को  है  ?

 आन्तरिक्ष  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  जी  श्रीमान्‌  ।
 सूचना  मिलने  पर  दिल्ली  पुलिस  ने  छापा  मारा  ओर  दो  व्यक्तियों  को  अवेध  शस्दर

 तथा  गोला  बारूद  की  ब्रिकी  के  लिए  पकड़ा  ।  उनके  कब्जे  से  बरामद  अवंध  शस्त्र  तथा  गोला  बारूद
 जब्त  कर  लिये  गये  शस्त्र  अधिनियम  की  धारा  25/54/59  के  अधीन  दो  अलग-अलग  मामले
 दर्ज  किये  गये  हैं  और  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  |  जब्त  किये  गये  पदार्थ  को  विशेषज्ञों  की  राय  के
 लिए  केन्द्रीय  अपराध  विज्ञान  प्रयोगशाला  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 भारत  चीन  सम्बन्ध

 496.
 हि  |

 :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  के  दोरान  भारत  तथा  चीन  के  संबंन्धों  को  सामान्य  बनाने  में  क्‍या
 प्रगति  हुई
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 क्‍या  इस  संबन्ध  में  कोई  विशेष  पहल  करने  का  विचार  है  ?

 विदेक्ष  मंत्रालम  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  चीन  लोक  गणराज्य
 के  साथ  संम्बध  सामान्य  बनाने  ओर  सुधारने  की  कोशिशें  बातचोत  के  दोरान  चलती  रही  ।

 में  भारत  ओर  चीन  के  बीच  हुई  अधिकारी  स्तर  की  बातचोत  के  छठे  दोर  में  दोनों  पक्षों  ने
 सीमा-विवाद  पर  ठोस  विचार  विनिमय  शुरू  बीजिंग  में  भारतीय  राज  दूतावास  की
 सम्पत्ति  के  विवाद  सम्बन्धी  मसले  का  समाधान  हो  गया  आपसी  हित  के  विभिन  क्षेत्रों  में

 सांस्कृतिक  वैज्ञानिक  तथा  प्रौद्योगिक  आदान  प्रदान  से  सम्बद्ध  कार्यक्रमों  को  भी  अन्तिम  रूप
 दिया  गया  ।  भारत  और  चीन  के  बीच  समाधान  में  एक  व्यापार  प्रोतोकोल  पर  हस्ताक्षर
 किये  गये  ।

 इस  से  पहले  कि  सीमा  विवाद  के  समाधान  की  दिशा  में  कोई  विशेष  पहल  की

 इसके  समाधान  के  लिए  तैयारी  करने  के  साथ-साथ  अन्तिम  समाघान  के  अनुकल  एक
 उचित  माहोल  तेयार  करना  होगा  ॥

 प्रदेशा  में  पिथोरागढ़  जिले  में  किमटोली-रॉंसाल  सड़क  का  निर्माणਂ
 भ्री  हरोश  रावत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  के  पिथोरागढ़  जिले  में  प्रस्तावित  किमटोली  रौसाल  सड़क  के
 निर्माण  हेतु  वन  अधिनियम के  अंतर्गत  अपेक्षित  मंजूरी  दे  दी  मई  है  ;

 यदि  तो  कब  ;
 क्‍या  इस  सड़क  के  निर्माण  के  लिए  बिना  नाप  की  भूमि  अर्जित  करने  हेतु  भी  उक्त

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  सरकार  की  मंजूरी  लेना  आवश्यक  है  ;  ओर
 यदि  तो  क्‍या  राज्य  सरकार  को  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  गई  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जियाउ  रंभतन  भ्रंसारो  हां  ।
 23  के  को  !
 और  वन  tala  के  प्रावधानों  के  वन  भूमि  को

 किसी  गेर-वानिकी  उहंश्यों  के  लिए  प्रयोग  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  की  पृ  इ-अनुमति  लेनी
 आवश्यक  ह

 ]
 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  के  निर्देश

 भ्री  अख्तर  हसन  है|
 क्री  मुरलो  घर  माने  |
 थ्रो  बनवारी  लाल  पुरोहित  रच  हि
 श्रो  गुरदास  कामत  श्ि
 झोमतो  जयम्तो  पटनायक  |
 थरो  एस०  जो०  घोलपर  ||

 क्या  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कार्यक्रम  को  प्रमावकारी  ढंग  से  कार्यान्वित  करने

 हेतु  राज्यों  को  फिर  से  निर्देश  दिए  गए  हैं  ;
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ;  भौर

 कार्यान्वयन  के  बारे  में  स्थिति  की  सम्बन्धित
 कब

 स्थिति  को  समय-समय  पर  सम्बन्धित  राज्यों  के  साथ
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 कार्यक्रम  कार्यान्वयम  मंत्री  ए०  बो०  ए०  गानो  खान  :  कार्यक्रम

 कार्यान्वयन  मंत्रालय  द्वारा  ऐसे  कोई  अनुदेश  नहीं  दिये  गये  हैं  ।
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।  राज्यों  का  समय-समय  उन  जिनके  निष्पादन  में  कमी

 है  तथा  उनके  शीघ्र  कार्यान्वयन  के  लिए  प्रभावी  कार्यवाही  करने  की  जरूरत  की  ओर  आक्कृष्ट
 किया  जाता

 |

 बिहार  में  रक्षा  उत्पावन  एकक

 1499.  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  क्‍या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  बिहार  में  कोई  रक्षा  उत्पादन  एकक
 यदि  तो  वे  कहाँ  स्थित  हैं  और  उनमें  किस  प्रकार  के  हथियारों  का  निर्माण  होता
 क्‍या  सातवीं  पंत्रवर्षीय  योजना  में  उनके  विविधीकरण  और/या

 करण  को  कोई  योजना  शामिल  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  उत्पादन  झोर  रक्षा  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुख  :  और  मैससं
 गार्डन  रीच  शिपबिल्डर्स  एण्ड  इंजीनियर्स  लिमिटेड  की  बिहार  में  एक  यूनिट  है  जो  लाइसेंस  के
 अन्तर्गत  नौसेना  के  इस्तेमात  के  लिए  डोजल  इंजनों  का  निर्माण  करती  है  |  इस  यूनिट  में  हथियारों
 का  निर्माण  नहीं  किया  जाता  ।

 कम्पनी  ने  हाल  ही  में  वाणिज्यिक  ओर  नोसेना  इस्तेमाल  के  लिए  इंघन  की  कम  खपत
 और  तेज  गति  वाले  डीजल  इंजनों  के  पुर्जे  जोड़ने  और  परीक्षण  के  लिए  पश्चिमी  यूरोप  के

 एक  देश  के  साथ  अनुश्ञप्ति  समझौता  किया  जहाँ  कहीं  आवश्यक  होगा  बहाँ  न्यूनतम  निवेश  करके

 रांची  स्थित  मौजूदा  सुविधाओं  का  आधुनिकीकरण  किया  जाएगा  और  प्रौद्योगिकी  का  स्तर  बाढ़या

 जाएगा  ।
 ह

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 परमाण  सुरक्षा  सम्बन्धी  विचारगोष्ठो  को  रह  किया  जाना

 1500.  भ्री  थम्पन  थाम्रस  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  जर्मन  संघीय  गणराज्य  में  1985  के  प्रथम

 सप्ताह  में  बंबई  में  होने  वाली  परमाणु  सुरक्षा  सम्बन्धी  विचार  गोष्ठी  को  रह  करने  का  अनुरोध
 किया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  पहले  भी  अन्य  किसी  देश  को  इस  प्रकार  की  विचार  गोष्ठी  आयोजित
 करने  को  अनुमति  नहीं  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
 बिदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  जो  हां  ।

 सरकार  को  सूचना  मिली  थी  कि  मेक्‍्स  मूलर  बंबई  2  से  4  1985
 तक  सुरक्षाਂ  पर  एक  संगोष्ठी  का  आयोजन  करने  वाला  मैक्स  मूलर  भवन  पूर्णतः

 एक  सांस्कृतिक  संगठन  भारत  में  इसके  कुछ  कार्यालय  हैं  तथा  इसकी  विशिष्ट  झूमिका

 86



 14.  1907  लिखित  उचस्तरः
 —_—  --  नचजन+  नया +

 जमंन भाषा का शिक्षण और जमंन संस्कृति का प्रचार चंकि संगोष्ठी का इसकी पूर्व निर्धारित भूमिका के अनुरूप नहीं इसलिए संघीय जमंन गणराज्य का राजदूतावास सरकार के इस पर तत्काल सहमत हो गया कि इस संगोष्ठी का आयोजन न किया जाये । अर हो नहीं उठता । जनजातीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रशिक्षण कैम्प बन्द होना थो ग्रजय विश्वास : कया गृह मंत्री यह बताने की कृय्रा करेंगे कि : क्‍या सरकार ने बंगलादेश सरकार के साथ चिटगांव हिल टू बट्स में जनजातीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक प्रशिक्षण कंम्प बन्द करने का सवाल उठाया है और यदि तो उसके क्या परिणम क्‍या सरकार को जनजातीय राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की घुसपेठ रोकने और उनकी हिंसात्मक गतिविधियों का डट कर मुकाबला करने हेतु त्रिपुरा सरकार से प्रस्तावों का एक सेट प्राप्त हुआ और यदि हां तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? आल्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री अरुण : सरकार से बंगलादेश के चित्तगोंग पहाड़ी क्षेत्र में त्रिपुरा नेशनल स्वयंसेवक के प्रशिक्षण झ्िबिरों को बन्द्र करने कां फ्ररक!उद्यया है । उनके सहयोग की अपेक्षा है । जी श्रीमान्‌ । त्रिपुरा सरकार से मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रस्ताव प्राध्त हुए (४) उम्रवादी-विरोधी कार्यबाहियों तथा कानून ओर ब्यवस्था के लिए अतिरिक्त अर संत्तिक बलों को लगाना । सीमा बाह्य चौकियां नजबूत सीमा-सड़ कों का शीघ्र त्रिपुरा में अं सैनिक उपयुक्त रूप से बढ़ाये जा रहे हैं । उत्तर-पूर्वी सीमा पर बाह्य चौकियों को मजबूत करने के कार्यक्रम को अनुमोदित कर दिया गया सीमासड़कों का निर्माण काय॑ चरणों में किया जा रहा है । विदेशों में भेजे गये वेज्ञानिकों के अनुभव का मल्यांकन थी ज्ञान्ता राम नायक : क्या प्रधात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : युवकों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने संबंधी योजना के अन्तर्गत छठी योजना के दौरानः भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय दौरे पर भेजे गए नवयुवक वेज्ञानिकों की संख्या कितनी क्‍या सरकार ने उनकी टिप्पणियों और अनुभवों का कोई मूल्यांकन किया और यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्‍या है ? विज्ञान झोर,प्रौद्योगिको मंत्रालय तया महासागर विकास परमाण इलेक्ट्रानिको श्ौर ध्ंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्रो शिवराज वो० : सो और इस योजना ने युवा वैज्ञानिकों को अन्तर्राष्ट्रीय वेज्ञानिक समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया करने के बेहतर अवसर प्रदान किये हैं । इससे उन्हें उनके अनुसंघान के क्षेत्रों में हुए नए विकासों का स्वयंदृष्ट अनुभव प्राप्त होता आशा की जाती है कि इससे युवकों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी । युवा वैज्ञानिकों से प्राप्त रिपोर्टों में अन्‍्तविष्ट संगत सूचना का वेशानिक समुदाय के बीच प्रचार किया जाता 87:
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 1503.  श्री  चल्त्रशखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ($)  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  सीमा  सुरक्षा  बल  के  कमंचारियों  की  संख्या

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  करने  का  विचार  है  तथा  कब  तक  वृद्धि  की  और
 इस  वृद्धि  के  परिणाम-स्वरूप  सरकार  द्वारा  कितनी  अतिरिक्त  घनराशि  व्यय  किये

 जाने  की  संभावना  है  ?
 झ्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  अरुण  :  जी  श्रीमान  ।

 भारत  पाकिस्तान  और  भारत  बंगला  देश  सीमा  पर  सीमा  सुरक्षा  बल  की  संख्या
 1986-87  से  5  वर्षों  की  अवधि  में  पर्याप्त  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 पांच  वर्ष  की  अवधि  में  लगभग  553.79  करोड़  रु०  ।

 पर्यावरण  प्रबन्ध  संस्थान  को  स्थापना

 1504.  भ्री  दिग्विजय  सिह  :  कया  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  एक  राष्ट्रीय  पर्यावरण  संस्थान  की  स्थापना  के  लिए

 कोई  प्रावधान  किया  गया  और
 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिये  अब  तक  कितना  वित्तीय  आबंटन  किया  गया  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  भन्त्रो  :  जियाउरंहमान  :  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  में  राष्ट्रीय  पर्यावरणीय  प्रबन्ध  संस्थान  की  स्थापना  के  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं
 किया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मण्डलों  को  स्थापना

 1505.  श्री  दिग्विजय  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  13  जीव  मण्डल  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और
 इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जिया  उरंहमान  :  और
 भारत  में  जीव  मंडल  रिजवों  को  स्थापना  के  लिए  13  सम्भावित  स्थलों  का  अभिनिर्धारण  किग्रा
 गया  स्थल ये  हैं  :--

 1.  नीलगिरी  8.  थार  मरूस्थल
 2.  नमदफा  9.  मानस
 3.  नोकरेक  10.  रन  आफ  कच्छ
 4.  नन्दादेवी  11.  अन्डमान  का  उत्तरी  द्वीप
 5.  उत्तर  खण्ड  12.  काजीरांगा
 6.  मन्‍्नार  की  खाड़ी  13.  कान्हू
 १.  सुन्दरबन

 १६
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  3  या  4  जीव  मण्डल  रिजर्वों  की  स्थापना  करने  का

 प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 2.  निम्नलिखित  प्रस्तावित  जीव  मण्डल  रिजर्वों  क ेलिए  परियोजना  दस्तावेज  तैयार  किये

 गये  हैं  :--  .

 1.  नीलगिरी  4.  नोकरेक

 2.  नामदफ  5.  उत्तर  खण्ड

 3.  नन्दादेवी

 नीलगिरी  में  पहले  जीवमण्डल  रिवर्ज  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  किया  गया

 नाडु  और  कर्नाटक  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  कार्यवाही  योजनाओं  को  अंतिप  रूप  दिया  जा

 रहा  ष

 पुनर्वास  परिषद्‌  का  गठन

 506.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  कल्याण  मन्‍्त्री  पुनर्वास  परिषद्‌  के  गठन  के  बारे  में  16
 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  6872  के  उत्तर  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुनर्वास  परिषद्‌  के.गठन  के  बारे  में  निर्णय  लिया  गया  है  ;

 क्या  प्रस्तावित  विधान  संसद  में  पुर:स्थीपत  किया  जाएगा  ;
 क्‍या  उक्त  परिषद्‌  में  किन्ही  व्यावसायिक  और  भौतिक  चिकित्सकों  को  लिया  गया
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 उक्त  परिषद्‌  में  अन्य  कोन  से  संदस्य  लिये  गए  हैं  ?

 कल्याण  मंशालय  में  उप  मन्त्र  गिरधर  :  जी  हां  ।  परिषद्‌  का  गठन

 एक  संकल्प  द्वारा  दिया  गया  है  ।
 प्राप्त  किये  गए  अनुभव  के  आधार  पर  संकल्प  को  विधान  द्वारा  प्रतिस्थापन  करने  के

 बारे  में  यथा  समय  विचार  किया  जाएगा  ।

 नहीं  ।
 इस  समय ये  श्रेणियां  परिषद्‌  में  शामिल  नहीं  की  गई

 )  परिषद्‌  के  गठन  के  बारे  में  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 परिषद  की  साधारण  सभा  का  गठन  इस  प्रकार  होगा  :--
 1.  अध्यक्ष  कल्याण  मन्त्रालय  द्वारा  नामित  किया  जाएगा  ।
 2.  वित्त  मन्त्रालयों  ओर  शिक्षा  विभाग  के  प्रतिनिधि  ।

 3.  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  या  उनके  द्वारा मनोनीत  सदस्य  ।
 4.  राज्य  सरकारों  के  पाँच  प्रतिनिधि

 5.  प्रत्येक  विकलांगता के  क्षेत्र  में  5  विशेषज्ञ  ।
 6.  परिषद  के  सचिव-सदस्य-सचिव  ।

 परिषद  की  कार्यकारिणी  सभा  का  गठन  इस  प्रकार  होगा  :--
 1.  अध्यक्ष  जो  साधारण  सभा  के  सदस्यों  में  स ेसरकार  द्वारा  मनोनीत  किया
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 2.  कल्याण  मंत्रालय  का  प्रतिनिधि

 3.  पुनर्वास  के  क्षेत्र  में  दो  विशेषज्ञ

 4.  वित्तीय  सलाहकार  या  उनके  प्रतिनिधि

 5.  श्रम  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि

 6.  परिषद  के  सचिव-सदस्प-सर्चिव

 में  वन  क्षेत्र

 1507.  श्री  महेन्द्र  श्री  बनबारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 अन्तरिक्ष  विभाग  की  रिपोर्ट  सेंसिग  एजेंसीਂ  और  स्पेस  एप्लीकेशन

 अहमदाबाद  द्वारा  उपग्रह  के  माध्यम  से  किये  गये  अध्ययन  के  अनुसार  भारत में  कितने  प्रतिशत
 नेत्र  वन  क्षेत्र  हैं  और  गत  है  वर्षों  के  दौरान  कितने  किलोमीटर  क्षेत्र  से वर  साफ  किये  गये

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उक्त  अध्ययन  के  आधार  पर  मध्य  प्रदेश  में  गत  7
 वर्षों  के  दौरान

 वर्ष  प्रतिशत  वन  साफ  किये  गये  हैं  ओर  अब  मध्य  प्रदेश  में  कुल  20  प्रतिशत  क्षेत्र  में  वन  हैं  जब  कि
 वर्ष  वतेमान  में  अन्तर्राष्ट्रीय  वन  कांग्रेस  ने  वन  क्षेत्र  33  प्रतिशत  बताया  था  ;  और

 उक्त  अध्ययन  के  आधार  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  और  देशझ्न
 में  वतेमान  तथा  7  वर्ष  पहल्ले  की  वन  स्थिति  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  भ्रोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  जियाउरंहमान  अंसारो  :  राष्ट्रीय

 दूरस्थ  संवेदद  हैदराबाद  ने  वर्षों के  क॑  दौरान  स्थित  और  आधार पर  के  दोरान
 प्राप्त  वन  आच्छादित  क्षेत्र  की  संबंधित  वर्षों  के  लिए  उपग्रह  चित्रावली  के  आधार  पर  तुलना  की

 है  ।  इससे  पता  चला  है  कि  देश  में  वन  आच्छादित  क्षेत्र  कम  हुआ  है  :--

 बषं  जन  आच्छादन  के  अन्तगंत  क्षेत्र  कुल  भोगोलिक  क्षेत्र  की  तुलना  में
 तिशत  बन

 2-75  55.52
 46.35

 अनुमानित  2-79

 राष्ट्रीय  दूरस्थ  संवेदन  अभिकरण  द्वारा  किये  गए  सर्वेक्षण  के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  में
 बन  आच्छादित  क्षेत्र  9.02  प्रतिशत  कम  हो  गया  है  जो  कि  राज्य का  में  समय वन  मिलियन  हेक्टेयर  से
 घटकर  क्षेत्र  में  9.02  मिलियन  हेक्टेयर  हो  गया  ।  राज्य  का  इस  समय  वन  क्षेत्र  राज्य  के  कुल
 भौगोलिक  क्षेत्र का  20.37  प्रतिशत  है  ।  द्वारा

 वनोन्‍्मूलन  के  नियंत्रण  के  लिए  राज्य  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :--

 (3)  बन  को  सख्ति  से  लागू  जिसमें वन  क्षेत्र  को

 बानिको

 प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाए जाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार की 90
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 रस  अचइे--+

 पूर्वानुमति  प्राप्त  करना  आवश्यक  है  ।
 अधिनियमन्‌  के  समय  इस  प्रकार क ेविचलन  की  औसत  दर

 पहले  1.5  लाख  हेक्टेयर  प्रतिवर्ष  से घटकर  6500  हेक्टेयर  प्रतिवर्ष  हो  गई  है  ।

 (1)  पेड़ों  की  गेर  कानूनी  कटाई  को  रोकने  के  लिये  भारतीय  वन  1927  और
 विभिन्‍न  अन्य  अधिनियमों  को  सख्ती  से  लागू  करना  ।

 (0)  अधिकांश  राज्यों  में  वनों  के  प्रबन्ध  में  ठकेदारी  की  प्रथा  को  समाप्त  करना  ।

 (iv)  इंधन  की  लकड़ी  और  चारे  तथा  उसके  लिये  जनता  का  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए
 प्रतिवर्ष  5  मिलियन  हैक्टेयर  में  वन  रोपण  के  उद्देश्य  से  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोडे  कौ
 स्थापना  ।

 (५)  वन  लेवी  और  उसके  बाहर  माने  पर  व॒क्षों  को  लगाकर  इंधन  की  लकड़ी  का
 भण्डार  तेयार  करना  ।

 दीर्घावधि  हल  की  दृष्टि  से  अनाधिकार  प्रवेश  और  झूम  खेती  की  समस्याओं  के
 सघन  अध्ययन  शुरू  करना  ।

 इलक्ट्रॉनिको  उद्योग  के  लिए  उच्च  प्रोद्योभिको  भोर  इलक्ट्रॉनिको  विकास  बंक

 1508.  श्री  महेन्द्र  सिह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत-अमरीकी  वाणिज्य  उत्तर  भारत  परिषद्‌  के  प्रेजीडेन्ट  ने  स्वदेशी

 इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  के  विकास  को  बढ़ावा  देने  हेतु  उच्च  प्रौद्योगिकी  और  इलेक्ट्रॉनिकी  विकास
 बैंक  की  स्थापना  के  बारे  में  कहा

 यदि  तो  प्रस्तावित  इलेक्ट्रॉनकी  बैंक  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  ओर
 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विज्ञान  श्रोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  विफास  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिको  भोर
 अन्त  रिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  शिवराज  बी०  :  जी  हां  ।

 उपर्युक्त  प्रस्ताव  एक  सेमीनार  नें  रखा  गया  प्रस्तावित  विकास  बैंक  की

 मुख्य  बातों  के  ब्योरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  में  अभी  तक  लिखित  रूप  से  कोई
 प्रस्ताव  प्राप्त  नहों  हुआ  है  ।

 उपर्युक्त  भाग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 परमाण  ऊर्जा  उत्पादन

 1509.  भ्री  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परमाणु  ऊर्जा  उत्पादन  की  प्रति  यूनिट  लागत  क्या
 सातवीं  योजना  के  दौरान  परमाणु  ऊर्जा  उत्पादन  का  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  यया

 ओर
 कया  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  नए  परमाणु  ऊर्जा  उत्पादन  संयंत्र  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 विज्ञान  और  प्रौधोगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिको  और

 पंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  तीन  परमाणु  बिजलीघरों  से

 सप्लाई  होने  वाली  बिजली  निम्नलिखित  दरों  पर  बेची  जाती

 भर
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 तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  37.29  पं  से  प्रति  किलोवाट  घंटा
 राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  35.49  पैसे  प्रति  किलोबाट  घंटा
 मद्रास  परमाणु  बिजलीघर  का  43.03  पैसे  प्रति  किलोवाट  घंटा
 पहला  यूनिट

 और  यह  लक्ष्य  रखा  गया  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  परमाणु
 बिजलीघरों  की  स्थापित  क्षमता  1700  मेगावाट  हो  इस  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  उहं  श्य
 235  मेगावाट  क्षमता  वाला  एक  बिजलीघर  परमाणु  विद्यूत  परियोजना  का  दूसरा

 तमिलनाडु  में  सन्‌  1985  में  चालू  किया  जा  चुका  है  तथा  दो  यूनिट  जिसमें  से  प्रत्येक
 की  क्षमता  235  मेगावाट  उत्तर  प्रदेश  में  नरोरा  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  चालू
 कर  दिए  जाएंगे  ।  इसके  अतिरिक्त  कुल  10,000  मेगावाट  क्षमता  वाले  परमाणु  बिजलीघर  लगाने  के

 कार्यक्रम  के  अन्तगगंत  गुजरात  में  दो  यूनिट  निर्माणाधीन  जिनमें  से  प्रत्येक  की  क्षमता
 235  मेगावाट  होगी  ।  इसी  कर्नाटक  में  और  राजस्थान  में  ऐसे  दो-दो

 यूनिट  लगाना  अनुमोदित  किया  जा  चुका  है  जिनमें  से  प्रत्येक  की  क्षमता  235  मेगावाट  होगी  ।

 के  रेगिस्तानोी  क्षेत्र  में  बद  विकास

 1510.  श्री  बनवारी  लाल  बेरवा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  क्या  यह
 सच  है  कि  राजस्थान  के  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  वनों  के  विकास  के  लिये  एक  विशेष  कार्यक्रम  तैयार
 किया  जा  रहा  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जियाउरंहमान  :  राजस्थान
 राज्य  के  11  रेगिस्तानी  जिलों  में  रेगिस्तान  विकास  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  गया  इस  कार्यक्रम
 के  अन्तगंत  निम्नलिखित  कार्य  किया  जा  रहा  है  :--

 1.  बालू  के  टीलों  का  स्थाईकरण  एवं  चारागाह  विकास  ।

 2.  ग्रामीण  जलाने  की  लकड़ी  तथा  चारा  पादपरोपण

 3.  चारागाह  वर्धन  पौधरोपण
 4.  मिश्रित  पौधरोपण

 5.  सड़कों  के  किनारे  विश्रवाम--पट्टी  के  लिए  पौधरोपण  ।

 6.  निम्नीकृत  बनों  में  वन--रोपण

 7.  नहरों  के  किनारे  पर  वृक्षारोपण
 8.  फा्से  वानिकी-बालपादपों  का  किसानों  में  वितरण  ।

 इस  कार्यक्रम  के  तहत  95272  हैक़्टेयर  में  वृक्षारोपण  कर  दिया  गया  है  तथा  2.62  मिलियन
 बाल-पादपों  का  वितरण  किया  गया  है  ।

 ]
 घुसपेठ  तथा  तस्करी  में  वृद्ध

 1511  श्री  पी०  एस०  सईद  :  क्या  गृह  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  पंजाब  राजस्थान  में  पाकिस्तान  सीमा  और  पूर्वी  क्षेत्र  में  बंगलादेशं

 सीमा  पार  से  घुसपेठ  तथा  तस्करी  में  अचानक  काफी  वृद्धि  हो  गई
 गत  छः  महीनों  के  दौरान  ऐसे  कितने  व्यक्ति  पकड़े  गये  तथा  उनसे  पकड़े  गये  तस्करी

 के  सामान  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 9३



 न  -----  स5सफ  रन ||

 बड़े  पैमाने  पर  इस  तस्करी  तथा  घुसपैठ  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?
 ऐसी

 हे
 श्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररुण  :  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं

 है  घुसपेठ  तथा  तस्करी  में  अचानक  वृद्धि  हुई  यद्यपि  इसमें  मामूली  वृद्धि  का  पता  चला

 (  पिछले  छः  महीनों  के  दौरान  पंजाब  तथा  राजस्थान  की  सीमा  में  3,067  तथां
 बंगलादेश  की  सीमा  में  6,770  घुसपेठियों  को  रोका  गया  था  ।  उनसे  लगभग  6.01  करोड़  रुपये

 मूल्य  की  चरस  इलेक्ट्रॉनिक  पान  के

 इची  मूल्यवान  पत्थर  आदि  बरामद  किए  गए  ।
 भारत  पाकिस्तान  तथा  भारत-बांगलादेश  सीमाओं  पर  सुरक्षा  बल  चौकस

 पाकिस्तान  तथा  भारत-बांगला  देश  सीमाओं  पर  निगरानी  को  बढ़ाने  के  उपायों  में  सीमा  सुरक्षा  बल
 को  सशक्त  अतिरिक्त  सीमा  बाह्य  चौकियों  की  निगरानी  चौकी  बुर्जों  का  निर्माण
 तथा  सीमा-गश्त  को  अधिक  गतिशील  बनाना  आदि  शामिल  हैं  ।

 दूरसंचार  मर्दों  के  निर्माण  के  लिए  प्रोद्योगिको  का  भ्रन्तरण

 1512.  कुमारी  पुण्पा  देवी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्‍या  सरकार ने  देश  में  दूरसंचार  की  मदों  के  निर्माण  के  लिए  भ्रोद्योगिकी  के  अन्तरण

 के  लिए  कुछ  विदेशी  फर्मों  का  पता  लंगाया

 यदि  तो  उन  कम्पनियों  और  देशों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  से  ऐसी  ओऔद्योगिकी  के
 अन्तरण  का  प्रस्ताव

 क्‍या  सरकार  का  विचार  यह  कार्य  कुछ  और  कम्पनियों  यदि  उनकी  प्रौद्योगिकी

 दूरसंचार  उत्पादकों  के  क्षेत्र  में  ज्यादा  विकसित  सिद्ध  होती  सौंपने  का  और
 छठी  पंच  वर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  दूरसंचार  मदों  क  उत्पादन  में  भारतीय

 निर्माण  कम्पनियों  द्वारा  क्‍या  प्रगति  की  गई  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  इलंबट्रोनिको
 झोर  भ्न्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  दिवराज  बो०  :  और  सरकार  ने

 इलेक्ट्रॉनिक  पी०  ए०  बी०  एक्स  उपस्कर  के  भिए  प्रौद्योगिकी  क॑  भ्रन्तरण  के  उहं  श्य  से  तीन  विदेशी

 सहयोगकर्ताओं  तथा  इलेक्टॉनिक  पुश  बटन  टेलीफोन  के  लिए  तीन  विदेशी  सहयोगकत्त आओं  का  चयन
 किया  है  ।  विदेशी  सहयोगकर्ताओं  के  ब्यौरे  तथा  जिन  देशों  से  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  का  प्रस्ताव

 उनके  नाम  नीचे  दिए  गए  हैं  :  --
 दर

 ई०  पो०  ए०  बो०  एक्स
 (1)  ज्यूमांट  फ्रांस  के
 (ii)  ओ०  के०  आई०  इलेक्ट्रिक  इण्डस्ट्री  जापान
 (iii)  जी०  टी०  बेल्जियम

 टेलोफोन  उपकरण

 (i)  मंसर्स  सीमेन्स  ए०  पश्चिम  अमंनी
 (ii)  मैसस  एरिक्सन  इन्फार्मेशन  स्वीडन

 (iii)  मैससे  आई०  आई०  टी०  इटली  ।  ‘

 नहीं  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  दूरसंचार  मदों  का  उत्पादन  184  करोड़

 रुपये से  बढ़कर  320  करोड़  रुपये  हो  गया  ५3



 लिखित  उत्तर  5  1986
 नली  सी  1513.

 ्
 मंत्रालयों  में  कम्प्यूटर  प्रणालो

 थ्रो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रोय  सरकार  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  में  कुल  कितने  कम्प्यूटर  लगाये  गए
 इन  कम्प्यूटरों  को  लगाने  पर  कुल  कितनी  लागत  आई

 इन  कम्प्यूटरों  पर  मंत्रालय-वार  कितने  लोग  नियुक्त  किए  गए
 इन  कम्प्यूटरों  को  लगाये  जाने  के  पश्चात्‌  स ेअब  तक  इन  कम्प्यूटरों  ने  एक  वर्ष  के

 दौरान  कुल  कितने  घंटे  कार्य  और
 इन  कम्प्यूटरों  के  प्रयोग  से  क्या  आथिक  और  अन्य  लाभ  हुए  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  महासागर  तथा  परमाणु  इलंक्ट्रॉनिको
 ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  से  सूचना  एकत्रित
 की  जाएगी  और  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 इलक्ट्रॉनिकी  उत्पादकों  के  लिए  केरल  को  लाइसेंस

 151...  ...  वो०  एस०  विजयराधवन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 वर्ष  1985  के  दोरान  विभिन्‍न  इलैक्ट्रॉनिकी  उत्पादों  के  निर्माण  के  लिए  कितने

 लाइसेंस  जारी  किए  गये

 इलैक्ट्रॉनिकी  उत्पादों  का  निर्माण  करने  वाले  एककों  के  उद्यमियों  की  क्या-क्या  छूट  दी
 जाती

 क्‍या  इस  समय  इन  उत्पादों  के  लिए  पर्याप्त  विपणन  प्रबंध  और
 क्‍या  सरकार  लाइसेंस  देते  समय  विभिन्‍न  उत्पादों  की  बाजार  संभावनाओं  को  ध्यान

 में  रखती  है  ?  -

 विज्ञान  धोर  प्रोद्योगिको  संग्रालय  तथा  सहासागर  विकास  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिको  और

 झन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  वर्ष  1985  के  दोरान  विंभिन्‍न
 किस्म  की  इलैक्ट्रॉनिक  वस्तुओं  के  विनिर्माण  के  लिए  केरल  स्थित  इकाइयों  को  27
 ओऔदयोगिक  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं  ।

 इलंक्ट्रॉनिकी  के  क्षेत्र  में  उद्यमकर्ताओं  को  दी  जाने  वाली  रियायतों  के  ब्यौरे  संलग्न
 विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 हां  ।
 जी  जब  लाइसेंस  प्रदान  करते  पूँजीगत  वस्तुओं  के  रूप  में  1  करोड़  रूप  से

 अधिक  पूंजीनिवेश  करने  की  जरूरत  पड़ें  ।

 विवरण

 इल  कट्रॉनिको  उद्योग  को  उपलब्ध  बितोय  प्रोत्साहन

 (1)  सामान्य  प्रोत्साहन
 उद्योग  के  लिए  20  प्रतिशत  मृल्यह्ास  भत्त  की  छूट  ।

 अधिनियम  की  अनुसूची  15  में  शामिल  किया  गया  इलैक्टॉनिकी  उद्योग  जिसके
 फलस्वरूप  उसे  करों  में  कुछ  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  1
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 बनाई  गई  नीतियां  जिनके  अनुसार  कच्ची  सामग्रियां  तथा  विनिर्माण
 उपकरण  न्यूनतम  कीमत  पर  उपलब्ध  होते  हैं  ।

 उद्योग  के  लिए  संयंत्र  तथा  मशीनरी  पर  आय्रात  शुल्क  25  प्रतिशत

 (17)  उपभोक्ता  इलेक्ट्रॉनिको  उत्पादन  शुल्क
 --36  सेमी०  पर्दे  के  आकार  तक  के  श्याम  तथा  श्वेद  दूरदर्शन  सेटों  पर  कोई  उत्पादन

 शुल्क  नहीं  लगता  है  ।
 ह

 “36  सेमी०  से  अधिक  आकार  के  परदे  के  श्याम  तथा  श्वेत  दूरदर्शन  संटों  पर  उत्पादन

 शुल्क  300  36  सेमी०  आकार  के  रंगीन  दूरशंन  सेटों  पर  उत्पादन  शुल्क  600  रु०
 तथा  51  सेमी०  आकार  वाले  रंगीन  दूरदर्शन  संटों  पर  उत्पादन  शुल्क  900  रु०  ।

 टू-इन-वन  तथा  कैलकुलेटरों  पर  15  प्रतिशत  का  उत्पादन  शुल्क  ।

 दूरदर्शन  वी०  सी०  आर०  आदि  पर  कोई  लाइसेंस  शुल्क
 नहों  लगता  है  ।  दूरदर्शन  रिसीवरों  36  सेमी०  आकार  वाले  श्याम  तथा  श्वेत
 दूरदर्शन  सेट  शामिल  पर  100  रु०  का  विशेष  उत्पादन-शुल्क  केवल  एक  बार  ही
 लिया  जाता  है  ।

 क्षेत्र  उद्योग  में  विनिभित  165  रु०  मूल्य  तक  के  रेडियो  सेटों  पर  कोई

 शुल्क  नहीं  लगता  रेडियो  पर  लगने  वाला  अधिकतम  उत्पादन-शुल्क  20%
 इलैक्ट्रॉनिकी  उत्पादों  के आयात  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  लेकिन  कोई

 भी  व्यक्ति  व्यक्तिगत  असबाब  के  रूप  में  विदेशों  से  सामान  ला  सकता  जिन  पर

 235%  कक  शुल्क  लिया  जाता  है  ।

 कम्प्यूटर  उत्पादन-शुल्क
 पर  कोई  उत्पादन  शुल्क  नहीं  लगता  जिसमें  केन्द्रीय  संसाधन  यूनिट  ०

 पी०  तथा  उपान्त-उपस्कर  शामिल  हैं  ।

 प्रणालियों  पर  आयत-शुल्क
 सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  आयातित  सभी  प्रणालियों  पर  200%  शुल्क

 विभाग  द्वारा  अनुमोदित  सभी  प्रणालियों  पर  60%  शुल्क  वे
 प्रणालियां  भी  शामिल  हैं  जिनका  लागत  बीमा-भाड़ा  मूल्य  10  लाख  रु०  से  कम  ।

 उन्नत  किस्म  के  कम्प्यूटरों  पर  कोई  आयात--शुल्क  नहीं  लगता  है  ।

 उपान्त  उपस्करों/उपान्त  उपस्करों  के  कल  पुर्ओों  पर  आयात  शुल्क
 डिस्क  विचेंस्टर  सीरियल  जिसमें  डॉट  मेट्क्स  मुद्रक  तथा

 डेजी  व्हील  मुद्रक  शामिल  पर  60%  आयात  शुल्क
 +-लाइन  पेपर  टेप  रीडरों  पेपर  टेप  काड  चम्बकीय  आदि

 पर  25%  आयात  शुल्क
 सीरियल  चुम्बकीय  आदि  के

 लिए  पुजों  संघटक--पुजों  से  पर  5%  आयात-शुल्क

 कम्प्यूटरों  के  संघटक-पुर्जों  पर  आयात-शुल्क
 तथा  कम्प्यूटर  की  उपान्त  उपस्कर  युक्तियों  के  लिए  आयात  किए  जाने  वाले
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 4  इलेक्टॉनिक  सभी  किस्म  के  बड़े  पैमाने  के  एकीकृत  परिपथ

 एस०  संयोजक  6  से  अधिक  स्तरों  वाले  मुद्रित परिपथ  बोर्ड  तथा
 उच्च  विपर्यास  के  सी०  आर०  पर  25%  आयात  शुल्क  ।

 इलंक्ट्रॉनिक  संघटक-पुर्जों  पर  75%  शुल्क  ।

 सॉफ्टवेयर  पर  आ्रायात-शुल्क
 जब  कागज  पर  मुद्रित  सामग्री  के  रूप  में  स्नोत-कोड  में  आयात  किया  जाय  तो  सॉफ्टवेयर
 पर  कोई  शुल्क  नहीं  लगता

 किसी  अन्य  माध्यम  पर  कोड  अथवा  पदार्थ  कोड  दोनों  ही  रूपों  आयात
 किया  जाय  तो  सॉफ्टवेयर  पर  60%  शुल्क  लगता  है  उसी  प्रकार  कि  कम्प्यू
 टर-प्रणालियों  तथा  उपान्त-उपस्करों  के  मामले  में  लागू  ।

 (1५)  इलेक्ट्रॉनिक  संघटक-पुर्जे  संघटक-पुर्जों  पर  भ्रायात  शुल्क
 संघटक-पुर्जों  पर  75%  आयात  शुल्क  ।

 उदयोग  में  लगने  वाले  4  संघटक-पुर्जों  पमाने  के  एकीकृत
 6  स्तरों  से  अधिक  स्तरों  वाले  मुद्रित  परिपथ  बोडों  तथा  मॉनीटर  पर

 25%  आयात-शुल्क  ।

 चुम्कीय  टेपों  पर  शतप्रतिशत  आयात-शुल्क  ।

 संघटक-पु्जों  के  उपादानों  पर  भ्रायात-शुल्क

 की  पर  ध्योजना  के  अन्तगंत  सभी  पूंजीगत  वस्तुओं  का  आयात  25%  शुल्क  की
 अदायगी  पर  किया  जा  सकता  है  ।

 --8  किस्म  के  संघटक-पुर्जों  तथा  उप॑-संघटक-पुर्जों  के  विनिर्माण  के  लिए  17  वस्तुओं  पर
 कोई  शुल्क  नहीं  लगता  है  ।

 संघटक-पुर्जों  तथा  उप-संघटक-पुर्जों  के  विनिर्माण  के  लिए  18  वस्तुओं  पर  15%  आयात
 शुल्क  लगता  है  ।

 किस्म  के  संघटक-पुजों  के  विनिर्माण  के  लिए  76  वस्तुओं  पर  40%  भायात
 शुल्क  लगता  है  ।

 कच्ची  सामग्रियों  पर  सामान्य  आयात-शुल्क  लगता  है  ।
 में  झोर  स्तर  में  कम्मो  करन  के  लिए  उपायਂ

 1515.  श्री  एच०  एन०  नऊजे  गौडा
 थ्रो  जी०  एस०  बसवराज्‌  :  क्या  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  सनत  कुमार  मण्डल

 क्‍या  अखिल  भारतीय  आयुवविज्ञान  संस्थान  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  के  अनुसार  यह
 पाया  गया  है  कि  देश  के  महानगरों  के  शोर  का  स्तर  निर्धारित  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  से  दुगुने  से  भा
 अधिक  ओर

 यदि  तो  महानगरों  में  शोर  के  स्तर  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  इस
 सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?  ॥॒

 पर्यावरण  ओर  वन  मन्‍्शालय  में  राज्य  मन्‍्शी  जियाउरंहमान
 अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  से  पता  चलता  है  कि  कुछ
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 व्यस्त  सड़कों  पर  शोर  का  स्तर  ज्यादा  यह  निर्धारित  अन्तर्राष्ट्रीय  श्लीमय  के  दुगने  से

 स्थानीय  प्राधिकारियों  द्वारा  कानूनों  के  तहत  उठाये  गये  कदमों  सड़क  एवं
 यात  संचलन  में  लाउड  हार्नों  के  प्रयोग  पर  भारी  वाहनों  का  नियमित  संचालन  तथा

 पाकिस्तान  को  प्रमरोका  से  संमिक  सहायता

 1516.  डाँ०  बी०  एल०  शेलेश  है
 श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  विदेश  सन्जशी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्री  के०  प्रधानो

 क्‍या  1987  में  अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान  को  सनिक  सहायता  के  अन्तगंत  लम्बी

 दूरी  के  समुद्री  गश्ती  विमान  और  अधिक  संख्या  में  हारपून  प्रक्षेपास्त्र  दिये

 क्‍या  आगामी  वर्ष  1986  में  पाकिस्तान  को  दी  जाने  वालो  सहायता  बढ़ाकर  669
 मिलियन  डालर  करने  के  अमरीकी  प्रशासन  के  निर्णय  से  वाशिगटन  द्वारा  पाकिस्तान  को

 तम  शस्त्रास्त्रों  की  एक  और  खेप  मंजूर  किये  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेधा  संशालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  श्रार०  :  अभी  इस  बात  का
 ठीक-ठीक  ब्यौरा  मालूम  नहीं  है  कि  1987  में  पाकिस्तान  को  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  क्या-क्या
 सन्‍्य  सामग्री  मिलेगी  ।

 और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  पाकिस्तान  द्वारा  लंगातार  अत्याधुनिक  हथियार
 प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  जिसकी  वजह  से  संसाधनों  को  विकास  कार्यों  से  हटा  कर  रक्षा  कार्यों  पर
 खर्च  करना  पड़ता  हमारी  चिन्ता  को  विदेश  मन्त्री  ने  हाल  की  अपनी  अमरीका  यात्रा  के  दोरान

 दोहराया  था  ।  सरकार  ऐसी  सभी  बातों  पर  बराबर  निगाह  रखती  है  जिनका  देश  की  सुरक्षा  पर
 कोई  असर  पड़  सकता  है  ।

 राजस्थान  में  परमाणु  विद्युत  संयंत्र

 1517.  श्री  बढ्धि  चन्द्र  जेन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  योजना  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  परमाणु  विद्युत  संय॑त्रों  की  संख्या  के
 बारे  में  कोई  अंतिम  मिर्णय  लिया  गया  इस  संबंध  में  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या ह

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  किसी  विशेषज्ञ  दल  नें  राजस्थान  में  कुछ  स्थानों  का  दोरा  किया
 और

 यदि  तो  विशेषज्ञ  दल  के  निष्कषं  क्‍या  हैं  ओर  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वाया
 अंतिम  रूप  से  क्‍या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 विज्ञान  प्रोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  भहासागर  परमाणु  इसंल्पार्मिकी
 झोर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  और  मद्रास  फ्रम्क्यु
 बिजलीघर  के  दूसरे  यूनिट  को  1985  में  ग्रिड  के  साथ  मिला  दिया  गया  था  ।  आशा  है

 5 कि  उत्तर  प्रदेश  में  नरोरा  में  निर्माणाधीन  दोनों  यूनिट  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  चालू
 कर  दिए  जाएंगे  ।  ग्रुजरात  में  ककरापार  में  दो  यूनिट  निर्माणाधीन  जिनमें  से  प्रत्येक  की  क्षमता

 भ्रर
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 235  मेगावाट  होगी  ।  दो-दो और  परमाणु  बिजलीघर  स्थापित  करने  के  लिए  कर्नाटक  में  कंगा  में

 और  राजस्थान में  रावतभाटा  में  स्थलों  की  स्वीकृति दी  जा  चुकी  है  जिनमें से  प्रत्येक  यूनिट की
 क्षमता  235  मेगाबाट  होगी  ।  नई  परमाणु  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  अन्य  स्थल  सरकार  के

 विचाराधोीन  हैं  ।

 हां  ।

 एको  कृत  प्रबन्ध  पूल  को  स्थापना

 1519.  श्री  सो०  पो०  ठाकुर  :  क्‍या  प्रधात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  अधिकारियों  के  प्रशासकीय  ढांचे  में  परिवर्तत  और

 एकीकृत-प्रबंध  पूल  की  स्थापना  कब
 क्‍या  इससे  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  भौर  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों

 का  दर्जा  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  संवर्ग  में  विशिष्टीकरण  शुरू  करने
 का

 लोक  शिकायत  तया  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  :

 से  भारत  सरकार  की  प्रशासनिक  व्यवस्थाओं  की  निरन्तर  चलने  वाली  पुनरीक्षा  के  एक  अंग

 के  रूप  इस  मंत्रालय  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  ए०  के  अधिकारियों  के  करियर

 प्रबन्ध  संबंध  पहलुओं  की  विशेषकर  और  वर्ष  की  सेवा  के  अन्त  में  पुनरीक्षा  प्रारम्भ  की
 विभिन्‍न  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।  उनमें  से  एक  का  संबंध  विशेषज्ञता  और  एकीकठत  प्रबन्ध  पूल

 की  स्थापना  करने  की  आवश्यकता  के  साथ  यह  पुनरीक्षा  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  सभी

 अधिकारियों  पर  लागू  होगी  भले  ही  उन्हें  सीधी  भर्ती  द्वारा  नियुक्त  किया  गया  हो  अथवा  राज्य

 सिविल  सेवा  से  पदोन्‍नत  किया  गया  हो  ।  इस  संबंध  में  अभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  किया

 गया  है  ।  जहां  तक  भारतीय  पुलिस  सेवा  का  संबंध  इस  मंत्रालय  में  कोई  अलग  प्रस्ताव

 धीन  नहों  है  ।
 पबंती य  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  में  शासिल  किए  गए  क्षेत्र

 1520.  क्रो  श्रोराममात  भट्ट  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 पर्वतीय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  में  शामिल  करने  के  लिए  देश  के  किन-किन  पवंतीय  क्षेत्रों

 को  चना  गया  है  ओर  पव॑तीय  क्षेत्रों  क ेचयन  के  लिये  क्‍या  मानदण्ड  निर्धारित  किये  गये  हैं

 कया  आन्ध्र  प्रदेश  के  किसी  क्षेत्र  को  इस  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया  है

 क्‍या  मानदण्डों  के  अनुसार  आन्ध्र  प्रदेश  का  कोई  क्षेत्र  विशेष  सहायता  का  पात्र  और

 इन  क्षेत्रों  के  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  फे०  :  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के
 आरंभ  से  जिन  क्षेत्रों  में  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  चल  रहे  हैं  वे  हैं  :--(1)  ऐसे  क्षेत्र  जो किसी

 बड़े  राज्य  का  भाग  है  और  (2)  जो  पश्चिमी  घाट  क्षेत्र  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  की
 बार  व्याप्ति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  |  पहले  समूह  के  अंतर्गत  शामिल  क्षेत्रों  का  इस  प्रकार  का

 निर्धारण  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  उप  समिति  की  12  म  1965  को  हुई  बैठक  में  किया  गया
 था  जिस  में  ऊँचाई  तथा  सीमा  और  सामरिक  अवस्थिति  के  विचारों  को  ध्यान  में  रखा  गया
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 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  पश्चिमी  तट  जिसे  पश्चिमी  घाट  कहा  गया  के  साथ  रेखाचित्र  के  लिए
 ऊँचाई  600  मीटर  और  इससे  और  सानिध्य  अपनाए  गए  माप  दंड  सीमांकन  की

 इकाई  ताल्लुका  थी  ।

 नहीं  ।

 और  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित  निर्धारित  दोनों  समूह  के  क्षेत्रों  में  आन
 प्रदेश  का  कोई  भाग  शामिल  नहीं  था  राज्य  सरकार  को  कोई  विशेष  सहायता  नहीं
 मिल  रही  है  ।

 विवरण

 पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  का  समावेशन

 राज्य  जिला

 1...  :  2

 उत्तर  प्रदेश  देहरादून
 पौढ़ी  गढ़वाल
 टिहरी  गढ़वाल
 चमोली
 उत्तर  कश्मीर

 नेनीताल
 अल्मोड़ा
 पिथौरगढ़

 असम  उत्तरी  कछार
 काटबी  अंगलोंग

 तमिलनाडु  निलगिरी

 पश्चिमी  बंगाल  दाजिलिंग  जिले  के

 कुरसिओंग  तथा

 कालिमपोंग  के  उप  खंड
 पश्चिमी  घाट  क्षेत्र

 महाराष्ट्‌  घूले  (2)
 नासिक  (8)
 ठाणे  (5)
 रायगढ़  (7)
 रतनगिरी  (5)

 रतनगिरी  (5)
 .
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 कोल्हापुर  (10)
 सांगली  (1)
 सतारा  (8)

 पुणे  (9)
 अहमदनगर  (2)
 वेलगांव  (6)

 चिकमंगलूर  (4)
 कु  (3)
 घारवाड़  (1)
 हसन  (4)

 मंसूर  (2)
 उत्तरी  कनारा  (9)
 शिमोगा  (5)
 दक्षिणी  कनारा  (6)
 कन्नानोर  (3)
 वाइबंद  (3)
 कोजीको  (3)

 मालापुरम  (1)
 पालघाट  (3)
 त्रिचूर  (1)
 इराकुलम  (3)

 इदुक्‍्की  (4)
 कोटायम  (2)

 क्यूलोन  (4)
 तिवेन्द्रम  (2)
 निलगिरी  (4)
 कोयम्बटूर  (5)
 पेरीचर  (1)
 मदुराई  (6)
 तिरूनवेली  (5)
 रामनाथपुरम  (3)
 कन्याकुमारी  (4)
 गोवा  (3)

 नो

 टिप्पणी
 घाट  क्षेत्र  के  मामले  में  तालुका  सीमांकन  को  इकाई  कोष्ठकों  में  दिए
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 इलेक्ट्रानिक  कारपोरेशत  झ्राफ  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  को

 एन्टोना  की  सप्लाई
 *1521.  श्री  हरूभाई  मेहता  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इलेक्ट्रानिक  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  राष्ट्रीय  ताप  विद्यू  त ेनिगम
 से  4-7  भू-केन्द्र  एन्टीना  का  क्रयादेश  प्राप्त  हुआ  है  ;  और

 क्रयादेश  के  कार्यान्वयन  की  वतंमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योविको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाण  इलेक्ट्रानिको
 और  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  हां  ।

 फीड  सहित  ऐन्टेना  तथा  पेडेस्टल  ऐसेम्बलियों  ओर  परावर्ती  ऐसेम्बलियों  जैसी
 उप-अशालियां  लगभग  तंयार  हैं  और  उन्हें  स्थल  पर  लगाने  का  काम  शीघ्र  ही  शुरू  कर  दिया
 जाएगा  ।

 इसक्ट्रानिक  कारपोट्रेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  डाक  और  तार  विभाग  को
 कोड  सिस्टम  को  सप्लाई

 *1522.  क्री  हरुभाई  मेहता  :  क्या  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलंक्ट्रानिक  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  डाक-तार  विभाग  द्वारा  निर्धारित
 विशिष्टियों  के  अनुसार  डाक-तार  विभाग  को  कोडसिस्टमਂ  को  सप्लाई  करता

 क्‍या  डाक-तार  विभाग  अब  उस  को  स्वीकार  नहीं  कर  रहा  है  ;  और
 यदि  तो  इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  को  अस्वीकृति  के  यदि  कोई

 कारण  बताये  गये  हैं  तो  वे  क्या  हैं  ?
 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मन्हस्लप्  तथा  महासागर  परमाणु  इलक्ट्रानिको

 झौर  पअ्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मनन्‍्शी  क्षिवराज  वो०  :  हां  ।
 वे  सिस्टम  दूर-संचार  विभाग  द्वारा  स्वीकार  किए  जा  चुके  हैं  ओर  काम  कर  रहे  हैं  ।
 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बनुसूचित  जनजातियों  को  सूचो  में  नायक  समुदाय  के  पर्यायनामों  को  शामिल  करना
 1523.  श्रो  वी०  एस०  कृष्ण  प्रय्यर  :  क्‍या  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  नायक  समुदाय  के  चार  पर्यायनामों  अर्थात
 बाल्मीकी  तथा  नायक  तलवार  परिवार  को  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  शामिल  करने  की
 सिफारिश  की  है  :  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?
 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  :  कुछ  समुदायों  को  पर्याय  नामों

 के  रूप  में  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  शामिल  करने  के  बारे  में  कर्नाटक  सरकार  से  प्राप्त
 टिप्पणियों  को  जनहित  में  नहीं  बताया  जा

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूचियों  में  प्रस्तावित  विस्तृत
 पुनरीक्षण  के  संदर्भ  में  इसी  प्रकार  के  अन्य  प्रस्तावों  सहित  उक्त  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा
 है  ।  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  विद्यमान  सूचियों  में  कोई  संशोधन
 संविधान  के  अनुच्छेद  341  (2)  तच्चा  342  (2)  को  श्यान  में  रखते  हुए  संसद  में  अधिनियम  पारित
 करके  ही  किया  जा  सकता
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 को  आवश्यकता  झौर  उत्पादनਂ

 1524.  श्री  बिजय  एन०  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्‍या  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  बांस  उत्पादन  की  आवश्यकता  के

 बारे  में  मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  बांस  की  आवश्यकता  कितनी  होगी  तथा

 किन-किन  नए  क्षेत्रों  में  बांस  की  खेती  की  और
 बांस  की  खेती के  क्षेत्र  में  हो रही  कमी  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  सफेदे  आदि  जंसे

 अन्य  संभाव्य  कच्चे  माल  का  पता  लगा  रही  है  ?
 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  लिए  बांस  की  आवश्यकता  लगभग  10  मिलियन
 टन  आंकी  गई  थी  ।  वाधिक  वनरोपण  कांयंक्रम  में  बांस  भी  शामिल  है  जिसे  उपयुक्त  क्षेत्रों  में

 रोपित  किया  जायेगा  ।  प
 वनरोपण  कायंत्रमों  में  उपयोग  में  लाए  जाने  वाले  कई  अन्य  प्रजातियां  संभवतः  कच्ची

 सामग्री  के  रूप  में  उपयोगी  जो  बांस  की  वृद्धि  करेगी  ।

 पुलिस  के  वेतनमानों  में  सुधार
 1525.  श्रोमतो  पटेल  रसाबेन  रामजो-भाई  सावणि  )  ट :  क्‍या  गृह करी  सोमनाय  रथ  [|

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 (  क्या  केन्द्र  सरकार  ने  राज्यों  को  पुलिस  के  बेतनमानों  और  कार्यंकरण  में  सुधार  करने
 Y  कोई  सलाह  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  बारे  में  प्रत्येक  राज्य  की  प्रतिक्रिया

 आन्तरिक्ष  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  म्ररम  और  हालांकि

 पुलिस  के  वेतनमानों  और  कार्यकरण  में  परिवर्तन  और  सुधार  लाने  के  बारे  में  राज्यों  कौ कोई  सलाह
 नहीं  दी  गयी  है  लेकिन  राज्यों  में  कान्स्टबुलेरी  के  वेतनमानों  और  कायंकरण  में  राष्ट्रीय

 पुलिस

 आयोग  की  सिफारिशों  जांच  और  आवश्यक  कार्यवाही  के  लिए  राज्यों  को  भेज  दिया  गया  है
 पुलिस  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण

 1526.  श्री  पटेल  रमाबेन  रामजो-भाई  सावणि  :  क्या  गृह  मनी  यह  बताने  की
 क्रो  सोमनाथ  रथ  पर  गृह  सन  हैं  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  अधिकारी  पद  के  पुलिस  काभिकों  के  प्रशिक्षण  के  सम्बन्ध  में

 मंत्री  के  आदेशों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  मन्त्रालय  ने  एक  व्यापक  प्रारूप  तैयार  किया
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 हक
 इस  पर  राज्य  <  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम

 आम्तरिक्ष  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मन्‍्शी  अरुण  :  जी  श्रीमान्‌  ।
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 भारतीय  पुलिस  सेवा  अधिकारियों  के  लिये  तीन  सेवा-कालीन  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आरम्भ
 किये  गये  अर्थात्‌

 (i)  6  से  10  वर्ष  की  वरिष्ठता  वाले  अधिकारियों  के  लिए  कनिष्ठ  प्रबन्ध

 (ii)  10  से  16  वर्ष  की  वरिष्ठता  वाले  अधिकारियों  के  लिये  वरिष्ठ  प्रबन्ध  पाठ्यक्रम  ।

 (iii)  16  वर्ष  से  अधिक  वरिष्ठता  के  अधिकारियों  के  लिए  उच्च  स्तरीय  प्रबन्ध  पाठ्यक्रम  ।

 पुलिस  के  लिये  दो  प्रशासनिक  पाठ्यक्रम  तैयार  किये  गये  अर्थात्‌  पुलिस  क ेलिए  आचरण

 संहिता  और  पुलिम्त  अधिकारियों  के  लिये  व्यवहार  संहिता  और  इन्हें  प्रशिक्षण  तथा  प्रचार  के
 जन  के  लिए  राज्य  पुलिपम्त  प्राधिकारियों  को  भेज  दिया  गया  रंगरूट  कांस्टेबलों  और  उप
 क्षकों  क ेलिए  आधार  भूत  प्रशिक्षण  पाद्यक्रम  भी  राज्य  पुलिस  प्राधिकारियों  के  विचार  और
 मोदन  के  लिए  तैयार  करके  परिचालित  किये  गये  हैं  ।

 पुलिस  की  प्रवृति  और  कारयं-निष्पादन  में  परिवर्तत  और  सुधार  लाने  की  आवश्यकता
 के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  के  साथ  राज्य  सरकारें  भी  चिन्तित  राज्य  सरकारें  यह  परिवर्तन  लाने

 के  तरीकों  की  जांच  कर  रही  है  ।

 ]
 रक्षा  विभाग  में  श्रम  ठेके

 1527.  प्रो*  सधु  दण्डवते  :  कया  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  सलाहकार  बोडे  की  सिफारिशों  के  पर  निर्णय  कि
 कि  श्रम  ठेके  देते  समय  श्रम  सहकारी  सम्रितियों  को  किसी  गैर  स£कारी  ठेकेदार  से  प्राप्त  न्यूनतम
 टेंडर  पर  10  प्रतिशत  छूट  दी  जानी

 यदि  तो  कण  मुम्बई  कोल्सा  कामगार  सहकारी  उतोसाइटी  के  श्रम  ठेके  के  मामले

 में  जिसमें  कि  वर्ष  1967  से  16  वर्ष  के  लिए  यह  ठेका  दिया  गया  था  एक  श्रम  सहकारी  समिति

 द्वारा  इस  निर्णय  का  उल्लंघन  किया  गया  और
 क्‍या  सरकार  इस  मामले  में  श्रम  सहकारी  समितियों  को  ठेके  संबन्धोी  मानदण्डों  का

 पालन  करेगी  ?

 रक्षा  प्ननुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्ररुण  :  वित्त
 व्यय  विभाग  ने  अनुदेश  जारी  किए  हैं  जिन्हें  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  पृष्ठांकित  किया  गया  जिनमें

 यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  सामान  को  रखवाने  और  उसकी  ढलाई  करवाने  का  ठेका  देते  समय

 पंजीकृत  श्रम  सहकारी  समितियों  को  10%  तक  की  मूल्य  तरजीह  दी  जाए  ।
 और  इन  अनुदेशों  से  हटने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  संदर्भाधीन  मामले  पर

 अद्यतन  अनुदेशों  के  अनुसार  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 साम्प्रदायिक  मामलों  को  जांच  के  लिए  विशेष  न्‍्याबालय  स्थापित  करना

 1528.  श्री  चिन्तामणि  जना
 श्रो  अमर  सिह  राठवा

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  साम्प्रदायिक  मामलों  की  जांच  करने  के
 लिये  अपने  अपने  राज्यों  में  विशेष  न्यायालयों  की  स्थापना  करने  का  सुझ्षाव  दिया

 |
 :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 यदि  तो  वे  राज्य  कौन  से  हैं  जिन्होंने  ऐसे  न्यायालय  स्कापित  किये  हैं  तथा  वर्ष
 1985  के  दौरान  कितने  मामलों  की  जांच  की  और

 क्‍या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  इस  सुझाव  को  ठुकश  दिया  यदि  तो  उन  राज्यों  के

 नाम  क्या  हैं  तथा  उन्होंने  इसके  क्या  कारण  दिये  हैं  ?
 प्रान्तरिक्ष  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  क्‍झ्रुण  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 ओर  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  आान्धप्र
 मध्य  तमिलनाडु  और  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकारों  ने  इस  संबंध

 में  कारंवाई  की  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  भी  एक  अतिरिक्त  सन्न  न्यायाधीश  और  मेट्रोपोलीटियन

 मजिस्ट्  ट  के  न्यायालय  को  इस  प्रकार  के  मामलों  के  विचारण  और  निपटान  के  लिए  निर्धारित  किया

 है  ।  जम्मू  और  पंजाब  अरुणाचल  दमण  और

 द्वोव  राज्य  सरकारों  ने  कहा  है  कि  वे  विशेष  न्यायालयों  के  गठन  को  आवश्यक  नहीं  समझते  हैं  ।
 तथापि  मध्य  हिमाचल  सिक्किम  और  त्रिपुरा  राज्य  सरकारें  विशेष  न्यायालय
 स्थापित  करने  के  सुझावों  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  हैं  ।

 2.  विभिन्‍न  राज्यों  में  इन  न्यायालयों  में  विचारण  किए  जा  रहे  मामलों  की  संख्या  के  प्रश्न

 का  संबंध  यह  मामला  दिन  प्रतिदिन  के  कानून  और  व्यवस्था  प्रशासन  से  संबंधित  है  और  राज्य

 सरकार के  क्षेत्राधिकार  में  आता  है  ।

 महिला  आई०  पी०  एस०  भ्रप्चिकारियों  को  अधिक  संख्या  में  भर्ता  करना

 1529.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  कया  गृह  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 देश  में  ओर  विशेषकर  कर्नाटक  में  महिला  आई०  पी०  एस०  अधिकारियों  की  संख्या

 कितनी  ओर

 चूंकि  देश  में  महिलाओं  की  संख्या  काफी  है  इसईलिये  क्या  उनके  हितों  की  रक्षा  के  लिये

 सरकार  महिला  आई०  पी०  एस०  अधिकारियों  की  भ्रधिक  ख्ंख्या  सें  भर्ती  करने  ओर  उन्हें  विभिन्‍न
 राज्यों  में  नियुक्त  करने  के  लिये  कदम  उठायेगी  ?

 प्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररुण  :  देश  में  25  महिला  भा०

 पु०  सेवा  अधिकारी  हैं  जिसमें  से  3  कर्नाटक  में  हैं  ।
 भा०  पुलिस  सेवा  के  लिए  संघ  लोक  सेवा  भरयोग  द्वारा  आयोजित  सिविल  सेवा

 परीक्षाओं  द्वारा  की  जाती  हैं  और  भा०  पुलिस  सेवा  में  भर्ती  की  जाने  वाली  महिलाओं  की  संख्या
 सिविल  सविस  परीक्षाओं  में  सफल  पात्र  महिलाओं  की  संख्या  और  भा०  पुलिस  सेवा  को  चुनने  वांलों
 की  संख्या  पर  निर्भर  करती  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  पाकिस्तानो  प्रवास्रो
 1530.  भ्रो  मुल्लापल्लो  रामच-्द्रन  :  क्‍या  गृह  संज्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्ली  में  पाकिस्तानी  प्रवासियों  की  अनुमानित  संख्या  कित्तनी
 भारत  सरकार  का  उन्हें  कब  तक  ठहरे  रहने  की  जनुमत्ति  देने  का  घिचार  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  वे  पाकिस्तान  लौट  क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?
 आन्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  संत्री  अरुण  से  31-1-86  को

 दिल्ली  में  8403  पाकिस्तानी  नागरिक  रह  रहे  थे  ।  उनको  वीसा  समाप्त  होने  के  बाद  भारत  छोड़ना
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 है  ।  दिल्ली  प्रशासन  को  वीसा  समाप्त  होने  के  बाद  देश  न  छोड़ने  वाले  व्यक्तियों  तथा  वैध  दस्तावेजों
 के  बिना  ठहरे  हुए  व्यक्तियों  का  पता  लगाने  के  बाद  उनके  विरुद्ध  विदेशी  नागरिक

 946  के  अधीन  काननी  कारंवाई  करने  की  शक्त  प्राप्त  है  ।

 भारत-पाक  संबंधों  के  बारे  में  पाकिस्त/न  मुस्लिम-लोग  का  दृष्टिकोण
 1531.  श्री  श्लीरामम ति भटटस

 श्री  शरद  दिघ
 श्री  आनन्द  सिह
 श्री  पो०  जे०  कुरियन
 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित
 श्री  के०  प्रधानी

 क्‍या  पाकिस्तान  मुस्लिम  लीग  का  यह  कथन  कि  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  संबंध

 संयुक्त  संघ  के  संकल्पों  के आधार  पर  काश्मीर  मसले  का  समाघान  किये  जाने  पर  ही  सामान्य  हो
 पाकिस्तान  सरकार  के  विचारों  का  प्रतिनिधित्व  करता

 यदि  नहीं  तो  इस  मसले  पर  पाकिस्तान  सरकार  कः  दृष्टिकोण  क्‍या  है  ओर  क्या  उन्होंने
 भारत  सरकार  को  अपने  विचार  बता  दिए  और

 क्‍या  पाकिस्तान  मुस्लिम  लीग  के  इस  दृष्टिकोण  से  भारत-पाक  संबंधों  के  हाल  ही  में
 आरम्भ  किये  गये  सामान्यीकरण  की  प्रक्रिया  रुक  जायेगी  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  और  विदेश  सचिव
 की  पाकिस्तान  यात्रा  के  दौरान  संकल्प  के  प्रति  भारत  की  चिन्ता  से  जब  पाकिस्तान  को  अवगत

 कराया  गया  तो  वहां  के  नेताओं  ने  यही  बात  दोहराई  कि  वह  शिमला  का  बराबर  पालन
 करेंगे  ।  लेकिन  इस  तथ्य  को  अनदेखा  नढ़ीं  किया  जा  सकता  कि  यह  संकल्प  पाकिस्तान  मुस्लिम  लीग
 की  एक  ऐपी  बैठक  में  पारित  किया  गया  था  जिसमें  स्वयं  प्रधानमंत्री  श्री  जुनेजो  उपस्थित  थे  जो
 पार्टी  के  अध्यक्ष  भी  हैं  ।

 पाकिस्तान  की  सरकार  को  यह  बता  दिया  गया  है  कि  यह  संकल्प  हमारे  द्विपक्षीय
 संबंधों  के  प्रतिकूल

 :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : नल

 1980”
 532.  श्री  प्रताप  भान  शर्मा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  26  1982  को  एक  परिपत्र  जारी  किया  था  जिसमें
 वन  1980  को  ऐसे  विकास  परियोजनाओं  पर  पूर्व  प्रभाव  से  लागू  किया
 गया  था  जो  प्रशासनिक  रूप  से  मंजूर  की  गई  थी  गौर  इसके  लागू  होने  से  पहले  अर्थात्‌  25
 1980  से  राज्य  सरकार  द्वारा  शुरू  की  जा  चुकी

 यदि  तो  क्या  वन  अधिनियम  केन्द्रीय  सरकार  को  ऐसा  परिपत्र  जारी
 करने  की  शक्ति  देता  ओर

 यदि  तो  इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  अतिक्रमण  करने  के  क्या  कारण  हैं  7
 पर्यावरण  श्रोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरहमान  पु  भारत

 सरकार  द्वारा  26  1982  को  जारी  किया  गया  परिपत्र  वन  1980  को
 कार्योत्तर  से  लागू  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में

 नहीं  था  ।
 ओर  प्रश्न  ही

 नहीं  उठते  ।
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 एक्सपोर्ट  आफ  किड्स  एज  शीर्षक  समाचार

 1533.  श्री  सनत  कुछर  संडल
 श्री  सेफुद्दीन  घोधरी

 क्या  सरकार  का  ध्यान  6  1986  के  टाइम्स  आफ  इण्डिया  में  प्रकाशित

 एक्सपो्ट  आफ  किड्स  एज  स्लेब्सਂ  शीषंक  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  उड़ोसा  के  कालाहांडी  अकालग्रस्त  क्षेत्र  से  जाली  संरक्षकता  के  आवरण  में

 श्रमिकोंਂ  के  रूप  में  बच्चों  को  पश्चिम  जमंनी  भेजे  जाने  के  बारे  में  किसी  जांच  के  आदेश

 दिये  गये  हैं  ;
 इसका  क्या  परिणाम  और

 इस  घोटाले  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  या  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  :  जी  हां  ।
 से  उड़ीसा  राज्य  सरकार  जिसने  मामले  की  जांच  की  थी  प्राप्त  सूचना  के

 अनुसार  कुछ  ऐसे  बच्चे  मिशन  अस्पताल  के  संरक्षण  में  जिनके  पैदा  होने  के  बाद  उनकी

 माताओं  की  मृत्यु  हो  गई  थी  या  जिनकी  अविवाहित  माताओं  ने  उन्हें  खरियार  स्थित  क्रिश्वियन

 मिशन  अस्पताल  में  उनका  परित्याग  कर  दिया  था|  गाजियनस  एण्ड  वार्ड  1890  के  उपबन्धों
 के  अन्तगंत  जिला  न्यायालय  ने  आवश्यक  स्वीकृति  दे  दी  थी  और  तत्पश्चात  इन  बच्चों  को  जमंन

 शिशुहीन  परिवारों  द्वारा  गोद  लिए  जाने  के  लिए  पश्चिम  जर्मन  भेजा  गया  था  ।  मिशन  अस्पताल

 द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  भारतीय  दूतावास  का  स्टाफ  इन  बच्चों  के  सम्पर्क  में  ह ैऔर  यह
 क्ताया  गया  है  कि  ये  बच्चे  प्रसन्‍न  हैं  और  उनकी  देखभाल  अच्छी  तरह  की  जाती  है  ।  उड़ीसा  राज्य
 सरकार  ने  भारतीय  दूतावास  से  फिर  कहा  है  कि  वे  इन  बच्चों  की  स्थिति  क॑  बारे  में  जांच

 पढ़ताल  करें  ।

 |
 :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छावनी  झह्रधिनियम  को  समोक्षा  करने  का  प्रस्ताव

 1534.  श्री  सी०  के०  कुप्पुस्वामी  :  क्‍या  रक्षा  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  छावनी  के  उपाध्यक्षों  की  पदावधि  के  बारे  में  छावनी  अधिनियम  1924
 की  धारा  2]  (3)  में  संशोधन  किया

 क्या  यह  सच  है  कि  अद्यतन  संशोधन  के  अनुसार  छावनियों  के  उपाध्यक्ष  की  पदावधि

 निश्चित  वहीं
 हि

 यदि  तो  त्त्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  और  क्या  सरकार  का  विचार  उपयुक्त  संशोधनों
 द्वारा  उक्त  अधिनियथ  की  समीक्षा  करने  का  क्‍योंकि  स्वच्छ  प्रशासन  के  लिए  स्थायी  बोर्ड  का

 होदा  भ्रावश्यक  और
 रक्षा  झनुसंघ।न  शोर  विकास  विभाग  सें  राज्य  सन्‍्त्रो  भ्ररुण  :  हां  ।

 (a)  चहीं  ।
 और  प्रश्न  ही  नहीं  उछते  ।

 साइबर  205  सुपर  कम्प्यूटरों  को  सप्लाई

 1535.  श्री  यशवन्त  राव  गड़ाख  पाटिल  :  यह  विदेश  सस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 106



 14  1907  लिखित  उत्तर

 क्‍या  हाल  ही  में  वाशिंगटन  में  हुई  भारत  अमरीकी  संयुक्त  आयोग  की  बैठक  में  सरकार

 द्वारा  साइबर  205  सुंपर  कम्प्यूटरों  की  सप्लाई  के  बारे  में  बातचीत  की  गई  ओर
 यदि  तो  इस  पर  अमरीकी  अधिकारियों  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  रही  ।

 विवेश  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  के०  झ्रार०  :  जी
 संयुक्त  राज्य  अमरीका  संयुक्त  आयोग  की  हाल  ही  में  वाशिंगटन  में  हुई  बंठक  में  इस  प्रश्न  पर  क्क्िर

 नहीं  किया  गया
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1984  में  गरीबो  की  रेखा

 1536.  ओर  हुसेन  बलवाई  :  क्‍या  योजना  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेਂ  कि  जावश्यक

 वस्तुओं  की  कीमतों  में  अत्यधिक  वृद्धि  से  गरीबी  की  रेखा  के  स्तर  से  परिवारों  को  बचाएं  रखने  के

 लिए  सरकार  किस  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए+  के०  :  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  मेंਂ

 वृद्धि  गरीब  परिवारों  सहित  सभी  उपभोक्ताओं  बचाने  से  संबंधित  कंयंनीति  का  एक  मुख्य
 विषय  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  माना  गया  इसके  अलावा  सरकार  ने  रियायती  दरों
 पर  खाद्यान्नों  के  वितरण  द्वारा  उन  लोगों  जो  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  जीबनःस्तर  में

 सुधार  लाने  के  लिए  विभिन्‍न  उपायों  का  प्रस्ताव  रखा  एकीकृत  जनजातीय  विकास  परियोणनाक्षें
 में  लोगों  गर्भवती  और  स्तनपान  कराने  वाली  महिलाओं  और  छोटे  क्च्चों  को  विशेष
 रूप  से  चावल  ओर  गेहूं  वितरित  करने  संबंधी  कार्यक्रमों  ओर  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  काय॑  क्रम  ओर
 ग्रग्मण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  समावेशन  का  इनमें  शामिल  हैं

 इन  सभी  उपायों  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमनों  में  वृद्धि  से  गरीब  परिवारों  को  उक्षित
 सीमा  तक  बचाया  जाएगा  ॥

 गरोबों  के  लिए  सामाजिक  बोमा  योजना  संबंधी  बोलना

 1537.  भ्री  रास  स्वरूप  राम  :  क्‍या  योजना  भनन्‍शी  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरफार  ने  भारत  में  समाज  के  गरीब  से  गरीब  लोगों  के  विकास  के  लिए  कोई
 सामाजिक  बीमा  योजना  के  लिए  कोई  आयोजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  लिए  कितनीं  घनरांशि  आवंटित  की
 -4  oy  >

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन्शी  ए०  के०  :  नहों  ।
 गरीबों  के  लिए  ओर/अथवा  समुदाय  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  आवश्यकताओं

 पूर्ति  करने  के  लिए  कुछ  स्कीमें  हैं  ।  जो  इस  प्रकार  हैं  :---

 (1)  गरीब  परिवारों  के  लिए  वंयक्तिक  दुघंटना  बीमा  सामाजिक  सुरक्षा
 (2)  अग्नि  और  समान  जापदाओं  के  लिए  ब्यापक  पालिसी

 (3)  झोंपड़ी  बीमा  स्कीम

 (4)  समिश्र  संवेष्टन  बीमा  और

 (5)  जनता  वेयक्तिक  दृघंटना  बीमा  पालिसी  ।  हि

 उपयुक्त  के  ब्योरे  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।
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 ———

 विवरण

 (  )  गरीब  परिवारों  के  लिए  वंयक्तिक  दुर्घटना  बोमा  सामाजिक  सुरक्षा  स्कीम
 यह  स्कीम  उन  गरीब  परिवारों  की  जिनकी  वाषिक  आय  5000  रु०  से  कम  दुघंटना  से

 मृत्यु  अथवा  स्थायी  अथवा  आंशिक  विकलांगता  होने  जिससे  उनकी  पूरी  तरह  से  आय  समाप्त

 हो  गई  3000  रु०  तक  की  सीमा  तक  राहत  उपलब्ध  कराना  है  |  यह  स्कीम  परिवार  का  भरण्

 पोषण  करने  वाले  18  से  55  आयु  वर्ग  के  व्यक्ति  पर  लागू  होती  है  ओर  यह  अब  देश  के

 हुए  जिलों  में  चल  रही  है  ।

 (2)  अग्नि  और  समान  भापदाओं  के  लिए  व्यापक  पालिसो  स्कीम

 यह  स्कीम  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  पर  लागू  होती  है  ।  इस  पालिसी  में

 दे  ष  भाव  से  भूकंप  आदि  से  होने  वाली  जोखिम  से  सुरक्षा  शामिल  होती  है  ।  जिसमें
 आधिक  रूप  से  कमजोर  बायोगेस  लघु  उद्योग  और  छोटे  क्षेत्रकों  सहित
 लाभ  के  लिए  पालिसी  की  एश्यो्ड  प्रति  हजार  एक  रुपए  की  विशेष  दर  से  जोखिम  कवर
 प्राप्त  होता  ऐसा  उस  स्थिति  में  होता  है  जहां  बीमें  की  रकम  दस  लाख  से  अधिक  न  हो  ।

 (3)  शोपड़ी  बोसा  स्कोस
 अग्नि  और  अन्य  अतिरिक्त  आपदाओं  जंसे  द्वष  भाव  से  क्षति  बाढ़

 भूकंप  आदि  के  जोखिमों  को  कवर  करने  के  क्षोंपड़ी  ओर  उनके  सामान  को  ध्यान  में

 रखकर  झोंपड़ी  बीमा  पालिसी  का  विकास  किया  गया  है  जिसमें  तीन  रुपए  प्रति  हजार  रियाय
 ी

 प्रीमियम  देना  होता  दर  एश्योड  राशि  के  प्रति  हजार  पर  5.50  रुपए  होरत॑

 ताकि  छोटे  ओर  मझोले  किसानों  और  समाज  के  आर्थिक  रूप  से  अन्य  कमजोर  वर्गों  को  अधिकतम

 संरक्षण  प्राप्त  हो सके  ओर  इस  पालिसी  में  एश्यो्ड  राशि  की  अधिकतम  सीमा  हजार  रु०

 होती
 (4)  संबेब्टन  बीमा  स्कोम

 यह  स्कीम  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायेक्रम  आदि  के

 लाभ  ग्राहियों  उनके  रहने  के  मकानों  तथा  अन्य  सामान  को  विभिन्‍न  जोखिमों  जिस  में  उनकी
 ओर  उनके  परिवार  की  वेयक्तिक  दुर्घटना  भी  शामिल  सम्पूर्ण  संरक्षण  देने  के  लिए  लागू  की  गई  है  ।

 (5)  जनता  वेयक्षतिक  बु्घंटना  बीमा  पालिसी

 यह  अनेक  वर्षों  से चल  रही  है  जिसमें  बहुत  ही  कम  यानि  12  रु०  प्रीमियम  5000
 रु०  की  एश्योडं  रकम  के  लिए  वेयक्तिक  दुर्घटना  बीमें  की  व्यवस्था  है  ।  हाल

 ही  में
 यह  स्कीम

 आन्म्र  प्रदेश  आदि  राज्यों  में  मछुआरों  के  लिए  लागू  की  गई  जिन्होंने  स्वयं  सहकारी
 समितियां  बना  ली

 इस  कायंत्रम  में  कृषि  राष्ट्रीय  मछुआरा  सहकारी  संघ  के  प्रीमियम  की  घन
 राशि  की  व्यवस्था  कर  रहा  है  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरोका  से  भ्रत्याधुनिक  कम्प्यूटर  खरीदना

 1538.  श्रीमती  जयम्तो  पटमायक  "]
 मे  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  9  1  कया  प्रधान  संज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ओरो  प्रकाश  बो०  पाटिल  |
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 क्या  सरकार  का  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  कुछ  अत्याधुनिक  कम्प्यूटर  खरीदने  का
 है

 यदि  तो  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  कितने  अत्याधुनिक  कम्प्यूटर  खरीदने  का
 विचार  है  और  किस  लागत  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  ठठाए  गए  हैं  ?
 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिकी  मंशालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  इलेक्ट्रानिको

 झौर  भ्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्‍्शी  शिवराज  दी०  :  सृक्ष्म  तथा  जटिल  किस्म
 के  कम्प्यूटरों  की  बिक्री  के  लिए  तीन  फर्मों  ने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  जिनमें  से  दो  फर्म  संयुक्त  राज्य
 अमेरिका के  हैं  ।

 सूक्ष्म  तथा  जटिल  किस्म  के  दो  कम्प्यूटरों  की  खरीद  के  प्रस्तावों  का

 कन  किया  जा  रहा  है  और  उनकी  कीमत  के  बारे  में  बातचीत  की  जा  रही  इन  दो  कम्प्यूटरों  की

 कुल  अनुमानित  लागत  लगभग  40  करोड़  रु०  है  ।

 उपयुक्त  संरचना  तथा  कीमत के  बारे  में  निर्णय  लेने  के  फर्मों  के  साथ  चर्चा  की

 जा  रही

 क्रम्प्यटर  भाषा  के  रूप  में  संस्कृत

 1539.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  पाया  गया  है  कि  संस्कृत-एक  प्राकृतिक  कृत्रिम  बुद्धि  आठि  के  लिए

 विश्व  में  एक  उत्तम  कम्प्यूटर  भाषा  के  रूप  में  काम  कर  सकती
 क्‍या  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  इस  विषय  पर  आगे  अनुसंघान  कर  रहा  है  ओर  यदि  तो

 इसमें  अब  तक  क्‍या  प्रगति  हुई  है  और  इस  संबंध  में  भावी  योजनाएं  क्या

 क्‍या  इस  संबंध  में  संस्कृत  विद्वानों  और  संस्थानों  से  जन-सहयोग  लिया  जा  रहा
 और

 यदि  तो  कंसे  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  हे
 विरान  ओर  प्रोद्योगिको  मन्‍्श्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  इलेक्ट्रोनिको

 और  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्‍्शी  शिवराज  :  कृत्रिम  बुद्धि  के  लिए
 संस्कृत  जैसी  प्राकृतिक  भाषाओं  के  प्रयोग  क॑  बारे  में  अनुसंघान  संबंधी  गहन  अध्ययन  किए  जा  रहे  हैं  ।

 ज्ञान  पर  आधारित  कम्प्यूटर  प्रणालियों  को  विकसित  करने  के  एक  भाग  के  रूप
 पांचवें  सोपान  की  कम्प्यूटर  प्रणाली  परियोजना  के  अंतग्गंत  इस  दिशा  में  किए  गए  अनुसंधान  विषयक
 प्रयासों  में  समन्वय  स्थापित  किया  जा  रहा  इस  परियोजना  को  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदन
 प्रदान  कर  दिया  गया  है  ।

 और  इस  मामले  में  सलाह  देने  के  लिए  अनेक  संस्थानों  से  अनुरोध  किया  जा

 को
 1540.  भरी  मानिक  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मांझी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पर्यावरणीय  नियंत्रण  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  उचित  रूप  से  प्रशिक्षित  ब्यक्तियों  की  भारी
 कमी  रही
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 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किए  ग्रएट  ओर

 कया  स्वीडन  ज॑से  उन्नत  देशों  में  विदेशी  प्रशिक्षण  इस  कार्यक्रम  का  एक  भाग  है  ?
 पर्यावरण  झौर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंमान  :  और

 नहीं  ।  देश  के  विभिन्‍न  विश्वविद्यालय/वंज्ञानिक  तथा  तकनीकी  संस्थाएं  पर्यावरणीय  अध्ययनों
 के  बारे  में  औपचारिक  पाठ्यक्रम  चलाते  इसमें  मुख्यतया  जनशक्ति  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  होती
 है  ।  तकनीकी  तथा  प्रबंधकीय  वाले  विधिष्ट  क्षेत्रों  में  प्रशिक्षण  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 है  ।  इस  विभाग  कानूनविदों  और  अन्य  लक्षित  दलों  के  लिए  नियमित
 अल्पावधि  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  को  चलता  है  ।  ये  कार्यक्रम  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  में  आयोजित  किए
 जाते  हैं  ।

 विभाग  सेवारत  व॑ज्ञानिकों  को  देश  में  जब  कभी  उपयुक्त  अवसर  उपलब्ध  होते
 पर्यावरणीय  विज्ञान  में  प्रशिक्षण  के  लिए  प्रायोजित  करता

 ग  रोबो  दूर  करना

 श्री  बी०  वी०  देसाई  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  देश  में  गरीबी  दूर  करने  के लिए  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  बनाने  पर

 विचार  कर  रहो  है  ;  और
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 योजना  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  और  भारत  में  गरीबी

 दूर  करना  योजना  का  प्रमुख  विषय  रहा  है  ।  विकास  की  समग्र  संवृद्धि  के  स्वरूप  तथा
 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  ज॑ंसे  गरीबी  दूर  करने  के
 अनेक  कार्यक्रमों  के  परिणाम  स्वरूप  गरीबी  का  1979-80  में  52.4  प्रतिशत  से  घटकर
 1984-85  में  36.9  प्रतिशत  रह  गया  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  का  उ््ं श्य  गरीबी  के  अनुपात
 1989-90  में  25.8  प्रतिशत  तक  कम  तथा  2000  ईसवी  तक  5  प्रतिशत  से  भी  कम  करना  है  ।

 इलेक्ट्रॉनिक  वस्तुओं  का  उत्पादन

 542.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रही
 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  इलेक्ट्रॉनिक  वस्तुओं  के  उत्पादन  की  ओर  विशेष  ध्यान

 रही  है  ;  .
 यदि  तो  बिहार  में  उन  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  पर

 विशेष  प[ठयक्रम  आरम्भ  किए  गए  हैं  और  ऐसे  संस्थानों  की  संख्या  कितनी  हैं  जहां  पर  सरकार  का
 विचार  अगले  सत्र  से  ये  पादयक्रम  आरम्भ  करने  का  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  बिहार  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  वहां  पर  श्रम  शक्ति  की  प्रचुरता
 का

 कैम  मे
 रखते  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योगों  के  विस्तार  के  लिए  कोई  विस्तृत  योजना  लागू  करने

 का  है  ;  और
 यदि  तो  इस  योजना  के  अन्तर्गत  अगले  वित्तीय  व  में  केन्द्र  और  राज्य  सरकार

 द्वारा  अलग-अलग  कितनी  राशि  व्यय  करने  का  प्रस्ताव  है  ?
 विशञान  ओरेर  प्रोद्चोगिको  मंशाखय  तथा  महासस्यर  विकास  पश्माणु  हलेक्ट्रॉनिको

 झोर  प्स्तरिक्ष  बिभागों  को  राज्य  संश्री  शिवराज  वो०  :  हां  ।  इलेक्ट्रॉनिकी
 उद्योग  के  विकास  के  लिए  सरकार  ने  अनेक  उपाय  किए
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 14  1907  लिखिते  उत्तर

 (a)  बिहार  में  कोई  ऐसा  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  नहीं  है  जहाँ  विशेष  प्रशिक्षण

 पाठ्यक्रम  शुरू  किए  गए  हों  ।  केन्द्रीय  पटना  और  रांची  स्थित  दो  भौद्योगिक  प्रशिक्ष

 संस्थानों  में  1986  से  शुरू  होने  वाले  छः  महीने  के  इलेक्टॉनिकी  तकनीशियन  प्रशिक्षण  काः

 क्रम  को  सहायता  प्रदान  कर  रही  है  |  उपलब्ध  जानकारी  के  मेकेनिक  तः्

 और  मेकेनिकਂ  के  निर्दिष्ट  व्यवसायों  में  शिल्पकार  प्रशिक्षण  योजना

 के  अन्तगंत  बिहार  के  निम्नलिखित  भौद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  में  नियमित  रूप  से  प्रशिक्षण

 पादयक्रम  चलाए  जा  रहे  हैं  :--

 (i)  भौद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  डीगाघाट  पटना

 (ii)  भौद्योगिक  प्रशिक्षण  मुजफ्फरपुर
 (iii)  ओऔद्योगिक  प्रशिक्षण  रांची

 (iv)  औदयोगिक  प्रशिक्षण  चाईबासा

 ऐसी  किसी  योजना  पर  इस  समय  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 [  हिन्दी  ]
 सरकारी  अधिकारियों  के  घरों  पर  छापे

 1543.  श्री  विलास  मुत्तेमवार  ।  ५  पु  an भो  सरफराज  प्रहमद  #  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेगें  कि  :
 श्री  रामअंय  प्रसाद  सह  ै
 प्रोਂ  के०  बी०  थामस  |  हर

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  के  कितने  अधिकारियों  तथा

 भूतपूर्व  अधिकारियों  के  घरों  पर  कथित  भ्रष्टाचार  के  सम्बन्ध  में  छापे  मारे  गए  हैं  ;
 उनसे  पकड़ी  गई  आस्तियों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ;
 उनके  विरुद्ध  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  और
 क्‍या  सरकार  का  विचार  भ्रष्टाचार  को  रोकने  के  लिए  कुछ  अन्य  वारिष्ठ  अधिकारियों

 के  घरों  पर  छापे  मारने  का  विचार  है  ?
 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रीं  पी०

 अपनी  आय  के  ज्ञात  स्रोतों  से  अधिक  परिसम्पतियां  आपराधिक
 कदाचार  आदि  के  आरोपों  के  बारे  में  केंन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  दंज  किए  गए  217
 मामलों  की  जाँच  के  सम्बन्ध  ब्यूरो  द्वारा  वर्ष  1983,  1984  और  1985  के  दौरान  253
 केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों/भूतपूवं  अधिकारियों  क ेआवासीय/कार्यालय  परिसरों  की  तलाशी  ली

 गई  इस  तरह  दर्ज  किए  गए  मामलों  के  व्ष-वार  ब्यौरे  तथा  अन्तप्रंस्त  कमंचारियों/भूतपूर्व
 अधिकारियों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :

 वर्ष  दर्ज  किए  गए  मामलों  अन्त्ग्रस्त  कमंचारियों/भूतपूर्व
 की  संख्या  अधिकारियों  की  संख्या

 1983  74  92
 1984  65  78
 1985  78  83
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 तलाशियों  के  दौरान  बरामद  की  भई  चल/अचल  दोनों  प्रकार  की  मदों  के  वर्ष-वार

 ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 वर्ष  बैंकों  में  विदेशी  मुद्रा  जेवरात  आयातित  सम्पन्न  लोगों
 जमा  शेयर  की  कालोनिय
 प्रमाण  सावधि  कार  में  फ्ल

 रसीदें  बिजली  के  कीमती  तथा  भूमि
 राष्ट्रीय  बचत  पत्र  उपकरण  इत्यादि  इत्यादि  जैसी  अचल

 जैसी  चल  परि-सम्पत्तियां

 (0).  (४)  सम्पत्तियां

 1983  38,34,554.73  320  अमरीकी  20,16,280.60  84,07,456.39
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 डी०एम०
 1984  36,10,39  2.86  49,450/-  रु०  12,52,095.56  22,93,838  34
 1985  36,40,514.04  गा  47,97,397.61  57,57,275.18

 73  मामले  विचरण  के  लिए  भेज  दिए  गए  69  मामलों  में  कंन्द्रीय  अन्वेषण
 ने  नियमित  विभागीय  कार्रवाई  की  सिफारिश  की  है  ;  8  मामलों  में  कन्द्रीय  अवेषण  ब्यूरो  ने  ऐसी
 कारंवाई  की  सिफारिश  की  है  जो  उचिते  समझी  8  मामलों  को  समाप्त  कर  दिया  गया

 95  मामलों  की  जांच  अभी  तक  पूरी  नहीं  हुई  हैं  ।
 भ्रष्टाचार  विरोधी  कारंवाई  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  मामले  की

 परिस्थितियों  को  देखते  हुए  जब  कभी  भी  आवश्यक  होगा  तो  ऐसी  तलाशियां  ली  जाएंगी  ।

 उपग्रह  संचार  कार्यक्रमों  में  क्षेत्रीय  सहयोग  के  लिए  दक्षिण  «

 संघ  के  सदस्य  देशों  को  भागीदार  बनाना

 1544.  क्री  प्रार०  एम०  भोये  :  क्या  विदेश  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत ने  क्षेत्रीय  सहयोग  संबंधी  दक्षिण  एशियाई  संघ  के  सदस्य  देशों  को  अपने

 महत्वकांक्षी  दूर  संच्ञार  कार्यक्रमों  मे ंअपने  अनुभव  और  लाभ  का  भागीदार  बनानें  की  पेशकश  की

 है  ;  और
 ह

 यदि  तो  इन  देशों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  उनसे  क्‍या  उत्तर  प्राप्त

 हुए  हैं  ?  ँ

 हे  विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  केਂ  आर०  :  और  दक्षिण

 एशियाई  क्षेत्रीय  सहयोग  एसोसियेशन  के  कुछ  सदस्य  देशों  क ंसाथ  बातचीत  की  गई  है  किन्तु  यह
 बातचीत  अभी  प्राथमिक  चरण  में  ही  मालदीव  के  मामले  इस  क्षेत्र  में  सहयोग  के  ब्यौरे  पर
 दोनों  देशों  के  विशेषज्ञों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  हैं  ।

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  के इलाज  के  लिए  वित्तीय  सहायता
 1545.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराह्वर  :  क्या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 जा  .

 क्‍या  बीमार  स्वतंत्रता  सेनानियों  अथवा  उनकी  विधवाओं  को  वित्तीय  सहायता  देने
 की  कोई  योजना  के  वे  अपना  भारत  अथवा  विदेशों  में  करवा  सकें  ;

 यदि  तो  उक्त  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  हैं  ;  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य/संघ/राज्य  क्षेत्र  में  वह  वर्षवार  कितने  स्वतंत्रता
 किंतने सेनानियों/उनकी  विधवाओं  को  यह  सहायता  दी  गई  और  इस  प्रयोजन  क्र  लिए

 भावेदन  प्राप्त  हुए  थे  ?

 गृह  संत्रो  एस०  बी०  :  और  कई  राज्य  सरकारें/संघ  शासित
 प्रशासन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  और  उनके  परिवारों  को  मुफ्त  स्वास्थ्य  सुविधायें  प्रदान  करती

 बीमार  स्वतन्त्रता  सेनानियों  या  उनकी  विधवाओं  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  गृह  मंत्रालय  की

 ऐसी  कोई  योजना  नहीं  जिससे  कि  भारत  या  विदेश  में  वे  अपना  इलाज  करवा  सके  ।  तथापि

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  और  उनके  परिवारों  समेत  विभिन्न  वर्गों  के  व्यक्तियों  के  मामलों  जो
 दीन  परिस्थितियों  में  ग॒हमंत्री  के  स्वेच्छिक  अनुदान  से  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  में  जिन  स्वतन्त्रता  सेनानियों/विधायकों  को  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 है  उनकी  संख्या  का  एक  विवरण  संलग्न  जहां  तक  प्राप्त  आवेदनों  की  कुल  संख्या  का  सम्बन्ध  है
 केवल  उन्हों  मामलों  का  रिकार्ड  रखा-जाता  है  जिनमें  गृहमंत्री  द्वारा  वित्तीय  सहायता  स्वीकार  की
 जाती  है  ।  अस्बीकृत  मामलों  का  रिकार्ड  केवल  एक  साल  तक  रखा  जाता  है  और  उसके  बाद  उनकी
 छटाई  कर  दी  जाती  तथापि  1985-86  के  दोरान  67  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  ।

 पिछले  तोन  वर्षों  में  गह  मंत्री  के  स्वेच्छिक  भ्रनवान  से  दी  गयो  वित्तोय  सहायसा  का  विवरण

 क्षेश्र

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम  उन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  जोड़
 के  नाम  जिन्हें  चिकित्सा  के  आधार
 पर  वित्तीय  सहायता  दी  गई  वर्ष
 1983-84  1984-85  1985-86  86

 आन्ध्र  प्रदेश  2  4  1  7
 आसाम  2  3  1  6
 बिहार  5  14  न  19

 गुजरात
 1  ाः  जा  1

 ्ाां  1  न  1

 अस्पू  तथा
 कश्मीर  1 1  न  2

 कृनांटव  —  3  3  6
 मध्य  प्रदेश  रे  3  बन  3

 महाराष्ट्र  1  2  न  3
 उड़ीसा  न  ता  1  1
 राजस्थान  --  2  न+  2

 शा

 "|  5
 =  न  1  ||

 उत्तर  प्रदेश  15  18  न  33
 बंगाल  गा  6  2  8

 दिल्‍ली  9  $  1  18

 36  74  10  120
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 कजज+-+

 नई  दिल्ली  में  चरस  पकड़ी  जाना Store
 श्री  सिह  :  क्‍या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  13  1986  को  कीति  नगर  दिल्ली  दुकान  से  लगभग

 12  लाख  रुपये  के

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसका  पता  कँसे  और
 इस  बारे  में  की  गई  जांच  का  क्‍या  परिणाम  निकला  है  ?

 श्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ध्तरुण  :  जो  श्रीमान्‌  । 6

 न्‍न्य  की  लगभग  200  चरस  पकड़ी  गई

 यह  सूचना  मिलने  पर  कि  मं०  उप्पल  बुड  क्राफ्ट  के  मालिक  रघुबीर  सिंह  उप्पल  तथा
 उसके  सेल्समेन  नेयर  चरस  की  तस्करी  का  कार्य  कर  रहे  हैं  तथा  उसे  मोटर  के  कल  पुर्जों
 में  छिपाकर  रखा  हुआ  दिल्‍ली  पुलिस  ने  छापा  मारकर  1/127,  कीति  नई  दिल्ली  के  परिसर

 208  चरस  बरामद  की  ।  चरस  मोटर  के  कल-पुर्जा  के  डिजाइन  के  बने  लोहे  के  डिब्बों
 में  सील  बन्द  पाई  गई  |  प्रत्येक  नग  पर  मसिडीज  पार्ट  312,  2201517”
 की  मोहर  लगी  थी  ।  इंजिन  माउंटिंग  के  एक  नग  के  साथ  लकड़ी  की  14  जिसमें  प्रत्येक  में
 40  कारटंस  बरामद  की  गई  ।  प्रत्येक  नग  को  आरी  से  काटने  के  बाद  चरत  की  मौजूदगी  का
 पता  लग  सका  ।

 पुलिस  रघुबीर  सिंह  उप्पल  और  नैयर  दोनों  को  तलाश  कर  रही  ताकि

 अन्तर्राष्ट्रीय  तस्कर  गिरोह  के  साथ  उनकी  सांठगांठ  का  पता  लगाया  जा  सके  ।
 भारत  पाकिस्तान  सोमा  पर  हेरोइन  का  पकड़ा  जाना

 ेु  1547.  श्रीमती  पटेल  रसाबेन  रामजी  भाई  मावणि  :  क्‍या  गह  मंत्रो  यह  बताने  की  क््पा
 करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  6  1986  को  राजस्थान  के  गंगा  नगर  जिले  की
 अनूपमढ़  तहसील  में  खेरूवाला  सीमा  चुंगी  के  निकट  भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  पाकिस्तानी  तस्करों
 के  साथ  हुई  मुठभेड़  में  सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  30  करोड़  रुपये  के  मूल्य  की  बढ़िया  किस्म  की  280
 किलोग्राम  हेरोइन  पकड़ी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
 इसमें  अन्तग्रंस्त  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 आन्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्ररुण  जी  नहीं  श्रीमान  |
 सीमा  सुरक्षा  बल  ने  2.2.86  को  तस्करों  के  साथ  राजस्थान  के  जिला  श्री  गंगानगर  के

 अनूपगढ़  क्षेत्र  में  हुई  मुठभेड़  में  18.24  करोड़  रुपये  मुल्य  की  309.450  किलोग्राम  हेरोइन  बरामद
 की  थी  ।

 हु

 जब  सीमा  सुरक्षा  बल  के  घात  लगाने  वाले  दल  ने  ऊँटों  के  साथ  तस्करों  को  पाकिस्त  न
 से  भारत  की  सीमा  में  आते  हुए  देखा  तो  तस्करों  को  आत्मसमपंण  के  लिए  ललकारा  |  ऊंटों  के  '

 ग्रीछे
 आ  रहे  तस्करों  ने  सीमा  सुरक्षा  दल  पर  गोलियां  चलाई  |  जवाब  में  गोली  चलाई  जसमें

 परिणामस्वरूप  दो  ऊंट  मारे  गये  ।  लेकिन  तस्कर  अंधेरे  की  आड  में  बचकर  भाग  गये  ।  क्षेत्र  की  खोज
 करने  पर  हेरोइन  के  चोदह  थैले  पाये  जिनको  जब्त  कर  लिया

 तस्कर  आंधरे  की  आड़  में  बचकर  भाग  गये  ।  हेरोइन  थैले  सीमा-शुल्क
 प्राधिकारियों को  सौंप  दिये

 गये  और  ध्रसाना  थाने  में  एक  मामला  दर्ज  किया
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 12.09  भध्याह्न

 ]
 श्री  बसुदेव  श्राचायं  :  पश्चिम  बंगाल  से  हजारों  किसान  दिल्ली  आ  गये  वे

 पटसन  के  लिए  न्यूनतम  मूल्य  की  मांग  कर  रहे  हैं
 सकते

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  प्रश्न  को  उठा  सकते  हैं  परन्तु  यह  तरीका  नहीं  है  ।  अनुमति  नहीं
 दी  जाती

 आचाये  जी  आप  किसी  भी  तरीके  से  ला  सकते  हैं  ।

 ]
 मैं  उसे  अनुमति  कोई  समस्या  नहों  है  ।

 ह

 आप  लिख  करके  दीजिये  ।

 श्री  वसुदेव  आचाये  :  हम  लिख  करके  दे  देंगे  ।
 झष्यक्ष  महोदय  :  दीजिए  ।

 ]
 अ्ी  एच०  ए०  डोरा  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  मैंने  मूत्न  प्रस्ताव  के

 लिए  सूचना  दी  है
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  वंडवते  :  मैं  इस  बात  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  संसद  में
 विभिन्‍न  दलों  के  नेताओं  को  प्रधानमंत्री  जी  द्वारा  आश्वासन  दिया  गया  था***

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेसर  आप  भी  इसका  सहारा  लेते  आप  भी  इस  काम  के

 लिए  एडजोनंमेंट  मोशन  का  सहारा  लेते  हैं  ।

 [  प्रनुवाद  ]
 प्रो०  सधु  दंडवते  :  मैं  आपका  ध्यान  इसी  बात  की  ओर  दिला  रहा  हूं  कि  यह  सामग्री  सप्लाई

 नहीं  को  गई  है  ।  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  मुस्लिम  कानून  पर  विधि  मंत्रालय  या  गृह  मंत्रालय
 की  सूचना  और  राय  सही  है  या  जो  सरकार  ने  कहा  है  वह  ठीक  है*'टाइम्स  आफ  इण्डिया  में***

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।  सभा  में  जो  कुछ  आता  है  मैं  केवल  उसके  लिए
 जिम्मेदार  हूं  ।

 प्रो०्  मधु  दंडवते  :  मैंने  यह  बात  उठाई  है  ।
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  अन्य  रूप  में  उठा  सकते  अनुमति  नहों  दी  जाती  है  ।  असंगत  ।

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मुझसे  या  सदन  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 *
 कायं  वाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 प्रो०  मधु  दंडबते  :  हमारी  सहायता  कीजिए  ।  मैंने  नियम  377  के  अन्तगंत  भी  एक  सूचना
 दी

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  उसे  कर  सकते  मैं  उसकी  अनुमति  दूंगा  ।  आप  उसे  करने  के  लिए
 स्वतन्त्र  हैं  परन्तु  इस  तरह  से  नहीं  ।

 प्रो०  सघु  दंडबते  :  क्या  आप  नियम  377  के  अन्तगंत  इसकी  अनुमति  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  कोई  समस्या  नहीं  है
 प्रो०  सघ  वदंडवते  :  मैंने  सचना  दी  है  ।
 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  कोई  समस्या  नहीं  है  ।
 1
 ]  ्््््स<़<ए
 आप  जब  यह  करते  हैं  तो  ठीक  नहीं  है  ।  आप  इस  बात  को  जानते  हैं  ।

 [
 ञु

 प्रनुवाद  ््््ज्खसप  ह
 प्रो०  मधु  वंडवते  :  मैं  इसे  नियमों  के  भ्न्तगंत  उठा  सकता  हूं  और  आप  इसे  नियमों  के

 अन्तगंत  रह  कर  सकते  हैं  ।

 है  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  जलियस  सीजर  वाली  बात  आई***

 प
 ]

 वह  इतने  ब्र  टस  हैं  कि  सीजर  को  परास्त  नहीं  होने  देंगे  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  चूंकि  सरदार  बूटा  सिंह  जी  यहां  इसलिए  मैं  आपका
 ध्यान  आकर्षित  कर  रहा  हूं  ।  आप  किसानों  के  विशेषज्ञ  हैं  ।  उन्होंने  यहां  पटसन  की  कीमत  के  बारे

 एक  वक्तव्य  दिया  है  जिस  पर  हजारों  पटसन  किसान  अपने  अभ्य  करने  आए  हैं।**

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  नियम  377  में  या  कुछ  करिये  ।

 श्रो  इन्द्रजोत  ग॒प्त  :  वे  आपसे  भी  मुलाकात  करना  चाहते  हैं  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  किसी  भी  समय  आपका  स्वागत  है  ।

 इन्द्रजोत  गप्त  :  पटसन  निगम  ने  पटसन  खरीदना  बन्द  कर  सारा  पटसन

 पड़ा  हुआ  हू  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  किसी  भी  समय  आ  सकते  आपका  स्वागत  है  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  एक  फिल्म  जिसका  नाम  नई दिल्‍ली  टाइम्स  है'**

 प्रध्यक्ष  मशोदय  :  आप  इसे  अन्य  प्रकार  से  उठा  सकते  आपके  लिए  साधन  उपलब्ध
 आपके  पास  नियम  उपलब्ध  इस  तरह  से  नहीं  ।  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदः  7  :  मैंने  आपको  कल  बताया  था  और  आज  भी  मैं  आपको  बता  रहा  वही

 व्यवस्था  का  प्रश्न  है  और  वही  विनिर्णय  है  ।  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 झो  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  कल  मैंने  किसी  ओर  बात  का  उल्लेख  किया
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 प्रो०  बंडवते  :  आपने  उन्हें  गलत  समझा  है  ।  वह  किसी  और  बात  का  उल्लेख  कर

 रहे  हैं  ।  ऊपर

 भ्रध्यक्ष  महो  दय  :  यह  वही  प्रश्न  ह ैऔर  उसका  बही  उत्तर
 त

 ]  ४
 आप  घबराइये  मत  ।  आप  ऐसा  क्‍यों  करते  हैं  ? आपको  यह  पता  है  कि  आपको  रूल

 लेबल  है  ।  उठाने  का  और  कोई  तरीका  भी  हो  सकता  आप  इसमें  क्‍यों  नहीं  उठाते  ?

 [  भ्रनुवाद  ]
 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  कल  इन्होंने  कुछ  ओर  बात  उठायी  थी  ।

 [  हिन्दी  ]
 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  पता  है  ।

 [  अनवाद  ]
 क्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मैं  नई  दिल्‍ली  टाइम्स  का  जिक्र  कर  रहा  हूं  ।

 [  हिन्दो  ]
 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुरूप  आप  बीच  में  क्‍यों  बोल  रहे  हैं  ?  मैं  रेडडी  जी  आपसे  बगत-कर

 रहा  हूं
 ।

 जो  आपने  कल  बात  बताई  न्यू  दिल्ली  टाइम्स  के  मुताल्लिक***

 वही  चीज  लागू  होती  आपके  पास  अन्य  साधन  हैं  और  आप  उनका  उपयोग  कर'“सर्कते
 हैं  ।  ऐसा  के  लिए  आपका  स्वागत  इसमें  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  मैं  इस  तरह  से

 अनुमति  नहों  देता  हूं  ।

 ]  |
 आप  क्‍यों  वक्‍त  जाया  करते  हैं  ?  आप  अपना  मेरा  भी  ऑर  हाऊस  का  जब  आपको

 पता  है  कि  आप  कर  सकते  हैं  ।

 ः

 ]
 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मैंने  एक  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  है  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  बात  नहीं  ।  यह  नियम  विरुद्ध  मैंने  इसकी  अनुमति  नहों  दी  है  ।
 क्रो  सुरेश  कुरूप  :  दूरदर्शन  ने  घोषणा  कौ  है  कि  फिल्म  दिखाई  ज्राएगी***
 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  बात  नहीं  ।  फिर  वही  विनिर्णय  है  ।  यह  असंगत  है  ।  रह  किया  जाता

 है  ।  आप  किसी  अन्य  नियम  के  अन्तगंत  ला  सकते  हैं  ।
 थो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  आप  हर  चीज  को  कारयंबाही  व॒तांत  से  निकाल रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्योंकि  इसे  रह  किया  गया  है  ।
 श्री  एस०  जयपाल  रेडडी  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 शो  एस०  जयपाल  रेडडो  :  आप  कायंवाही  व॒तांत  से  हर  चीज  को  निकाल  रहे  हैं  ।
 प्रध्यक्ष  महोदय

 :
 मैं  इस  पर  चर्चा  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 झो  एस०  जयपाल  रेडडो  :  मुझे  यह  कहते  हुए  दुःख  होता  हे

 है
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 ल्‍  अध्यक्ष  भहोदय  :  आपको  दुःखी  नहों  होना  आपको  खुश  होना  चाहिए कि  मैं  आपकी

 इच्छाओं  के  अनुसार  कारंवाई  कर  रहा  मैं  उसे  ठीक  से  कर  रहा  हूं  जो  आपने  मुझे  सौंपा  है  ।
 मैं  ठीक  नियमों  के  अनुसार  चल  रहा  हूं  ।

 प्रो०  सथ्ु  दंडवते  :  क्या  उन्होंने  कुछ  असंसदीय  या  अपमानजनक  कहा  हैँ  ?  आप  कक्‍्यों***

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  मैंने  उनको  अनुमति  नहीं  दी  ।  बस  ।
 प्रो०  मधु  दडबते  :  आप  इसे  अनावश्यक  रूप  से  कार्यवाही  वृतान्त  से  क्‍यों  निकालते  हैं  ?

 )
 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  कार्यवाही-व॒तान्त  से  नहीं  निकाल  रहा  मैं  उनको  अनुमति  नहों  दे

 रहा  उनके  पास  मेरी  अनुमति  नहीं  है  ।  मैं  अपनी  अनुमति  नहीं  देता  ।  बस  ।

 )
 शो  एस ०  लयपाल  रेड्डो  :  क्या  हमें  वाहर  जाना  होगा  और  बाहर  एक  वक्तव्य  दैना

 होगा
 '**

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  रेडडी  आपको  जानना  चाहिए  कि  बिना  मेरी  अनुमति  से  आप  बोल

 नहीं  सकते  और  मैंने  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मु  आपको  कुछ  चीजें  समझानी  यह  सुस्पष्ट  होना
 यह  स्पष्ट  होना  चाहिए'* ॥

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शान्त  यह  क्‍या  है  ?  मैं  आपको  समझाना  चाहता  हूं  कि

 आपको  बोलने  के  लिए  अध्यक्ष  की  अनुमति  लेनी  चाहिए  और  यदि  मैं  कुछ  चीजों  को  नामंजूर  करता

 हूं  तथा  आपको  अनुमति  नहीं  देता  हूं  तो  वह  रिकार्ड  का  अंग  नहीं  बनता  ।  यह  बहुत  आसान  है'** |
 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  जो  अनुमति  नहीं  दी  जाती  बिल्कुल  भी  नहीं  ।  यदि  आप  उस
 पर  मुझे  आश्वस्त  कर  सकते  हैं  तो  मैं  आपसे  माफी  मांग  लूंगा

 *'

 )
 प्रो०  मधु  बंडवते  :  हमें  यह  पता  लगना  चाहिए  कि  किस  विषय  पर  अनुमति  नहीं  दी  गई
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  बताता  हूं  ।
 प्रो०  मध  दंडवते  :  जब  तक  हमें  यह  पता  नहीं  चलेगा  कि  उन्होंने  क्या  मामला  उठाया  है

 तब  तक  हम  आपके  विनिर्णय  को  किस  प्रकार  समझेंगे  ?  आपके  विनिर्णय  को  समझने  के  लिए
 हम  चाहते  हैं  कि  वह  मामले  को  उठाएं  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  एक  सूचना  दी  वह  उस  पर  बोलना  चाहते  हैं  और  मैंने  उनको

 अमुमति  नहों  दो  क्योंकि  यह  नियम  विरुद्ध  है**ਂ
 )

 प्रो०  सधु  दण्डबते  :  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  नियम  विरुद्ध
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपने  नियम  जानता  हूं  और  यदि  मुझे  अपनी  गलती  बताई

 जाती  तो  मैं  आपसे  माफो  मांग  खुंगा  ।
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 प्रो०  सध्‌  दंडवते  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  सुने  बिना  क्या  आप  कह  सकते  हैं  कि  यह  उचित  नहों
 है  ?***

 [  हिन्दो  ]

 अध्यक्ष  सह्ोदय  :  प्रोफेसर  क्‍यों  जिद  करते  आपको  तो  पता  आपकी  सारी
 बात  सुनता  हूं  ।  कोई  फायदा  है  इसमें  ?  क्‍या  फायदा  आप  जानते  हैं  कि  जो  मुझे  सुनना  होता  है
 वह  जरूर  सुनता  हूं  और  जो  नहीं  सुनना  होता  वह  नहों  सुनता  ।

 )

 )

 [  अनुवाद  ]

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  हर  रोज  उनके  साथ  वही  व्यवहार  होता  है***

 [  हिन्दी  ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍यों  बिना  मतलब  वक्‍त  जाया  करते  मुझे  समझ  नहीं  आता  ।  कोई
 ऐसा  सब्जेक्ट  है  जिसको  मैंने  मना  किया  हो  डिसकशन  के  लिए  ?  जो  वक्‍त  के  हिसाब  रूल  के

 हिसाब  से  होता  हैँ  वह  जरूर  किया  जाता  है  ।  |

 [  भ्न॒वाद  ]
 यदि  नियम  के  अनुसार  यह  अनुमति  योग्य  हैँ  तो  मैं  इसकी  अनुमति  दूंगा  ।  यह  प्रश्न  समय

 का  परन्तु  यदि  आप  ऐसा  करते  रहेंगे  तो  इससे  कोई  सहायता  नहीं  मिलेगी

 श्रो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  हम  केवल  रिकार्ड  में  से  प्रत्येक  चीज  को  निकालने  की  खतरनाक
 प्रथा  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं'**

 )

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  प्रथा  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  इसका  पालन  निरन्तर  किया  जा  रहा
 इसका  पालन  उसी  तरह  से  किया  जा  रहा  इसका  पालन  उसी  प्रकार  से  किया  जाता  रहेवाएं
 मैं  नियम  से  एक  इंच  भी  नहीं  हटा  हूं

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आप  नहीं  समझते  हैं  ।

 )
 श्री  सुरेश  कुरूप  :  मैंने  एक  उचित  सूचना  दो  है  और  केवल  तभी  मैंने  उठाया

 °°

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  अनुमति  केवल  इसलिए  हो  नहीं  दी  जा  सकती  कि  आपने  सूचना
 दी  है  ।  उससे  आपको  यह  अधिकार  नहीं  मिलता  है

 श्रो  सुरेश  कुरूप  :  यह  फिल्म

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  इस  फिल्‍म  या  उस  फिल्‍म  की  बात  नहीं  है'**
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 अऋयक्ष  महोवय  :  अनुमति  नहों  दी  जाती  है***

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय  पर  नहीं'**

 अध्यक्ष  महोवथ  :  आपका  स्वागत  है  ।  ऐसे  कुछ  अन्य  नियम  हैं  जिनके  अन्तगंत  आप  सूचना
 »  देःसकते  हैं  ओर  यह  सूचना  आप  प्राप्त  कर  सकते  हो  ।  परन्तु  इस  तरह  से  नहीं  ।  यह  नामंजूर

 जाता  है'”*

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृतान्त  से  निकालने  की  कोई  बात  नहों  है  ।  मैं  कायंवाही  व॒तान्‍्त ५  <  ढ़
 से  कुछ  नहों  निकालता  हूं

 ।  मैं  जसके  लिए  अनुमति  देता  हूं  वही  रिकार्ड  पर  जाता  है  ।  केवल

 दीय  चीजों  को  कार्यवाही  वृतान्त  से  निकाला  जाता  है

 झरो  एज०  ए०  डोरा  :  इंडियन  एक्सप्रेस  में  यह  समाचार  प्रकाशित

 ह्भाਂ  है  [fea]

 ait
 श्री  रास  नगीना  सिश्र  :  हमारी  बात  भी  सुनिए  ।

 ऋष्यक्ष  महोदय  :  सुन  रहा  आपकी  बात  भी  आप  खड़े  आपकी  बात

 )

 )
 ओो  रास  नगोना  सिश्र  :  अध्यक्ष  ये  लोग  समय  खराब  कर  रहे  हैं  ।

 झरष्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  मुझे  भी  लगता  यही  मैं  कह  रहा  हूं  जो  आप  कह  रहे  हैं  ।

 मैं  एक  ही  लाइन  पर  हैं  ।

 |
 झ  एच०  ए०  डोरा  :

 मैं  एक  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  समाचार  पत्र  में  यह
 समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  कि  वहां'**

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  मुझे  कुछ  लिख  कर  मुझे  कुछ  दीजिए  मैं  इस  पर

 कारंवाई  करूंगाਂ

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है'*ਂ
 )**

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  नहीं  सुनते  हैं
 **

 *#  क्ायंवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 श्रध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।  मैंने  अपनी  अनुमति  नहीं  दी  है**

 श्री  सेफुदीन  चौधरी  :  मैंने  एक  सूचना  दी  है  जिसमें  विमान

 केरियर  के  खरीदने  पर  चर्चा  करने  की  माँग  की  *  हे

 अध्यक्षा  महोदय  :  मैं  इसको  देखूंगा  ।  सदन  में  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  को  उठाने  का  यह  तरीका

 उचित  नहों  यह  अनुचित  है*ਂ

 श्री  यम्पन  थामस  :  ईसाई  महिला  विवाह  के  सम्बन्ध  में  उच्चतम
 न्यायालय  का  एक  निर्णय  है  और  उसके

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  कुछ  लिखकर  दीजिए  ओर  मेरे  पास  आइए  परन्तु  इस  तरह
 से  नहीं

 न्न्न

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यहां  इस  विषय  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकता'**
 व्यवधान**

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती  |  यह  बात  इस  विषय  से  संबंधित  नहीं  है  ।

 [  हिन्दो  ]

 श्रो  राम  नगीना  सिश्र  :  माननीय  अध्यक्ष  देश  में  साम्प्रदायिक  दंगे

 बहुत  जोरों  पर

 [  अनुवाद  |
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसी  विषय  पर  विचार  कर  रहे  हमने  कायं-मंत्रणा  समिति  में  इस

 संबंध  में  पहले  ही  निर्णय  ले  लिया  था  ।  आप  आश्वस्त  रहें  ।

 श्री  सो०  पो०  ठाकुर  :  कश्मीर  में  स्थिति  विस्फोटक  है  ।
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  उस  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  कृपया  एक  मिनट  के  लिए  मेरी  बात  सुनें  ।
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या  है  ?
 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  कोई  नहीं  ।  मैं  केवल  अपने  विचार  व्यक्त  करना  चाहता  हुं  ।

 )
 अध्यक्ष  महोवय  :  आपका  स्वागत  हम  इस  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।
 प्रो०  सेफुदीन  सोज  :  महोदय  मैं  कोई  विवाद  नहीं  खड़ा  करना  चाहता  ।
 झअध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  मेरे  पास  आइये  )**
 झध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  न  किया  जाये  ।
 अब  सभा-पटल  पर  पत्र  रखे  जायेंगे  ।

 +#  कार्ययाही-वृत्तांत  में  सम्मिल्रित  नहीं  किया  गया  ।

 वश
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 12.12  म०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 [  अनुवाद  ]
 दिल्ली  पुलिस  अ्रधिनियम  के  श्रंतगंत  भ्रधिस्चना

 गृह  मंत्री  एस०  बी०  :  मैं  दिल्ली  पुलिस  1978  की  धारा  148

 की  उपधारा  (2)  के  अन्तगंत  दिल्‍ली  पुलिस  तथा

 1985  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  6  1985  के  दिल्ली  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  एफ०  10/10/84  होम  (पी)/एस्ट  में  प्रकाशित  हुए  सभा  पटल  पर  रखता

 [  प्रंथालय  में  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टो०  2131/86  ]

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  का  वर्ष  1982-83  का  वाषिक  प्रतिवेदन
 में  भ्रंतविष्ट  सिफारिशों  पर  को  गई  कार्यवाहो  का  ज्ञापन  आदि

 कल्याण  मसत्रालय  की  राज्य  मंत्री  राजन्द्र  कुमारी  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :--

 (1)  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  के  वर्ष  1982-83  के  वाषिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रतिवेदन  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  की  गई  कायंवाही  के  ज्ञापन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 |

 (2)  उस  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  ),  जिसमें  अनुसूचित  जाति
 तथा  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  के  वर्ष  1978-79  के  प्रथम  वाषिक  प्रतिवेदन  में  अन्तविष्ट
 सिफारिशों  पर  की  गई  विस्तृत  कार्यवाही  की  रूपरेखा  दी  गई  है  ।

 [  प्रंथालय  में  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2132/86  ]

 प्रो०  सेफुदीन  सोज  :  वे  गतिविधियों  में  हिस्सा  लेते  रहे  हैं***
 )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरे  पास  आइए  |  मैं  आपकी  बात  सुन्‌ंगा  ।

 )  **

 झ्ष्यक्ष  महोदय  :  नहीं  अनुमति  नहों  दी  जाती  ।  आप  मेरे  पास  आकर  मुझे
 )**

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  दी  जाती  4  इसे  कार्यवाही  वृतांत  में  शामिल  न  किया  जाये  ।
 मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 श्री  पंजा  ।
 वाधिक  1985-86

 योजना  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  ए०  के०  :  मैं  1985-86”
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [  ग्रन्यालय  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  2133/86  ]
 o*  क्ायंवाही  वुतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 122



 14  1907  सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 सेना  अधिनियम  तथा  छावनी  अधिनियम  के  अधोन  अधिस  चनायें
 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  प्रादेशिक  सेना  1948  की  धारा  14  की  उपधारा  (3)  के  अंतगंत  प्रादेशिक
 सेना  1986  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो

 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  65  में  प्रकाशित

 हुये  [  प्रथालय  में  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टो०  2134/86  ]
 (2)  छावनी  1924  की  घारा  (3)  के  अंतर्गत  छावनी  बोर्ड  के  सदस्यों  को  छुट्टी

 का  अनुदान  1985  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो
 4  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  नि  286  में
 प्रकाशित  हुये  थे  !  [  ग्रथालय  में  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2135/86  ]

 )  **
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इन  सज्जन  को  अनुमति  नहीं  दे  रहा  ।  श्री  आप  अपन  प्रश्न

 पूछ  सकते  हैं  ।  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  यदि  यह  असंसदीय  है  तो  इसे  कार्यवाही  व॒तांत  से निकाल
 दिया  जाना  चाहिए  ।

 ह

 प्रो०  सेफुहीन  सोज  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  किस  बात  को  कायंवाही-बृतांत  में  सम्मिलित
 नहीं  किया  जा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसकी  अनुमती  नहीं  इसे  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं
 किया  गया  ।

 अब  श्री
 भारत  के  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक  के  प्रतिवेदन  भाग-एक  शोर  भाग-दो

 संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  मैं  श्री  अरणाचलम  को
 ओर  से  संविधान  के  अनुच्छेद  151  (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा
 अंग्रे जी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :---

 (1)  भारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  का  वर्ष  1984  का  प्रतिवेदन  संघ  सरकार
 1-  प्रस्तावना  ।  में  रखा  वेलिए  संख्या

 एल०  टी०  2136/86]
 (2)  भारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  का  वर्ष  1984  का  प्रतिवेदन-संघ  सरकार

 --  भाग  के  लेखापरीक्षकों  के  प्रतिवेदनों  का  सारांश  तथा
 सरकारी  कम्पनियों  के  लेखाओं  पर  टिप्पणियां  |  में  रखा  वेखिए
 संख्या  एल०  टी०  2137/86]

 (3)  भारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  का  वर्ष  1984  का  प्रतिवेदन-संघ  सरकार
 विषयों  पर  लेखापरीक्षक  टिप्पणियां  ।

 [  ग्रन्थालय  में  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2138/86  ]
 पेंशन  श्रधिनियम  तथा  संविधान  के  भ्रन॒  चछेव  320  (5)  के  अधीन  अ्धिसूचनायें

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०
 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 +*  कायंवाहो  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 (1)  पेंशन  1871  की  धारा  16  के  अन्तगंत  पेंशन  की  बकाया  राशियों  का

 भुगतान  1985  की  एक  प्रति  तथा
 अप्रेजी  जो  11  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 का०  आ०  73  में  प्रकाशित  हुए  थे  ॥  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  ढी०
 2139/86)

 (2)  संविधान  के  अनुच्छेद  320  (5)  के  अन्तर्गत  संघ  लोक  सेवा  आयोग  से
 संशोधन  1985  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  25

 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  59  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2140/86)

 झ्रष्यदा  महोदय  :  मैंने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  ।  श्री  सोज  हमें  कतिपय  नियमों  के  अनुसार
 चलना  पड़ता  हैँ  ।  )

 |
 झ्रध्यक्षा  महोदय  :  किसी  रूल  के  तहत  ही  तो  आपको  सुना  जाएगा  |

 )**
 [  प्रनुवाद  ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहों  दी  जाती  ।  श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  ।
 नेशनल  इंस्टोट्ट  ऑफ  इम्यूनो  नई  बीरबल  साहनी  इंस्टोट्यूट  भ्रॉफ

 लखनऊ  तथा  टाटा  इंस्टीट्यूट  आफ  फंडामेंटल  बम्बई  का
 वर्ष  1984-85  का  वाधिक  प्रतिवेबन  तथा  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 विज्ञान  भ्रोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महास|गर  विकास  परमाणु  ऊर्जा  इलेंक्ट्रानिकी  और
 झन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मत्री  शिवराज  वी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता

 (1)  नेशनल  इंस्टीट्यूट  ऑफ  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1984-85  के  वाषिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।
 नेशनल  इंस्टीट्यूट  ऑफ  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1984-85  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अग्रेजी

 ।  में  रखें  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2141/86)
 (2)  बीरबल  साहनी  इंस्टीट्यूट  ऑफ  लखनऊ  के  वर्ष  1984-85  के

 वाहक
 प्रतिबेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 लेखे  ।
 बीरबल  साहनी  इंस्टीट्यूट  ऑफ  लखनऊ  के  वर्ष  1984-85  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )  ।

 में  रखे  देलिए  संख्या  एल०  टी०  2142'86)  6)
 (3)  टाटा  इंस्टीट्यूट  ऑफ  फन्‍्डामेंटल  बम्बई  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  ।

 $#  कायंवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 टाटा  इंस्टीट्यूट  ऑफ  फण्डामेंटल  बम्बई  के  वर्ष  1984-1985  के  वाधिक

 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 टाटा  इंस्टीट्यूट  ऑफ  फण्डामेंटल  बम्बई  के  वर्ष  1984-85  5  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संस्था  एल०  टी०  2143/86)

 (4)  बोस  कलकत्ता  के  वर्ष  1984-85  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 बोस  कलकत्ता  के  वर्ष  1984-85  के  कायंकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।  में
 रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2144/86)

 (5)  इण्डियन  एसोसिएशन  फॉर  दि  कल्टिवेशन  ऑफ  कलकत्ता  के  वर्ष
 1984-85  के  वा्िक  प्रतिवेदेन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 इण्डियन  एशोसिएशन  फॉर  दि  कल्टिवेशन  ऑफ  कलकत्ता  के  वर्ष

 1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण
 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2145/86)
 भारत  इलंक्ट्रानिक्स  लिसिटेड  बंगलोर  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  को  समोक्षा

 झौर  वाधिक  प्रतिवेदन
 रक्षा  उत्पादन  और  रशा  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभापटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत
 लिखित  पत्रों  को  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 भारत  इलेक्टानिक्स  बंगलौर  के  वर्ष  1984-85  के  कायंकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारत  इलैक्ट्रानिक्स  का  वर्ष  1984-85  का  वाधिक
 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महा-लेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ॥
 [  प्रन्यालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  ]

 12°14
 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकलपों  सम्बन्धी  समिति

 ]
 बारहवाँ  प्रतिवेदन

 थ्रो  एस०  तम्बि  दृशाई  :  मैं  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों
 सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 हर
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 12.143  म०  प०

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  संबंधी  समिति

 [  अनुवाद  ]
 |

 अध्ययन  दोरों  के  प्रतिवेदन
 थ्रो  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  मैं  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 के  कल्याण  संबंधी  समिति  के  अध्ययर्न  दोरों  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी
 सभा  पटल  पर  रखता

 समिति  की  1985  के  दौरान  भोपाल  और  इंदौर  की  एक  यात्रा  के  बारे  में
 अध्ययन  ग्रुप  एक  के  अध्ययन  दौरे  का  प्रतिवेदन  ।
 समिति  की  1985  के  दौरान  उदयपुर  और  जयपुर  की  यात्रा  के  बारे  में
 अध्ययन  ग्रुप  दो  के  अध्ययन  दौरे  का  प्रतिवेदन  ।

 )

 [  हिन्दी  ]
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  जोर  से  बोलेंगे  तो  कानून  बन  जायेगा  कया  ?

 )

 [  प्रनुवाद  ]
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्‍या  मैं  आप  से  सभा  से  बाहर  जाने  के  लिए  कहूं  ?

 भ्री  संफुदीन  सोज  :  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  7  लाख  लोगों  का  प्रतिनिधित्व
 करता  महोदय  मैं  आपसे  पूछना  चाहता  हुं"********

 )
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपसे  से  सभा  से  बाहर  जाने  के  लिए  कहूं  ?
 श्री  सेफुद्दीन  सोज  :  क्यों  ?  मैं  अत्यन्त  वम्नता  से  किन्तु  दृढ़तापूवंक  कुछ  कह  रहा

 [  हिन्दी  ]
 अध्यक्ष  महो दय  :  आपके  पास  अनु भवी  लोग  बंठ  इनसे  सीख  लीजिए  ।
 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  मैं  इनके  साथ  रहा  हूं  और  मैंने  साख  लिया  किसी  दिन  तो

 हमको  सुनना  हम  पर  भी  कुछ  गुजरती  है  ।

 [  अनुवाद  ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  पास  अनुभवी  लोग  बैठे  कुछ  नियम  जिनके  अन्तगंत  आप

 पूछ  सकते  हैं  |  किन्तु  क्या  आप  विनियमों  के  किसी  प्रस्ताव  के  बिना  मेरी  अनमति
 के  किकीक  अन्धाधुन्ध  बोलते  चले  जाएंगे  और  वह  सब  कायंवाही  वृतान्त  में  शामिल  होता  चला
 जाएगा  ।  आप  अपने  आधार  को  ही  खत्म  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  हम  लोगों  ने  कठिनाइयां  झेली  यदि  आप  आधे  मिनट  के  लिए
 सुनें  तो  मैं  बहिगंमन  नहीं  करूंगा  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  सुनूंगा  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  तो  मैं  बहिगंमन  करता
 अध्यक्ष  महोदय  :  धमकी  मत  आप  कीजिए  ।  क्‍या  आपके  कहने  का  यह  अर्थ  है

 कि  पूरी  सभा  में  भावनाहीन  है  ।  हि
 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  मैं  नियमों  के  विरुद्ध  कुछ  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 [  तत्पद्चात्‌  प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  सभा-भवन  से  बाहर  चले  ]

 12.17  स०  प०

 नियम  199  के  अधीन  वक्तव्य

 [  झ्नुवाद  |
 श्री  के०  पी०  विह  देव  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे

 मंत्रिपरिषद  से  त्यागपत्र  देने  के  संबंध  में  प्रक्रिया  नियमों  के  नियम  199  के  अन्तर्गत  इस  महान
 सदन  में  एक  वक्तव्य  देने  की  अनुमति  दी

 यह  प्रधान  मन्त्री  की  कृषा  थी  कि  उन्होंने  मुझे  सूचित  किया  कि  सरकार  द्वारा  राम  स्वरूप
 नामक  व्यक्ति  के  विरुद्ध  दायर  किये  जाने  वाले  आरोप  पत्र  में  अन्य  लोगों  के  साथ-साथ  मेरे  नाथ

 का  भी  उल्लेख  जिस  आरोप  पत्र  में  मेरे  नाम  का  उल्लेख  किया  गया  है  उसकी  विषय  वस्तु
 अथवा  संदर्भ  को  देखे  बिना  ही  मैंने  मंत्रिपरिषद  से  त्यागपन्र  दे  दिया  ताकि  संसदीय  लोकतन्‍्त्र  की

 प्रतिष्ठा  और  सावंजनिक  जीवन  की  उच्च  परम्पराओं  को  बनाए  रखा  जा  सके  ।  प्रधान  मंत्री  जी  ने

 कृपा  करके  त्यागपत्र  को  तुरन्त  स्वीकार  कर  लिया  ।

 आरोप-पत्र  की  विषय  वस्तु  का  समाचार  माध्यमों  में  जहां  पर्याप्त  प्रचार  जिससे
 जनता  में  कयास  लगाये  जा  रहे  हैं  और  जिसने  अफवाहों  और  कल्पनाओं  को  जन्म  दिया  वहीं

 मुझे  आरोप-पन्र  की  एक  प्रमाणित  प्रति  तक  नहीं  मिली  ।  मेरे  वकील  को  यह  बताया  गया  कि  यह
 प्रतियां  केवल  अपराधी  अथवा  साक्षी  को  ही  दी  जा  सकती  हैं  ।  मैं  इन  दिनों  में  किसी  भी  श्रेणी  में

 नहीं  आता  इसके  बेद  आरोप-पत्र  के  परिचालित  किये  जाने  पर  उसकी  एक  प्रति  से  मुझे  मालूम
 हुआ  कि  मेरा  नाम  बिना  किसी  विशिष्ट  आरोप  के  दो  जगह  आया  अतः  मैं  इसे  अपना  कत्तंव्य
 समझता  हूं  कि  आरोप  पत्र  में  उल्लिखित  बातों  को  देखते  हुए  अपने  से  संबंधित  तथा  मैं  इस
 सम्मानित  सभा  के  समक्ष  जिसमें  मैं  चुनकर  आया  हूं  ।

 आरोप-पत्र  में  पहली  बार  मेरे  नाम  का  उल्लेख  पैरा  9  में  है  ।  मैं  उद्धृत  करता  हूं  :
 देखा  गया  कि  उसके  अनुरोध  पर  तैवान  की  यात्राओं  पर  भेजें  गये  निम्नलिखित  संसद

 भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  नामों  का  उल्लेख  पकड़े  गये  दस्तावेजों  में  किया  गया  है  ।”  मेरा
 नाम  आता

 मैंने  चोथी  लोक  सभा  के  सदस्य  के  रूप  जिसके  लिये  मैं  1967  में  निर्वाचित  छुआ  था
 ओर  सबसे  कम  आयु  का  संसद  सदस्य  था  तथा  संसद  में  स्वतंत्र  पार्टी  का  मुख्य  सचेतक  सुदूर
 पूर्व  का  15  1967  से  7  1967  तक  अध्ययन  दौरा  जिसमें  कोरिया
 गणराज्य  चीन  गणराज्य  .  कम्बोडिया  और  थाइलैण्ड
 सम्मिलित  थे  ।  -
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 अपने  अध्ययन  दौरे  में  वापसी  के  समय  प्रैंने  ताइवान  की  यात्रा  की  ।  उस  समय  मैं  एशियायी
 सांसद  संघ  की  ताइये  में  होने  वाली  बेठक  में  भाग  लेने  क ेलिए  गया  इसमें  भारत  समेत  10

 एशियाई  देशों  के  40  से  अधिक  सिनेटरों  ने  भाग  लिया  था  ।  इसमें  न्यूजीलैंड  और  आस्ट्रेलिया
 के  संसद  सदस्य  भी  थे  ।  शिष्ट  मण्डल  के  नेता  स्वर्गीय  सरदार  पटेल के  पुत्र  श्री  दयाभाई  पटेल
 जो  संसद  में  स्वतन्त्र  पार्टी  के उप-नेता  और  उस  समय  दल  के  वरिष्ठ  उपाध्यक्ष  सम्मेलन  का

 उद्घाटन  ताइवान  के  राष्ट्रपति  जनरल  इस्सियो  चियांग-काइ  शेक  ने  किया  ।

 अपने  अध्ययन  दौरे  तथा  अपनी  जो  मेरे  साथ  का  पूरा  व्यय  मैंने  स्वयं  वहन
 किया  ।  समस्त  यात्रा-कार्यक्रम  एयर  इण्डिया  दिल्ली  द्वारा  तैयार  किया  गया  दो  हवाई
 टिकट  नं०  0983-3482645/6'7  औौर  नं०  0983-3482648/9/50  की  राशि  जो  10,646  रु०

 (5323  रु०  प्रत्येक  के  थी  हमारे  भारतीय  स्टेट  पार्क  स्ट्रीट  कनकत्ता  से
 चैक  नं  ०  071799  से  निकाली  गई  थी  ।  मैंने  भारतीय  रिजवं  बैंक  से  भी  विदेशी  मुद्रा  ली  थी  जो
 अध्ययन  दौरों  पर  जाने  वाले  संसद  सदस्यों  के  लिए  नियमों  के  अन्तर्गत  अनुमत्य  अध्ययन  दौरे
 के  सभी  प्रबन्ध  उस  समय  के  देश  के  कानून  और  शिष्टाचार  के  अनुरूप  थे  और

 इन्हें  सरकार  ने  स्वीकृति  प्रदान  की  थी  ।

 अतः  मैं  अत्यन्त  सन्‍्ताप  और  दुःख  से  निवेदन  करता  हूं  कि  मेरे  नाम  का  इस  प्रकार
 से  उल्लेख  करने  से  पूर्व  इन  सभी  तथ्यों  का  पता  लगाया  जा  सकता  इन  सभी  तथ्यों  की  पुष्टि
 अभी  भी  जांच  एजेन्सियों/अधिकारियों  द्वारा  कराई  जा  सकती  है  |  यहां  मैं  यह  कत  कहना  चाहूंगा
 कि  कोई  भी  ऐसा  कथन  बिल्कुल  निराधार  है  कि  मैं  श्री  रामस्बरूप  के  अनुरोध  ओर  प्रायोजन  पर
 ताइवान  गया  था  ।  वास्तव  में  उस  समय  यह  स्वतन्त्र  पार्टी  का  सुविचारित  मत  झौर  नीति
 चीन  के  1962  के  विश्वासघात  के  पश्चात  ताइवान  के  साथ  मैत्री  राष्ट्रीय  हित  के  अनुरूप  है  ।

 इस  उपर्युक्त  आरोप  पत्र  में  मेरा  नाम  दूसरी  बार  पृष्ठ  12  पर  आया  जिसमें  कहा  गया
 मैं  उद्धृत  करता  हूं  :  राम  स्वरूप  का  सदा  यह  प्रयासਂ  रहता  था  कि  सत्तारूढ़  दल  के  संसद

 सदस्यों  को  चुना  जनता  पार्टी  के  शासन  काल  में  ध्यान  ******  नाम  पर  दिया
 कांग्रेस  के  शासन  काल  में  उसका  ध्यान  इन-इन  *********  नाम  सहित  बहुत  से  नाम
 पर  केन्द्रित  था  ।  यहां  पर  भी  मेरे  विरुद्ध  कोई  विशिष्ट  आरोप  नहीं  है  ।

 मैं  जनवरी  1980  में  कांग्रंस  के  सदस्य  के  रूप  में  सातवीं  लोक  सभा  का  सदस्य  चुना
 गया  था  और  15  1982  को  रक्षा  उप-मन्त्री  निमुक्त  किया  गया  यह  सरय  है  कि  एक
 संसद  सदस्य  के  रूप  में  इस  भव्य  सदन  में  अन्य  सदस्यों  की  भाँति  और  सौर  सार्वजनिक  जीवन  में
 मेरे  लिए  सभी  वर्गों  के  लोगों  से  मिलना-जुलना  आवश्यक  लोग  भी  विभिन्‍न

 आवेदन  याचिकाएं  ओर  निमन्त्रण  देने  तथा  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  और
 चर्चाओं  और  गोष्ठियों  में  भाग  लेने  का  अनुरोध  लेकर  मिलने  आते  हैं  ,  संगठनों  और
 मिशनों  तथा  राजनयिकों  से  भी  निमन्त्रण  प्राप्त  होते  हैं  ।  कई  बार  ऐसा  हुआ  है  मैं  इन  निमंत्रणों  पर
 गया  हूं  और  कई  बार  मैंने  भी  आमंत्रण  दिया  मेरे  लिए  एक  संसद  सदस्य  के  नाते  न  तो  यह
 सम्भव  है  और  न  ही  व्यवहायं  है  कि  मैं  प्रत्येक  व्यक्ति  जिसके  साथ  मेरा  परिचय  हो  रहा  हो
 अथवा  जिसके  साथ  मैं  बात  कर  रहा  को  ऐसी  स्थिति  से  निपटाने  के  लिए  सांसदों  के
 लिए  कोई  आचार  संहिता  नहीं  बनाई  गई  है  ।
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 इस दौरान श्री

 इस  दौरान  श्री  राम  स्वरूप  किसी  ऐसी  सभा  और  कार्यक्रम  में  मुझसे  मिला  होगा  ।  जिसमें

 मुझे  भी  आमंत्रित  किया  गया  होगा  ।  मुझे  याद  नहीं  कि  मेरी  इसके  बाद  उससे  कोई  भेंट  हुई  ।
 15  1982  से  जबकि  मुझे  मंत्रि-परिषद  में  शामिल  किया  मेरे  त्यागपत्र  देने
 तक  मैं  विदेश  मंत्रालय  की  अनुमति  के  बिना  किसी  ऐसे  समारोह  में  शामिल  नहीं  हुआ  जो  मेरे
 मंत्रालय/संसदीय  कार्य  से  सम्बन्धित  नहीं  था  ।

 मैं  1977  में  इस  दृढ़  विश्वास  और  संकल्प  के  साथ  कांग्रे  स  में  शामिल  हुआ  था  कि  मैं  श्रीमती
 इन्दिरा  गांधी  के  गतिशील  और  प्रेरणापूर्ण  नेतृत्व  में  देश  की  सेवा  करूंगा  और  देशों  में  आथिक

 आत्मनिर्भरता  की  नीति  के  आधार  पर  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मामलों  में  गुट  निरपेक्षता  की  नीति  के  आधार
 पर  शक्तिशाली  और  अखण्ड  भारत  के  निर्माण  में  सहायता  करूंगा  जो  उन्होंने  देश  के  सामने  रखी

 है  ।  इसके  अतिरिक्त  देश  के  पिछड़े  हुए  और  शोषित  लोगों  के  उद्धार  के  लिए  उनके  बनाए  गए  20-

 सूत्रीय  कार्यक्रम  की  ओर  आढक्ृष्ट  हुआ  मैं  राष्ट्रीय  अखंडता  ओर  साम्प्रदायिक  सद्भाव  के  प्रति

 पूर्ण  रूप  से  वचनबद्ध  ह॑ं  और  मैं  महान  कार्य  और  कांग्रंसी  नीतियां  लाग  करन  ओर  देश  के  सामने

 चुनौतियों  का  साहस  ओर  घेयं  से  सामना  करने  के  लिए  अपना  पूरा  समर्थन  और  सेवा  अपने  युवा
 प्रधान  को  देता  हूं  ।

 मैं  अपनी  ओर  से  पूर्ण  ईमागदारी  से  यह  आश्वासन  देता  हूं
 कि  मैं  इस  सम्मानित  सभा  के

 सदस्य  और  क्षेत्रीय  सेना  के एक  कार्यकारी  अधिकारी  के  रूप  में  देश  की  सुरक्षा
 और  प्रभुसत्ता  बनाए  रखने  के  लिए  और  साथ  ही  भारत  के  संविधान  के  प्रभुत्व  बनाए  रखने
 के  लिए  वचनबद्ध  हूं  और  इसके  लिए  जो  भी  कुर्बानी  दी  कम  संत  तुलसीदास  के  अमर
 शब्दों  में  :

 |  हन्दा  |
 रीत  सदा  चली

 प्राण  जाए  पर  वचन  न  जाई  ।”

 [  अनुवाद  ]
 इसी  संदभ  मुझे  1971  के  युद्ध  में  क्षेत्रीय  सेना  रेजिमेन्ट  में  सेवा  करने का  सौभाग्य

 जिमेन्ट  को  देश  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  और  रक्षा  प्रतिष्ठापनों  को  वायु  सुरक्षा  प्रदान
 करने  की  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  रेजिमेन्ट  को  1971  के  युद्ध  में  अपनी  भूमिका  के  लिए  दो
 वीरता  पुरस्कार  गुटनिरपेक्ष  देशों  की  1983  और  1983,  जिनके  शिष्ट
 मंडल  का  मैं  एक  सदस्य  के  अतिरिक्त  मुझे  नौवें  एशियाड  1982  के  आयोजन  भौर  संचालन  से

 जुड़  होने  का  सोभाग्य  प्राप्त  हुआ  है  ।

 प्राप्त  हआ  ।  इस  रेजि
 4

 मेरा  अंतःक रण  साफ  है  ।  मैंने  जान-बझकर  अथवा  अनजाने  में  ऐसा  कोई  भी  ऐसा  काम

 नहीं  किया  जिससे  राष्ट्रीय  हित  को  कोई  क्षति  पहुंचे  अथवा  जो  उसके  विरुद्ध  हो  |  मैं  केवल
 यह  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  सावंजनिक  अ्यक्तियों  को  ऐसे  बेईमान  व्यक्तियों  की  कपटपूर्ण
 युक्तियों  और  निन्‍्दा  से  बचाया  जाना  अपने  आप  को  बचाने  के  लिए  वे  ऐसे  निर्दोष
 व्यक्तियों  को  फंसाने  का  प्रयास  कर  सकते  हैं  जिनके  पास  अपने  आप  को  बचाने  के  लिए  कोई  मंच

 नहीं  है  ।
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 की  3... ——

 मैं  अब  दोनों  सदनों  के  अपने  मित्रों  और  उन  लोगों  पर  यह  छोड़ता  हूं  जो  मुझे  1967  से

 आानते  कि  वे  मेरे  बारे  में  निर्णय  हमारा  आदर्श  वाक्य  है  जयतेਂ  भौर  मुझे
 विश्वास  है  कि  अन्त  में  सत्य  की  ही  विजय  होगी  ।

 प्रो०  मधु  वंडबते  :  अध्यक्ष  मैं  जानता  हूं  कि  इस  पर  चर्चा की  मांग

 नहीं  की  जा  सकती  है  ।  किन्तु  चूंकि  अध्यक्ष  महोदय  हमारो  प्रतिष्ठा  और  मान  मर्यादा  के  संरक्षक

 इसलिए  मैं  आप  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  कुछ  एजेन्सियां  राम  स्वरूप  को

 कुछ  संसद  सदरयों  के  विरुद्ध  लिखित  रूप  में  कुछ  झूठे  आरोप  लगाने  पर  मजबूर  कर  रही  हैं  ।

 आप  इस  मामले  की  जांच  करवाइए  ।  मेरे  विचार  में  वक्तव्य  से  यह  स्पष्ट  है  कि  उसका  राजनीतिक

 «जीवन  साफ  है  ।  हो  सकता  है  कि  उनके  राजनीतिक  मत  से  किसी  को  कोई  भेद-भाव  हो  ।

 उनका  रिकार्ड  एकदम  साफ  है  ।  लेकिन  कुछ  तत्वों  द्वारा  यह  सब  किया  जा  रहा  है  इसलिए
 आपको  सांसदों  की  प्रतिष्ठा  और  गौरव  की  रक्षा  करनी  चाहिए  ।  हम  आपसे  सांसदों  के  गौरव  और

 प्रतिष्ठा  की  रक्षा  का  आश्वासन  चाहते  आप  देख  रहे  हैं  कि  इस  समय  कंसी  प्रर्वा

 कुछ  एजेंसियां  श्री  रामस्वरूप  को  सांसदों  के  खिलाफ  वक्‍तव्य  और  आरोप  लगाने  के  लिए  बाध्य
 कर  रही  हैं  ।  आपको  इन  सब  पर  विचार  करना  चाहिए  *********

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  बताया  था  कि  मामला  खत्म  हो  जाने  पर  हम  बाद  में  इसे  लेंगे  अभी

 नहीं  '********
 (

 रंगा  :  इस  पक्ष  के  हम  सब  दंडवते  जी  की  मांग  से  पूरी  तरह
 हमत  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मेरी  अपनी  मजबूरियां  हैं  ।
 रंगा  :  आपको  हमारोी  प्रतिष्ठा  की  रक्षा  करनी  है  ।

 श्री  सागवत  का  आजाद  :  आपके  पास  सदन  की  एक  समिति  एक
 ईमानदार  मंत्री  को  सावंजनिक  जीवन  में  इस  तरह  बदनाम  किया  गया

 है  ।

 मधु  बंडवते  :  वक्तव्य  और  सदन  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  उससे  यह  साफ  है  ।

 )
 अध्यक्ष  महोवय  :  मैंने  सुना  मैं  जानता  हूं  ।

 मधु  दैंडवते  :  हमें  सम्पत्ति  की  चिता  नहीं  हमें  चरित्र  की  चिता  आपको
 हमारे  चरित्र  और  मूल्यों  की  रक्षा  करनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय  में  मैं  आपसे  सहमत  हूं  ।  चिता  मत  करिए  ।
 श्री  जयपाल  रेडडो  )  :  आपको  रास्ता  निकालना  चाहिए  ।
 धध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  उपाय  ढूंढना  होगा  ।
 ओर  जयपल  रंडडो  :  आपको  ढूंढना  होगा  ।
 अध्यक्ष  शहहेदय  :  मुझे  नियम  ओर  विनियमों  के  अनुसार  कार्यवाही  करनी  होती

 *  मैंने  आपको  आश्वासन  दे  दिया  कि  जहाँ  तक  सदस्यों  के  सम्मान  ओर
 -  ग्रखंडता का  संबंध  मैं  आपके  साथ  हूँ  ।  हमें  बेवजह  फंसाया  गया  है  ।  यह्‌  कलंक  है  ।

 नियमानुसार  इस  पर  कायंबाही  करेंगे  ।  मुझे  मोका  मिलने  दीजिए  ।
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 श्री  इंद्रजोत  गुप्त  :  पुलिस  और  गुप्तचर  ऐजेन्सियों  की  भूमिका  से  भी  हमें  कष्ट

 पहुंचा  है  ।  इसमें  वे  क्या  भूमिका  अदा  कर  रही
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  यह  अदालत  में  विचाराधीन  समय  आने  पर  हम  इस  पर्‌  चर्चा

 करेंगे  ।
 श्री  इन्द्रजीत  गृप्त  :  संदिग्ध  चरित्र  के  जो  लोग  यह  कर  रहे  हैं'*  उनके  काम  करने  का

 तरीका  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मामला  न्यायालय  में  विचाराधीन  मुझे  प्रतीक्षा  करने  और  देखनें

 दीजिए  ।
 #+००००००००  (  व्यवधान  )

 ध्यक्षा  महोदय  :  मैं  अब  और  क्या  कह  सकता  हूं  ?  क्या  आप  चाहते  हैं  कि  मैं  वही  बाले

 दोहराऊँ  ?  जो  मैं  कर  सकता  हूं  मैंने  कहा  ।
 >००००००००

 (  व्यवधान  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  रंगा  जी  मैंने  कहा  है  कि  मैं  अधिक  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 रंगा  :  बड़ी  कठिनाई  से  तो  उन्हें  वक्‍तब्य  देने  को  अनुमति  मिली  है  ।  हम
 बहुत  उलझन  में  पड़  गए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  किसी  को  वक्तव्य  देने  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 रंगा  :  कृपया  मेरी  बात  मेरी  शिकायत  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो-पुलिस
 या  अन्य  अधिकारियों  के  बारे  में  उन्होंने  सच्द  और  झूठ  का  निश्चय  किए  बिना  नाम  क्यों

 बताए  ?  विभिन्‍न  दलों  के  लोगों  को  उेवजह  परेशान  किया  जा  रहा  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  सहमत  हूँ  ।  आप  मेरी  बात  क्‍यों  नहीं  सुन  सकते  ?  मैंने  कहा
 कि  मैं  आपसे  सहमत  हूँ  ।

 रा  :  आप  उत्तेजित  क्‍यों  हो  जाते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कहा  है  कि  मैं  आपसे  सहमत  हूं  ।

 रंगा  :  क्‍या  हमें  अपनी  बात  कहने  के  लिए  चिल्लामा  पड़ेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  में  मैं  आपसे  सहमत  हूं  ।  क्या  आप  सुन  रहे  हैं  ?

 सधु  वण्डबते  :  इतने  क्रोधावेश  में  उससे  सहमत  मत  होइए  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  सहमत  हूं
 *“*'*ਂ  इसीलिए  मैंने  आपको  बताया

 कि  मुझे  नियमानुसार  चलना  पड़ता  मैं  नियमों  को  तोड़  नहीं  सकता  ।

 श्री  भागवत  भा  आजाद  :  सभा  में  हम  काला  कर  वंचकों  और

 तस्करों  के  खिलाफ  बोल  रहे  बे  रिकार्ड  में  हमारा  नाम  रख  पुलिस  को  नामों  का  पता

 चलेगा  तो  वह  कहेगी  कि  हम  चार्ज  शीट  करेंगे  ।  कया  काम  करने  का  यही  तरीका  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  रास्ता  ढूंढूंगा  और  उसके  बाद  कार्यवाही  करूंगा  मैं  तहे-दिल  से  सभा

 से  सहमत
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 नि

 12.30  १.
 नियम  357  के  अधीन  वेयक्तिक  स्पष्टीकरण

 श्रो  जदेजा

 ]  अनुवाद  ]
 श्री  जदेजा  :  मैं  नियम  357  के  अन्तगंत  सम्माननोय  सभा  को

 निम्नलिखित  तथ्यों  की  सूचना  देना  चाहता  हूं  क्योंकि  मेरा  नाम  श्री  रामस्वरूप  के  खिलाफ  लगाए

 गए  आरोप  पत्र  में  होने  क ेकारण  समाचारपत्रों  में  आया  है  ।

 मैं  संसद  में  तीसरी  बार  आया  पचास  से  देशों  की  अपनी  अनेकों

 यात्राओं  के  दौरान  मेरा  प्रयास  विदेशों  में  सदा  भारत  की  अच्छी  छबि  प्रस्तुत  करने  का  रहा  है  ।

 मैं  1957  से  अनेक  सामाजिक  और  राजनैतिक  संगठनों  से  जुड़ा  हुआ  हूं  मेरा  कार्यक्षेत्र

 बहुत  व्यापक  रहा  है  और  मेरा  सार्वजनिक  जीवन  खुली  किताब

 मैं  अनेक  मंत्री  संस्थाओं  से  जुड़ा  रहा  हूं  मैंने  विदेशों  में  भारत  के  लिए  मित्र  बनाए  हैं  और

 वहां  उसकी  एक  अच्छी  छबि  प्रस्तुत  की  है  ।

 मैं  भारत  जर्मन  संसदीय-संस्था  का  सह-संयोजक  हूं  ।  यह  भारत  और  जमंन  के  सांसदों  का  एक

 ऐसा  संगठन  जो  मित्रता  और  घनिष्ठ  संबंधों  को  बढ़ाने  के  लिए  है  ।

 मैंने  ताइवान  का  दौरा  शिपनब्र  किंग  उद्योग  तथा  गहरे  समुद्र  में  संयुक्त  उद्यम  से  मछली

 पकडने  का  अध्ययन  करने  के  लिए  किया

 व्यापार  और  संस्कृति  संबंधों  के  बढ़ने  से  हमारे  संबंध  मजबूत  होंगे  ।  अपने  संसदीय  कर्त्तंव्यों

 के  अलावा  मैं  ऐसे  रचनात्मक  कार्यों  को  प्रोत्साहन  देने  का  प्रयास  करता  रहा  हूं  ।

 मैं  पूरे  दावे  से कहता  हूं  कि किसी  भी  तरह  के  राष्ट्र-विरोधी  कार्य  से  मेरा  कोई  संबंध

 नहीं  है  ।
 श्री  अरविन्द  नेताम

 थ्रो  धरविन्द  नेताम  :  मैं  नियम  357  के  अन्‍्तगंत  बड़ें  दुःख  के  साथ  यह  वक्तव्य

 देने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  मेरी  तो  यह  इच्छा  थी  कि  मुझे  यह  वक्तव्य  न  देना  पड़ता  ।

 चुंकि  सम्पूर्ण  रामस्वरूप  कांड  का  व्यापक  प्रचार  हुआ  है  और  मेरा  नाम  भी  इसमें  घसीटा  गया

 अतः  इस  सम्मानित  सभा  के  समक्ष  सही-सही  तथ्य  रखना  मैं  अपना  कत्तंव्य  समझता  हूं  जिससे  कि
 माननीय  सदस्य  सही  स्थिति  को  जान  और  समझ  सकें  ।

 ह

 मेरे  विरुद्ध  लगाया  गया  आरोप  बिल्कुल  निराधार  है  ।  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं
 कि  मैं  कभी  डा०  राल्फ  ब्रोटिनस्टीन  से  नहीं  मिला  ॥  डा०  राल्फ  ब्लीटिनस्टीन  द्वारा  दिए  गए
 किसी  विशेष  रात्रि  भोज  में  मेरे  उपस्थित  होने  का  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहों  होता  ;  और  न  ही  मैं  भारत

 एवं  जमंन  संघीय  गणराज्य  कै  संसदीय  निकाय  का  संयोजक  रहा  हूं  ।  मैं  उसका  सदस्य  मात्र  था  ।
 भारत-जमंन  संघीय  गणराज्य  संसदीय  निकाय  भारत  और  किसी  अन्य  देश  के  किसी  संसदीय  मंच  की
 भांति  एक  निकाय  था  ।  इसकी  सदस्य  संख्या  काफी  बड़ी  इस  सभा  और  राज्य  सभा  के  मेरे

 कई  मित्र  भारत-जमंन  संघीय  गणराज्य  संसदीय  ग्रुप  के  सदस्य  मैंने  इस  मंच  का  सदस्य  होने  में

 कोई  बुराई  नहीं  समझी  क्योंकि  दोनों  देशों  के  मेत्रीपूर्ण  संबंध  हैं  और  दोनों  का  कई  क्षेत्रों  मे ंसहयोग
 रहा  मैंने  भारत-जमंन  संघीय  गणराज्य  निकाय  के  केवल  एक  समारोह  में  भाग  लिया  था  जो

 संसदीय  सोध  में  हुआ  था  ।

 132



 14  1907  कार्य  मंत्रणा  समिति

 मैं  इस  सम्मानित  सभा  का  पांचवीं  और  सातवीं  लोक  सभा  के  समय  सदस्य  रहा  हूं  और

 मौजूदा  लोक  सभा  का  सदस्य  हूं  ।  इस  सम्मानित  सभा  का  सदस्य  होने  के  नाते  मैंने  जो  शपथ  ली

 उस  पर  मैं  सदा  अडिग  रहा  हूं  ।  संसद  सदस्य  के  नाते  अपने  कर्तव्य  पालन  में  मैंने  हमेशा  उच्च

 आदर्शों  और  आचार  का  पालन  किया  मैं  ऐसा  कुछ  भी  करने  की  कल्पना  भी  नहीं  कर  सकता

 जो  राष्ट्रीय  हित  में  न  हो  ।

 ताइवान  का  कई  संसद  सदस्यों  ने  दौरा  किया  है  मैंने  भी  ताइवान  का  दौरा  किया

 परन्तु  इसे  किसी  भी  तरह  आपत्तिजनक  या  देशहित  के  विरुद्ध  नहीं  समझा  जा  सकता  ।

 श्री  बृजमोहन  महन्तो  :  गृह  मंत्री  जी  वक्‍तव्य  क्यों  नहीं  देते  ?  क्या  यह  इतना  गंभीर
 मामला  नहीं  है  ?

 श्री  किशोर  चन्द्र  देव  :  सारे  मामले  में  सबसे  परेशान  करने  वाली
 बात  जांच  अधिकारियों  की  भूमिका  है  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  नियमों  के  अनुसार  आप  आकर  मुझ  से  मिल  सकते  हैं  ।
 की  दिनेश  गोस्वामी  :  किसी  सदस्य  के  खिलाफ  कोई  आरोप  या  शिकायत  नहीं

 है  ।  फिर  क्‍यों  उनके  नाम  लिये  जा  रहे  है  ?**
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  समय  आने  दीजिए  फिर  हम  देखेगें  ।

 12.34  भ०ण्प०

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 आरहवां  प्रतिवेदन
 संसदीय  कार्य  और  पयंटन  संत्री  एच०  के०  एल०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  4  1986  को  सभा  में  प्रस्तुत  किये  गये  कार्य  मंत्रणा  समिति  के
 प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 यह  सभा  4  मार्च  1986  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  कायं  मंत्रणा  समिति  के
 प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 12.35  मनण्प०

 नियम  377  के  अधीन  मामले
 [  अनुवाद  ]

 राजस्थान  के  कोटा  झौर  भालावाड़  जिलों  में  दृश्संचार  प्रणालो  के
 कार्यकरण  को  सुधारने  की  प्रावश्यकता

 ओ  जुकार  सिह  :  राजस्थान  में  कोटा  और  झालावाड़  ज्लों  में  छोटे
 ओर  बड़े  टेलीफोन  केन्द्रों  में  दृर्संचार  विभाग  की  प्रचालन  कुशलता  बहुत  असंतोष  जनक

 विभाग  की  काय॑  कुशलता  में  सुधार  करने  के  लिए  वरिष्ठ  अधिकारियों  और  यहां  तक  कि

 दूर-संचार  मंत्री  को  झालावाड  रामगंज  भवानी  संगोद  शौर  अन्य
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 छोटे  स्थानों  के  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  की  शिकायतें  मिलती  रहती  लेकिन  इस  दिशा  में  कोई
 खास  उपलब्धि  नहीं  हुई  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  के  साथ  आपरेटरों  और  स्थानीय  अधिकारियों

 का  व्यवहार  अशिष्ट  और  गे  र-जिम्मेदाराना  गलत  और  झूंठे  बिलों  संबंधी  शिकायत  भी  कोई
 असामान्य  बात  नहोीं  है  ।

 कमंचारियों  के  व्यवहार  तथा  बहुत  से  स्थानों  पर  घटिया  किस्म  के  उपकरणों  के  कारण  ट्र्क
 काल  कई  दिनों  तक  नहीं  मिलती  ।  कई  स्थानों  पर  तो  मिलने  वाली  कालों  का  प्रतिशत  20  से

 भो  कम  है  ।  यह  कभी  भी  संतोषजनक  नहीं  होती  ।

 12.36  स०प०

 महोदय  पोठासोन

 अनुरोध  है  कि  राजस्थान  के  कोटा  और  झालावाड़  जिलों  में  दूर  संचार  प्रणाली  के  कारय॑

 करण  में  अविलम्ब  सुधार  किया  जाए  ।

 [  हिन्दी  ]
 मध्य  प्रवेश  के  टीकमगढ़  जिले  में  रसायन  आंधारित  एक

 उदवंरक  कारखाना  स्थापित  करने  को  मांग

 श्रीमती  विद्यावतोी  चतुर्वदी
 :  मध्य  प्रदेश  के  जिला  जो  कि  उद्योग

 की  श्रेणी  में  शून्य  वहां  पर  कोई  भी  मध्यम  या  वहंद  उद्योग  सरकारी  अथवा  गेर-सरकारो  क्ष्षंत्र में
 स्वतन्त्रता  के  इतने  वर्षों  बाद  भी  स्थापित  नहीं  किया  गया  है  ।  प्राकृतिक  गंस  की  पाइप  लाइन  जो

 गुना  से  उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  में  जा  रही  वह  टीकमगढ़  जिले  से  निकाली  जा  रही  है  1  अतः  यहां
 के  पिछड़े  एवं  कृषि  प्रधान  क्षेत्र  में  रासायनिक  उवेरकः  कारखाना  खोला  जावे  अथवा  कोई  अन्य
 क्रेमिकल्स  का  कारखाना  स्थ।पित  किया  जायें  ताकि  इस  क्षेत्र  के  पिछेड़ेपन  को  दूर  कर  यहां  के

 नवयुवकों  को  बेकारी  दूर  की  जा  सके  ।  उद्योम  मन्‍्त्री  से  अनुरोध  है  कि  उपरोक्त  उद्योग  देने  की

 महती  कृपा  करें  ।

 ]
 डाक  ओर  तार  विभाग  में  ब्तमान  रिक्त  यदों  को  भरने  झौोर  नए  पदों  के  सूजन  पर

 लगे  प्रतिबंध  को  हटाने  की  मांग
 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  रिक्त  पदों  को  भरने  तथा  नए  पदों  का

 सजन  करने  पर  1984  से  जो  प्रतिबंध  लगा  उससें  अस्थायी  और  तदर्थ  कमंचारियों  तथा  रोजगार
 के  इच्छुक  उम्मीदवारों  को  जिनकी  अ।यु  भर्ती  के  लिए  निर्धारित  अधिकतम  आयु  सीमा  से  ऊपर
 हो  जाने  की  संभावना  भारी  कठिनाई  हो  रही  इससे  हानि  भी  हो  रह्टी  उदाहरण
 तौर  पर  डाक  तथा  दूर  संचार  विभागों  में  दस  हजार  से  भी  ऊपर  आरक्षित  प्रशिक्षित  कमंचारी
 इस  कारण  विश्लुब्ध  साथ  ही  प्रशिक्षित  कमंचारियों  के  न  होने  से  राजस्व  की  भी  हानि  हो  रही

 कमंचारियों  की  कमी  के  कारण  कई  नए  टेलिफोन  केन्द्र  जो  पहले  ही  स्थापित  किए  जा  चके

 चालू  नहीं  किए  जा  सकते  ।  इसी  वजह  से  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  हजारों  की  संख्या  में  शाखा
 डाकघरों के  खोलने  के  लक्ष्य  के  बावजूद  उन्हें  खोला  नहीं  जा

 अतः  मेरा  केन्द्रोय  सरकार  विशेषकर  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वे  इस  प्रतिबन्ध  को  पूर्ण
 रूप  से  हटा  लें  अथवा  इसमें  ढील  दें  ताकि  डाक-तार  विभाग  को  इससे  छूट  मिल  सके  जैसा  कि
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 पांचवी  लोक  सभा  की  अवधि  के  दौरान  लगाए  गए  प्रतिबंध  के  मामले  में  किया  गया

 [  हिन्दी  ]
 विवाहों  का  पंजोकरण  अनिवाये  बनाने  की  मांग

 श्री  शांति  धारेवाल  :  उपाध्यक्ष  में  सदन  का  ध्यान  नियम  अधीन

 विवाह  को  एक  अनुबंध  मानकर  उसका  पंजीकरण-अनिवाय  बनाए  जाने  की  ओर  दिलाना  चाहता

 हमारा  देश  एक  धा्िक  संस्कृति  वाला  देश  जिसमें  वधू  पक्ष  वर  पक्ष  को  कन्यादान  में

 कुछ  सामग्री  देना  अपना  घामिक  कतंव्य  समझता  ,  जिसे  दहेज  की  संज्ञा  दी  जाती  है  ।

 गत  कुछ  वर्षों  से  दहेज  ने  जो  उग्र  रूप  धारण  किया  उससे  कन्या  पक्ष  के  लोगों  में  अपनी

 लड़की  के  भावी  जीवन  को  शांतिमय  वातावरण  में  व्यतीत  किए  जाने  की  आशंका  सर्देव  बनी  रहती
 है  ।  क्‍योंकि  वर  पक्ष  विवाह  के  पश्चात्‌  वध््‌  पक्ष  से  या  वस्तुओं  में  और  सामान  लाए  जाने

 के  लिए  दबाव  डालते  हैं  और  जब  उनकी ये  मांगे  पूरी  नहीं  होती  तो  वे  कन्या  को  जलाकर  मार  देने

 या  अन्य  घिनौने  तरीके  से  उसकी  जान  तक  लेने  में  नहों  हिचकते  हैं  जिससे  दहेज  समाज  के  लिए  एक
 कलंक  बन  गया  है  ।

 सरकार  ने  पिछले  दिनों  वर  एवं  वधू  पक्ष  दोनों  स ेविवाह  के  समय  दहेज  के  रूप  में  दी  जाने
 वाली  वस्तुओं  का  ब्यौरा  लिए  एवं  दिए  जानें  का  प्रावधान  किया  है  लेकिन  यह  प्रावधान  व्यवहारिक
 रूप  में  अमल  नहीं  लिया  जा  रहा  जिससे  अभी  भी  लोगों  के  मन  में  पूर्व  जेसी  स्थिति  बनी  हुई  है  ।

 मेरा  माननीय  गृह  मंत्री  जी  से  निवेदन  है  कि  आ१  कृपया  विवाह  को  एक  अनुबंध  भानकर

 इसका  पंजीकरण  कराए  जाने  का  प्रावधान  करने  की  कृपा  करें  ताकि  कन्या  पक्ष  के  लोगों  में  जो
 भय  व्याप्त  उसका  किसी  हद  तक  निराकरणःकराया  जा  सके  ।

 ]
 महाराष्ट्र  में  पेयजल  की  समस्या  हल  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  प्रधिक

 वित्तीय  सहायता  देने  को  भ्रावश्यकता
 श्रीमती  ऊषा  चोधरी  :  महाराष्ट्र  में  भयंकर  सूखे  के  कारण  पीने  के  पानी  की

 भीषण  है  ।  22  फरवरी  1986  को  जो  स्थिति  थी  उसके  अनुसार  872  गांवों  को  आपातकालीन
 उपाय  के  रूप  में  बैल  गाड़ियों  की  सहायता  से  पीने  का  पानी  सप्लाई  किया  जा  रहा  था  ।
 आग्ामी  गर्मी  के  महीनों  में  ऐसे  गांवों  की  संख्या  बढ़कर  11  हजार  तक  पहुंच  जाने  की  संभावना  है
 जो  कि  राज्य  के  25%  गांवों  के  बराबर  है  ।  तदानुसार  एक  वृहद  योजना  तैयार  की  गई  है  और
 राज्य  सरकार  ने  सज्य  के  प्रधावितक्षेत्रों  को  पीने-का  पानी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  युद्ध  स्तर  पर

 बड़े  पैमाने  पर  कार्यक्रम  शुरू  किया  है  राज्य  सरकार  इस  पर  काफी  पैसा  खर्च  कर  रही  है  ।
 राज्य  द्वारा  30.6.1987  तक  के  लिए  42.77  करोड़  रुपए  की  मांगी  गई  थी  जबकि  भारत
 सरकार  ने  इसके  लिए  .9.44  करोड़  रुपए  की  -  सहायत्ताःकी  मंज्री  दी  राज्य  के  110  कस्बों  में
 भी  पानी  की  भारी  कमी  इन-कस्बों  में  नियमित  रूप  से  पानी  को  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के
 लिए  सरकार  ने  आपातकालीन  जल  पूर्ति  योजनायें  शुरू  की  हैं  जिनयर  1543.33  लाख  रुपया  खर्च

 होगा  इस  सम्बन्ध  में  भी  भारत  सरकार  ने  मात्र  1.20  करोड़  रुपए  की  अल्प  राशि  की  मंजूरो  दी
 आपके  माध्यम  से  मैं  केन्द्र  अनुरोध  करता  हूं  कि वह  इस  मामले  पर  सहानुभूति

 पूर्वक  विचार  करें-और  से  निपटने  के  लिए/और.  अधिक  प्रन  दे  ।
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 न  ननतत.क्‍

 केरल  में  कासरगोड  बंदरगाह  के  मछुभ्नारों  को  सुविधाएं  देने  क ेलिए  स्‍झ्रावश्यक
 उपाय  करन  की  सांग

 श्रो  रामाराय  :  यद्यपि  हमारे  देश  में  अरब  सागर  में  मछली  पकड़ने

 के  धन्धे  के  विकास  की  पर्याप्त  संभावनाएं  हैं  किन्तु  तटीय  सुविधाओं  तथा  उपयुक्त  बाजार  संबंधी
 ओ  के  जिनमें  मछलियों  को  प्रशीति  करने  और  डिब्बा  बन्द  करने  की  सुविधाएं  भी  शामिल

 अभाव  में  वांछित  विकास  नहीं  हो  पा  रहा  केरल  का  समुद्र  तट  590  किलोमीटर  लम्बा
 यद्यपि  यह  भारत  की  तटोय  सीमा  का  10%  परन्तु  देश  से  मछली  उत्पादों  का  निर्यात  जो  किया
 जाता  है  उसमें  इस  अंशदान  40%,  केरल  के  कासरगोड़  कस्बे  में  नदी  के  मुहानें  पर  एक
 प्राकृतिक  बन्दरगाह  परन्तु  गाद  जमा  हो  जाने  के  कारण  वह  पूरी  तरह  से  उपेक्षित  हो  गया
 यद्यपि  नदी  के  किनारे  हाल  ही  में  मछली  पकड़ने  का  बंदरगाह  बनाया  गया  कित  इसका
 इस्ते  माल  वहां  मछली  से  भरी  नौकाओं  को  खाली  करन  लिए  सड़क  के  करोब  लाने  के  लिए  ही
 किया  जाता  न  तो  वहां  नावें  खडी  की  जा  सकती  हैं  और  न  ही  उनकी  मरम्मत  की  जा  सकती

 टै  ।  नदा  के  मुहान  पर  दानों  ओर  बाघप्र  बना  कर  माग  को  गहरा  करके  वतमान  बन्दरगाह  तक
 नौकाओं  के  आने  जाने  के  रास्ता  बन  सकता  इससे  गाद  के  जमने  को  भी  रोका  जा
 सकेगा  जो  कि  नौकाओं  के  खड़ा  करने  के  प्राकृतिक  स्थान  पर  जमा  हो  जाती  केरल  राज्य
 में  कासरगोड़  में  बड़ी  संख्या  में  मछआरों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  कासरगोड़  स्थित

 प्राकृतिक  बन्दरगाह  की  ओर  तुरन्त  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 के  प्रवन्धकों  हारा  सभो  निर्माणाधीन  परियोजनाध्रों  पर  लगाई
 नई  तालाबन्दोी  को  हटाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  मध्यस्थता  करने  को  मांग

 क्रो  बसुदेव  भ्राचायं  :  के  प्रबन्धकों  द्वारा  सभी  चालू
 योजनाओं  में  तालाबन्दी  की  घोषणा  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  गंभीर  स्थिति  पैदा  हो  गई  है
 जिससे  कोलाघाट  ताप  बिजली  मंट्रो  रेलवे  आदि  जंसी  महत्त्वपूर्ण  परियोजनाओं  में  भारी
 विलम्ब  होगा  और  इस  प्रकार  लाखों  लोगों  पर  कुप्रभाव  पड़ंगा  ।  प्रबन्धकों  ने  बहुमत  वाले  कमंचारी
 सघ  के  सभी  प्रमुख  पदाधिकारियों  को  निलम्बित  कर  दिया  है  जिनमें  एक  ऐसा  व्यक्ति  भी  शामिल

 है  जो  तीन  दिन  की  छुट्टी  पर  गया  था  और  काये  स्थल  से  बहुत  दूर  जब  राज्य  श्रम  विभाग  ने
 इसमें  हस्तक्षेप  किया  तो  इस  संबंध  में  कुछ  शर्तें  लगाई  जा  रही  हैं  जिसका  अर्थ  होगा  पहले  समझोते
 की  समाप्ति  ।

 ऐसी  शर्तें  लगाने  से  पता  चलता  है  कि  यह  सब  काम  रोकने  के  लिए  और  श्रमिकों  को

 ऐसी  शर्तें  स्वीकार  करने  लिये  बाध्य  करने  के  उद्दं श्य  से  किया  गया  है  जो  कि  उनक  हित  में  नहीं
 इसके  अतिरिक्त  प्रबन्धकों  ने  समान  कार्य  के  लिए  समान  वेतन  देने  से  भी

 इंकार  कर  दिया  है  ।  अतः  हमारी  मांग  है  कि  संघ  सरकार  इस  तालाबन्दी  को  हटाने  तथा
 चारियों  की  उचित  मांगों  को  मनवाने  और  समझौते  के  कार्यान्वयन  के  लिए  इसमें  हर

 ]

 क्षप  कर  ।

 बिहार  में  गरोबी  ओर  बेरोजगारों  हटाने  के  लिए  छठो  योजना  में
 निर्धारित  लक्ष्णों  को  प्राप्त  करने  को  सांग

 झो  रामाअ्य  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  भारत  सरकार  द्वारा  पूरे  देश
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 में  बेरोजगारी  को  कम  करने  तथा  देश  में  उग्रपंथियों  की  संख्या  में  वृद्धि  को  रोकने  अर्थात्‌  उनके

 उन्मूलन  के  लिए  योजना  तैयार  की  गई  थो  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  बिहार  राज्य  के
 ग्रामीण  इलाकों  में  6  लाख  बेरोजगार  युवकों  को  प्रशिक्षित  कर  रोजगार  देने  का  निर्णय  राष्ट्रीय
 विकास  मण्डल  तथा  विधान  मण्डल  की  बेठक  में  लिया  गया  था  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  31
 1985  को  समाप्त  हो  गई  |  लेकिन  अब  तक  मुश्किल  से  36  हजार  बेरोजगार  नौजवानों  को  भी
 प्रशिक्षित  नहीं  किया  गया  ।  यह  कल्याणकारी  काये  हर  प्रखण्ड  के  लिए  रखा  गया  था  पर  उस  में
 25  प्रखण्ड  के  करीब  अछूता  ही  रह  गया  ।  इसमें  जहानाबाद  अनुमंडल  के  सात  प्रखण्ड  भी  अछते  रह
 गये  ।  छठी  पंचशोला  विकास  योजना  के  कार्यक्रम  में  अर्थात्‌  1985  के  मार्च  तक  बिहार  राज्य  के
 अन्तगंत  बिहार  राज्य  के  27  लाख  61  हजार  परिवार  को  यानी  डेढ़  करोड़  गरीबों  को  गरीबी  रेखा
 से  ऊपर  उठाने  की  बात  की  गयी  थी  ।  इसके  लिए  भारत  सरकार  का  साढ़े  चार  अरब  का  उपबंध
 था  ।  इस  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  वास्तविक  तौर  पर  सरकार  के  मापदंड  के  अनुसार  27

 हजार  लोगों  को  भी  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  नहीं  उठाया  जा  सका  |  छठी  योजना  में  गरीबी  रेखा  के
 नीचे  संताप  की  जिन्दगी  बसर  करने  वाले  परिवार  की  वाधिक  आमदनी  बढ़ाने  के  लिए

 रिक्शा  आदि  दिलाने  की  बात  की  गयी  थी  ।

 अतः  केन्द्र  सरकार  से  प्रार्थना  है  कि  जो  लक्ष्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किया  गया

 उसको  पूरा  किया  जाये  तथा  रोजगार  दिया

 [  पनुवाद  ]  क्‍
 प्रसम  में  सुबनसिरोी  नदी  पर  बांध  के  निर्माण  के  लिए

 वित्तोय  सहायता  देने  को  सांग

 श्री  एम०  आर०  सेंकिया  :  असम  में  गर्मी  के  मौसम  में  पानी  की

 बहुतायत  तथा  सर्दी  के  महीनों  में  पानी  की  कमी  रहती  इसके  परिणामस्वरूप  -  राज्य  जो

 पूर्वोतर  प्रदेश  के  लिए  पानी  का  ज्रोत  बहुत  बाढ़  आती  है  जिससे  लोगों  को  बहुत  कठिनाई  का
 सामना  करना  पड़ता  है  तथा  जान-माल  की  भी  बहुत  हानि  होती  इसके  अतिरिक्त  बाढ़  के
 कारण  सड़क  तथा  रेल  संचार  भी  बहुत  अस्त-व्यस्त  हो  जाता  है  जिससे  काफी  आधिक  अथवा  अन्य

 नुकसान  होता  है  ॥  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गठित  ब्रह्मपुत्र  बोर्ड  ने  सुबनसिरी  जो  हिमालय  से
 निकलती  पर  एक  बांध  बनाने  की  योजना  प्रस्तुत  की  है  ।  इस  प्रस्तावित  बांध  की  लागत  करीब
 3068  करोड़  रुपए  होगी  ।  इस  परियोजना  के  पूरे  हो  जाने  पर  केवल  बाढ़  पर  ही  नियंत्रण  नहों
 होगा  अपितु  इससे  अरुणाचल  में  ही  नहीं  अपितु  असम  घाटी  में  भी  बहु-फसल  खेती  के  लिए  सिंचाई

 सुविधा  भी  उपलब्ध  होगी  ।  इसके  अतिरिक्त  इस  परियोजना  से  4,800  मेगावाट  बिजली  भी  पैदा
 की  जा  सकेगी  जिसकी  लागत  केवल  21  पैसे  प्रति  यूनिट  होगी  जबकि  इस  समय  प्रति  यूनिट  65
 से  अधिक  पैसे  देने  पड़ते  इससे  न  केवल  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  को  ही  बिजली  दी  जा  सकेगी  अपितु
 भारत  के  अन्य  पड़ौसी  राज्यों  को  भी  बिजली  की  सप्लाई  की  जा  सकेगी  मेरा  केन्द्र  सरकार  से
 अनुरोध  है  कि  वह  ब्रह्मपुत्र  बोर्ड  द्वारा  आंकलित  घन  राशि  की  मंजूरी  दे  ।

 हे

 दा



 9

 रेल  1986-87  सामान्य  चर्चा  5  1986

 12.50  म०  प०

 रेल  चर्चा

 ]
 :

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  सभा  बजट  1986-87  पर  आगे  सामान्य  चर्चा  जारी

 रखेगी  ।  उन  माननीय  सदस्यों  की  संख्या  काफी  है  जो  इस  वाद-विवाद  में  भाग  लेना  चाहते  हैं  ।

 अतः  मेरा  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  है  कि  वे  अपनी  बात  संक्षेप  में  कहें  और  सिर्फ  5  मिनट  का
 समय  लें  ।  उन्हें  केवल  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  से  संबंधित  मुद्दों  का  जिक्र  करना  चाहिए  ।  जो  सदस्य

 पांच  मिनट  से  अधिक  उनकी  बात  कार्यंवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  की  जाएगी  ।  अब  मैं

 श्री  वद्धि  चन्द्र  जैन  को  बुलाता

 श्री  वद्धि  चन्द्र  जन  :  उपाध्यक्ष  यह  1986-87  का  जो  रेल  बजट  प्रस्तुत

 हुआ  है  उसका  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।  इस  बजट  में  माल-भाड़ा  नहीं  बढ़ाया  साधारण  गाड़ियों
 में  किराया  नहीं  बढ़ाया  इसका  भी  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।

 सेकिड  क्लास  का  मेल-एक्सप्रेस  गाड़ियों  फर्स्ट  क्लास  और  एयर  कंडीशंड  का  जो  किराया

 बढ़ाया  गया  इसको  मैंने  देखा  इस  बढ़ाये  हुए  किराये  का  भी  बहुत  कम  असर  पड़ता
 यह  किराया  कहीं  एक  रुपया  बनता  कहों  दो  रुपया  बनता  यह  भी  कोई  विशेष  प्रभावित  नहीं
 करता  है  *  बजट  प्रस्तुत  करते  समय  यह  जो  बहुत  कम  किराया  बढ़ाया  गया  यह  बहुत  अच्छा
 निर्णय  लिया  गया  है  जिसका  कि  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।

 हमारी  रेलों  में  समय  की  पाबन्दी  और  रफ्तार  बढ़ाने  में  काफी  सफलता  प्राप्त  की

 गई  है  ।  इसके  लिए  मैं  रेल  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 हमारे  जैसे  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  भी  बाड़मेर  से  आगरा  फोर्ट  तक  ट्रेन  शुरु  करना  स्वागत
 योग्य  है  ।  दिल्‍ली  से  जोधपुर  के  लिए  सुपर  फास्ट  ट्रेन  मेडोर  एक्सप्रेस  का  भी  स्वागत  शाम
 को  6  बज  कर  10  मिनट  पर  दिल्ली  से  रवाना  हो  कर  अगले  दिन  प्रातः  10  बज  कर  45  मिनट
 पर  जोधपुर  पहुंचा  जा  सकता  यह  900  किलोमीटर  डिस्टेंश  इतनी  जल्दी  तय  किया  जा  सकता

 है  और  वह  भी  मीटर  गेज  यह  भी  एक  रिकार्ड  और  आशातीत  सफलता  है  ।  इसके  लिए  भी  मैं
 मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।

 परन्तु  नई  रेल  लाइनों  के  लिए  हमारे  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  क ेलिए  कोई  नीति  नहीं  अपनाई  जा

 रही  मैं  बराबर  देख  रहा  हूं  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  पांचवीं  पंउवर्षीप  योजना  में  और
 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  हमारे  जसे  सूखे  क्षेत्रों  के  लिए  नई  रेल  लाईन  की  व्यवस्था

 नहीं  की  गई  ।  मेरा  बाड़मेर  लोक  सभा  क्षेत्र  रेल  मंत्री  जी का  हरियाणा  में  लोक  सभा  क्षेत्र  है|

 ओरा  निर्वाचन  क्षेत्र  हरियाणा  प्रान्त  से  भी  बड़ा  इनमें  किसी  भी  नई  रेल  लाईन  के  लिए  न  तो

 क़ोई  सर्वेक्षण  करने  का  कदम  उठाया  गया  है  न  कोई  रेल  लाईन  देने  का  उठाया  गया  मैंने  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  किया  है  कि  फलौदौ  से  कोलापात  जो  कि  100  किलोमीटर  है  के  लिए  रेलवे  लाईन  दे  दी

 जाती  है  तो  जैसलमेर  का  दिल्ली  से  सीधा  सम्बन्ध  हो  जाता  इस  लाइन  का  1949  में  सर्वेक्षण
 हुआ  या  |

 हें
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 जैसलमेर  टूरिस्ट्स  के  प्वाएंट  आफ  व्यू  से  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।  उस  क्षेत्र  में  राजस्थान
 इन्दिरा  गांधी  नहर  भी  पहुंच  गई  है  या  पहुंच  रही  है  ।  वहां  पर  आयल  ओर  गैस  की  भी

 प्राप्ति  हुई  सभी  दृष्टियों  से  वह  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।  साथ-साथ  वहां  प्रोडक्शन  भी

 बढ़  जायेगी  ।  मिनरल्स  की  दृष्टि  से  भी  वह  लाभदायक  है  ।  हर  दृष्टि  से  वह  स्थान  उपयोगी  है  ।

 वहां  के  लिए  एक  सर्वेक्षण  करा  कर  रेल  लाईन  देने  की  कृपा  अगर  आप  इस  फलोौदी  से
 कोलापात  रेल  लाईन  बना  दें  तो  इस  सारे  रेगिस्तानी  क्षेत्र  को  लाभ  पहुंचेगा  ।

 दूसरे  पठानकोट  से  कोडला  को  वाया  बीकानेर  तो  ब्राडगेज  लाईन  पहुंच  जाएगी  ।  अगर  येंह
 लाईन  जंसलमेर  होते  हुए  बाड़मेर  तक  पहुंचा  दी  जाती  है  तो  राजस्थान  का  एक  सीमावर्ती  क्षेत्र  जो
 कि  एक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  है  वह  भी  लाभ  उठा  सकता  उस  सीमावर्ती  क्षेत्र  में  इन्दिरा  गांधी  नहर
 पहुंच  रही  है  जिसका  कि  मैंने  अभी  जिक्र  किया  ।  इस  नहर  के  वहां  पहुंचने  से  वहां  का  एग्रीकल्चर
 प्रोडक्शन  बढ़ेगा  ।  इसलिए  यह  लाईन  भी  हर  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  इसको  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  लिया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  साथ ही  मेरे  क्षेत्र  मे ंरामगढ़  से हमीरा  तक  का  45  किलोमीटर  का  क्षेत्र  रामगढ़
 के  अन्दर  बहुत  हाई  क्वालिटी  का  चूना  निकला  है  ॥  वह  इतनी  प्योरिटी  का  चूना  है  जितनी  प्योरिटी

 का  चूना  कहीं  नहीं  निकला  है|  इससे  सीमेंट  के  जरिये  से  जैसलमेर  डिस्ट्रिक्ट  के  प्रास्पेक्ट्स  बहुत
 अच्छे  हो  सकते  हैं  ।  वहां  अगर  रेल  लाईन  बन  जाती  है  तो  जेसलमेर  जिला  इंडस्ट्रियल्ली  एडवांस्ड

 हो  सकता  है  ।  इस  दृष्टि  से  भी  इस  बारे  में  सोचने  की  आवश्यकता  है  ।

 मैंने  पहले  भी  कुछ  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  थे  जिनमें  से  कुछ  को  माननीय  मंत्री  जी  ने  मान

 लिया  उसके  लिए  मैं  उनको  धन्यवाद  देता  जोधपुर  से  अहमदाबाद  265-266  चलती

 उसमें  भीलड़ा  में  वेस्टर्न  रेलवे  की  कच्छ  से  गाड़ी  आ  कर  के  जुड़  जाती  है  ॥  इससे  हमें  बहुत  ही
 कृष्ट  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  हम  यह  चाहते  हैं  कि  वह  इंडिपेंडेंट  गाड़ी  हो  और  जोधपुर  से

 भोलवाड़ा  वाया  अहमदाबाद  कच्छ  से  इसका  कोई  संबंध  न  अलग  एक  गाड़ी  चलाई  जाए
 तो  इससे  बाड़मेर  और  जालौर  जिले  के  निवासियों  को  बड़ा  भारी  रिलीफ  मिलेगा  |  इस  संबंध  में

 मैंने  पहले  भी  प्रार्थना  की  अब  भी  कर  रहा  हूं  ।  इस  संबंध  में  शीघ्र  ही  कदम  उठाया  जाए  ।
 कोच  फंक्ट्री  के  लिए  पहले  भी  आपने  मंजूर  किया  है  कि  राजस्थान  में  कोच  फंक्ट्री  स्थापित

 की  इसके  लिए  श्री  गिरघारी  लाल  व्यास  जी  ने  अजमेर  की  सिफारिश  को  मैं  जोधपुर  का

 सुझाव  दे  रहा  हूं  ।  जोधपुर  का  सुझाव  इसलिए  दे  रहा  हूं  कि  वह  डेजर्ट  एरिया  का  हार्ट  इससे
 डेजर्ट  एरिया  को  बहुत  लाभ  जोधपुर  राजस्थान  के  केन्द्र  में  स्थित  है  ओर  यहां  पर  वकंशाप
 भी  है  जो  इसमें  काफो  सहायक  होगा  ।  इसलिए  इस  रेगिस्तानी  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  इससे  बहुत
 मदद  मिलेगी  ।

 "
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अब  समाप्त  कीजिए  ।

 ओर  वृद्धिचन्द्र  जन  :  मैं  महत्वपूर्ण  बात  कर  रहा  हूं  और  दो  मिनट  में  समाप्त  कर
 मैं  बस  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  यह  जो  कोच  फंवट्री  है  इसको  जोधपुर  में  स्थापित
 किया  ताकि  रेगस्तिानी  क्षेत्रों  का विकास  हो  सके  ।
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 मीटर  गेज  के  बारे  में  रेफामंस  कमेटी  ने  रिकमण्डेशंस  प्रस्तुत  की  हैं  ।  व्यास  जी  ने  सुझाव
 दिया  है  और  मैं  भी  कह  रहा  हूं  कि  अलग  से  जोन  स्थापित  किया  जोन  स्थापित  करने  के

 कार्य  में  प्रगति  हो  और  क्षेत्र  का  विकास  हो  ।  इन  शब्दों  के  साथ  जो  बजट  प्रस्तुत  किया  गया

 उसका  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 क्री  डालचन्द  जन  :  माननीय  उपाध्यक्ष  माननीय  रेल  मंत्री  महोदय  ने  जो

 रेल  बजट  प्रस्तुत  किया  वह  बड़ा  ही  सूझ-बूझ  और  समझदारी  का  है  और  इसके  लिए  मैं  उनको

 धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  और  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।  इसके  साथ-साथ  मैं  कुछ  मुद्दों  पर  आपका

 ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  मेरा  क्षेत्र  बुन्देलखण्ड  है  जो  कि  एक  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  है  और  वहां  की
 अधिकतर  जनता  ने  अभी  रेल  देखी  ही  नहीं  होगी  ।  अगर  वहां  की  जनता  से  पूछा  जाए  कि  रेल

 कंसी  होती  जो  लोग  दराज  के  गांवों  में  रहते  हैं  तो  उनको  पता  ही  नहीं

 होती  जेसे  एक  कहावत  है  कि  के  सिर  से  सींग  गायबਂ  इसी  तरह  से

 लाइन  नहीं  है  ।  तो  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहंगा  कि  जब  तक  वहां  रेल

 लाइन  नहीं  बनती  है  तब  तक  वहां  कुछ  डिब्बे  रखवा  ताकि  उनको  दिखाकर  हम  वहां  की

 जनता  को  संतुष्ट  कर  सके  और  बता  सके  कि  इस  तरह  की  रेल  होती  है  ।

 1.00
 उपाध्यक्ष  मेरा  प्रस्ताव  है  कि एक  रेल  लाइन  सतना  से  पन्‍ना  से  छतरपुर

 छतरपुर  से  बकसवहा  से  दमोह  बनाई  जाए  ।  हीरापुर  में  राक-फास्फंट  का  भण्डार  है

 और  उसके  आसपास  लोहा  भी  प्रचर  मात्रा  में  मिलता  अभी  वहां  से  राक  फास्फंट  ट्रकों  से  सागर

 भेजा  जाता  है  जो  वहां  स ेकरीब  80  किलोमीटर  पड़ता  वहां  से  रेलवे  द्वारा  खाद  बनाने  के

 लिए  दक्षिण  के  लिए  डिस्पेच  कर  दिया  जाता  है  ।  वहां  के  छोटे-छोटे  कारखानेदारों  को  रेल  वेंगन्स

 एवलेबल  नहों  होते  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इस  बात  पर  ध्यान  दें  ओर

 छोटे-छोटे  कारखानेदार  जो  राक  फास्फेट  दक्षिण  की  ओर  खाद  बनाने  के  लिए  भेजते  उनके  लिए
 बेंगन  मुहैया  कराए  जाएं  ।  इस  क्षेत्र  क ेलिए  अगर  उद्योगपतियों  से  कहा  जाता  है  कि  वहां  पर
 उद्योग  लगाइए  तो  वे  कहते  हैं  कि  वहां  पर  रेल  नहों  अगर  रेलवे  विभाग  से  निवेदन  करते  हैं
 तो  कहते  हैं  कि  हमने  वहां  पर  दिखवाया  योजना  अलाभप्रद  है  और  संसाधनों  की  कमी  है  ।  मैं
 माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  अगर  वो  मन  बना  लें  तो  कोई  ऐसी  बात  नहीं  है
 कि  संसाधन  उपलब्ध  न  कराए  जा  सके  ।

 1.00
 एक  कहावत  है  जो  चाहे  वही  सुहागनਂ  ।  अगर  हमारे  मंत्री  जी  कोई  योजना  बनाना

 चाहते  हैं  तो निश्चित  रूप  से  उनको  संसाधन  मिल  जाते  मैं  एक  सझाव  देना  चाहता  नयी
 रेल  लाईन  बनाने  के  लिए  जिस  तरह  से  रूरल  इलंक्ट्रीफ्किशन  कारपोरेशन  ने  बान्ड  निकाले  हैं  उसी
 तरह  से  आरर  रेलवे  भी  बान्ड  निकाले  और  पिछड़े  इलाकों  में  रेल  लाईन  की  शुरूआत  करे  तो  एक  बहुत
 अच्छी  बात  होगी  ।

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां  पिछड़े  इलाके  में  जो  लाईन
 उस  पर  कोई  फास्ट  ट्रेन  नहीं  लेकिन  जिस  लाईन  पर  फास्ट  ट्रेन  चलती  है  उसी  पर

 दोबारा  दूसरी  फास्ट  ट्रेंच  चला  दी  जाती  एक  माड़ी  बनारस  से  अहमदाबाद  वाया  बीना
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 और  इन्दोर  होते  हुए  अहमदाबाद  तथा  दूसरी  गाड़ी
 ऊपर  गम्भीरता हा इटारसी  और  बम्बई  चलायी  जाए  ।  आशा  हमारे  मंत्री  महोदय  इस

 से  विचार  बुन्देलखण्ड  को  मध्य  भारत  कहा  जाए  तो  कोई  अतिशियोक्ति  न  होगी  ।  हमारा

 क्षेत्र  नो-इन्डस्ट्री  डिल्ट्रीक्ट  वहां  पर  अभी  तक  कोई  भी  अव्वल  दर्जे  की  इन्डस्ट्री  खोली  नहीं-गई

 है  ।  अगर  वहां  पर  रेल  के  डिब्बे  बनाने  का  कारखाना  खुल  जाता  है  तो  उस  इलाके  के  लिए  बहुत
 फायदा  होगा  रेल  के  डिब्बे  खोलने  के  लिए  जो  भी  आवश्यकताएं  वे  सब  पूरी  हो  सकती  है  ।
 रेलवे  क्रासिंग  के ऊपर  जो  नेशनल  हाईवे  पर  उनके  ऊपर  अभी  जो  नीति  है  उसके  र  रेल
 प्रशासन  अपना  पुन  बनाता  परिवहन  मंत्री  जी  बंठ  हुए  हैं  और  सड़क  तथा  रेल  परिवहन  दोनों
 उनके  अन्डर  में  हैं  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  एप्रोच  रोड  भी  नेशनल  हाईवे  पर  परिवहन-रेल  विभाग
 को  बनानी  चाहिए  ।  इस  सुझाव  से  मैं  समझता  हूं  कि  पूरा  सदन  सहमत  होगा  और  इसके  लिए
 अपनी  नीति  में  भी  परिवतंन  मैं  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।

 हमारे  यहां  सागर  का  एक  रेलवे  क्रासिंग  नेशनल  हाइवे  पर  वहां  से  लगभग  चालीस

 गाड़ियां  निकलती  अगर  एक  गाड़ी  के  लिए  दस  मिनट  भी  फाटक  बंद  रहे  जबकि  पन्द्रह  या
 बीस  मिनट  तक  रहता  है  तो  तकरीबन  बारह  धन्‍्टे  वह  फाटक  बंद  रहता  है  भौर  बारह  घन्टे  खुला
 रहता  इसका  कया  नियम  है  और  '  कितने  मिनट  तक  यह  बंद  रहना  इसके  ऊपर
 निश्चित  इन्सट्रक्शन्स  होनी  चाहिए  ।  मेन्‍्टीनेंस  के  संबंध  में  भी  मैं  कहना  चाहूंगा  ।  किसी  डिब्बे  में
 लाइट  और  किसी  में  पंखा  नहीं  होता  मेन्‍्टीनेंस  डिपार्टमेंट  वालों  से  कहा  जाता  है  तो  वे  कहते
 हैं  कि  हमारे  पास  सामान  नहों  हैं  ।  थोड़े  स ेसामान  की  वजह  से  डिब्बों  की  मेन्‍्टीनेंस  नहीं  हो  पाती

 ऐसी  स्थिति  नहीं  होनी  चाहिए  ।  डिब्बों  की  मंन्टीनेंस  न  होने  से  यात्रियों  को  अनावश्यक
 लीफ  होती  है  ।  इलाहाबाद  से  भोपाल  वाया  सागर  ओर  बीना  के  लिए  कोई  डायरेक्ट  ट्रेन
 नहीं  उस  लाईन  पर  एक  ट्रेन  चलाने  के  लिए  निश्चित  रूप  से  योजना  बनाना  चाहिए  जिससे
 यात्रियों  को  सुविधा  हो  सके  ।  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  बड़े  ध्यान  से  हमारी  बातों
 को  सुना  मैं  समझता  हूं  कि  हमारी  बातों  से हाऊस  भी  सहमत  होगा  और  इन  बातों  पर  जल्दी  अमल
 करेंगे  ।

 [  अनुवाद  ]  »
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  जयंती  पटनायक  ।  संक्षेप  में  सिर्फ  पांच  मिसट  ।

 हमें  अन्य  सदस्यों  को  भी  बोलने  का  अवसर  देना  है  ।

 श्रीमतो  जयन्ती  पटनायक  :  उपाध्यक्ष  परिवहन  मन्त्री  जिन्होंने  रेलवे
 बजट  प्रस्तुत  किया  उस  वर्ग  से  पैसा  बटोरने  का  प्रयत्न  किया  जो  अधिक  किराए  दे  सकते  हैं  ।
 इस  बजट  के  पीछे  विचारधारा  यह  है  कि  रेलवे  मुद्रास्फोति  को  रोकने  में  योगदान  देना  चाहती  है  ।

 माल  पर  शुल्क  को  नहीं  बढ़ाया  गया  है  ॥  इसमें  बांड  के  रूप  में  250  करोड़  रुपए  जुटाकर  परि्य
 को  बढ़ाने  की  कोशिश  की  गई  लेकिन  बात  यह  है  कि  यदि  वे  परिव्यय  बढ़ा  भी  देते  हैं  तो  *
 इससे  रेलवे  का  पर्याप्त  विकास  नहीं  होगा  ।  अभी  भी  कई  दिशाओं  जो  बहुत  सा  काम  रहता  है  उसके
 लिए  ओर  पसे  की  जरूरत  होगी  ।  मैं  तो  कहूंगी  कि  इस  बजट  में  परिवहन  मंत्री  ने  वित्तीय  अनुशासन
 का  दृढ़ता  से  प्रालन  किया  जो  कि  आजकल  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  में  शायद  ही  कहीं  देखने  को

 मिले  ।  |
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 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  यहां  कोई  रेलवे  मंत्री  उपस्थिय  नहीं  है  ।  अतः  हमें  न्याय

 हों  मिलेगा  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  आपकी  बात  उन  तक  पहुंचा  देंगे  आप  चिन्ता  मत  कीजिए  ।
 श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  हम  उड़ीसा  की  समस्याओं  पर  प्रकाश  डालना  चाहते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  उन्होंने  सब  बातें  नोट  कर  ली  आपका  मुद्दा
 क्या  है  ?  आपका  मुद्दा  उन  तक  पहुंचना  वह  यह  कर  रहे  हैं  |  यहां  पर  दो  व्यक्ति  हैं  अतः
 आप  चिता  मत  कीजिए  ।

 ह

 डा०  कृपासिधु  भोई  :  आप  हमें  कंसे  संतुष्ट  करेंगे  ?  हम  संतुष्ट  नहीं  हम  बच्चे  नहीं  हैं
 ओर  वास्तव  में  हम*"'*

 )

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  मैं  अपने  राज्य  उड़ीसा  की  बात  कहने  जा  रही  हूं  ।

 उड़ीसा  में  स्वतन्त्रता  पूर्व  और  बाद  में  पर्याप्त  रेलवे  विकास  नहीं  हुआ  ।  यहां  1950-51  तक  रेलवे

 लाइन  केवल  1300  300  किलो  मीटर  थी  जबकि  सारे  देश  में  यह  54  हजार  किलोमीटर  जो  कि

 कुल  लम्बाई  का  केवल  2.3%  है  ।  इसका  भी  निर्माण  कलकत्ता  और  मंद्रास  को  जोड़ने  के  लिए
 किया  गया  था  ।  अंग्रेजों  ने  यहू लाइन  न  बनाई  होती

 **  यदि  कलकत्ता  और  मद्रास  को

 जोड़ने  का  कोई  और  रास्ता  यह  लाइन  इस  राज्य  के  अन्दरूनी  भागों  को  नहीं  जोड़ती
 आजादी  के  बाद  1979  और  1980  की  अवधि  के  दोरान  648  किलोमीटर  रेल  लाइन  यहां  डाली

 जो  केवल  3%  बैठती  है  ।  आपको  पिछड़े  क्षेत्रों  की ओर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  जहाँ  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोग  रहते  उनकी  जनसंख्या  करीब  40%  आपको

 प्रति  व्यक्ति  आय  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिये  जो  राष्ट्रीय  औसत  से  कम  हैं  ।

 1.08

 [  भीमतो  बसवराजेश्वरी  पोठासोन  हुईं  ]
 अतः  बजट  तैयार  करते  समय  आपको  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  था

 क्योंकि  आपने  जो  भी  काम  शुरू  किए  हैं  उनकी  उपेक्षा  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  मैं  जखापुरा-बांसपानी
 के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहूंगी  ।  जखापुरा-बांसपानी  का  प्रथम  चरण  पहले  ही  पूरा  किया  जा

 चुका  है  और  केवल  दूसरा  तथा  तीसरा  चरण  ही  पूरा  क्षिया  जाना  मुझे  यह  अवश्य  कहना
 चाहिए  कि  जो  भी  धन  इस  लाइन  पर  पहले  से  खत  किया  गया  वह  व्यर्थ  नहीं  जाना

 इसके  अतिरिक्त  साउथ  कोरिया  के  हुन्डाई  कॉरपोरंशन  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  दिये  गये  प्रस्ताव

 में  देश  से  40  लाख  टन  लौह  अयस्क  साउथ  कोरिया  को  निर्यात  करने  का  मामला  अन्तग्रंस्त  है  जो
 देश  में  लौह  अयस्क  खनन  उद्योग  के  लिए  एक  बहुत  बड़ा  वरदान  होगा  जो  अब  एक  कठिन  दौर  से

 गुजर  रहा  है  ।  इससे  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  की  जा  सकती  और  हजारों  लोगों  को

 गार  मिलेगा  ।  परादीप  का  भी  व्यापक  थिकास  किया  जा  सकता  इस  समेकित  परियोजना  में

 दैतारी  से  बांसापानी  तक  रेलवे  संपक  का  विस्तार  शामिल  इस  तथ्य  को  नजर  में  रखते  हुए
 ;  जब  सारी  लाईन  बनकर  तैयार  हो  जायेगी  तो  परादीप  को  इसके  पश्च  प्रदेश  से  जोड़ा  जायेगा

 और  परादीप  से  बांसापानी  के  बीच  की  दूरी  लगभग  332  किलोमीटर  कमर  हो  जायेगी  ।
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 सभाषति  महोदय  :  श्रीमती  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।

 श्रीमतो  जयन्ती  पटनायक  :  केवल  दो  मिनट  ।

 कृपासिन्ध  भोई  :  5  मिनट  यह  बहुत्त  ही  रोचक  आइये  हम
 बांट  लें  ।

 )
 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  रेलवे  को  इस  लाइन  को  पूरा  करने  के  लिए  गम्भीरता  से

 विचार  करना  जिससे  समेकित  प्रस्ताव  को  केन्द्रीय  मंजूरी  प्रदान  की  जा  सके  और  यह
 योजना  आगे  बढ़  हो  सके  ।

 अब  मैं  कोरापुर--रायागडा  रेलवे  लाइन  की  बात  करती  रेलमंत्री  इस  बात  की  ओर

 ध्यान  दे  कि यह  लाइन  1987  के  अन्त  तक  पूरी  हो  पूरी  लाइन  की  दामनजोड़ी  से  स्मेल्टर

 अंगूल  तक  अल्युमिना  पहुंचाने  क ेलिए  आवश्यकता  है  ।

 मैं  तालचेर-सम्बलपुर  लाइन  के  बारे  में  भी  बोलना  चाहती  यह  बहुत  निराशाजनक

 बात  है  कि  केवल  2  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  को  गयी  है  ।  इस  रेल  लाइन  को  दोनों  तरफ  अर्थात
 तालचेर  ओर  सम्बलपुर  से  चलाने  का  विचार  था  |  यदि  आप  इस  कार्य  को  दोनों  ओर  से  चालू
 करते  हैं  तो आप  केवल  2  करोड़  रुपए  कंसे  दे  सकते  इस  लाइन  से  बहुत  पिछड़े  तथा  खनिज

 बहुल  क्षेत्र  में  जाने  का  मार्ग  खुल  जाएगा  ।  सम्बलपुर  में  रेलवे  डिवीजन  बनाने  की  दिशा  में  अभी

 कोई  खास  प्रगति  नहों  हुई  है  और  तालचेर-सम्बलपुर  लाइन  और  रेलवे  डिवीजन  की  नींव  हमारे
 प्रधानमंत्री  ने रखी  थी  ।  इन  दोनों  के  लिए  रेलवे  बजट  में  पर्याप्त  मात्रा  में  घन  की  व्यवस्था

 करनी  चाहिए  ।

 मैं  रेलवे  मंत्री  को  बताना  चाहता  हूं  :  दुनिया  तेज  रफ्तार  से  आगे  बढ़  रही  है  प्रत्येक  व्यक्ति

 एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  तेजी  से  जाता  चाहता  है  ।  जब  हम  रेल  गाड़ी  या  हवाई  जहाज  से
 यात्रा  करते  हैं  तो  हम  दिन  के  काम  के  घंटों  को  बरबाद  करते  काम  के  अधिक  घंटे  बरबाद  होते
 है  ।  विशेष  तोर  पर  राज्यों  की-राजधानियों  को  देश  की  राजधानी  से  जोड़ने  के  लिए  मुझे  यह  कहना
 चाहिए  कि  उसमें  कुछ  समन्वय  होना  चाहिए  ।  यदि  हम  भुवनेश्वर  से  दिल्ली  तक  यात्रा  करते  हैं  तो
 रेलगाड़ी  से आकर  फिर  हवाई  जहाज  से  यात्रा  करके  यदि  हम  दिन  के  काम  के  घंटे  बरबाद  न  करें
 तो  हमें  ऐसा  करना  अब  यदि  हम  भुवनेश्वर  से  दिल्‍ली  तक  रेलगाड़ी  से  यात्रा
 करें  तो  हम  दो  दिन  काम के  घंटे  व्यर्थ  गेवाते  हैं  और  यदि  हम  हवाई  जहाज  से  भी  यात्रा  करते  हैं
 तब  भी  दो  दिन  का  समय  व्यथं  गेंवाते  मान  लीजिए  हम  भुवनेश्वर  से  कलकत्ता  हवाई  जहाज
 द्वारा  आते  है  तो  ऐसी  स्थिति  में  यदि  आप  हवाई  जहाज  से  भी  यात्रा  करते  हैं  तो  हम  कुछ  कार्य
 घंटे  बचा  सकते  मैं  मंत्री  से  प्राथंना  करता  हूं  कि  वह  इन  बातों  पर  विचार  करें  ।  कि

 थी  विनेजश्ञ  गोस्वामी  :  सभापति  हमारे  भाषणों  पर  पहले  से  हो  समय
 की  पाबन्दी  लगा  दी  है  ।  मैं  रेलवे  बजट  के  सामान्य  पहलुओं  में  नहों  लेकिन  मैं  अपने
 निर्वाचन  क्षेत्र  और  समूचे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  कुछ  समस्याओं  को  प्रकाश  में  लाने  की  कोशिश  करूँगा  ।

 पहली  जो  मैं  रेलव  मंत्री  के  सामने  लाना  चाहता  वह  यह  है  कि  असम  समझौते  के
 ब्रन्तग्रंत  यह  फैसला  किया  गया  था  कि  असम  आन्दोलन  के  दोरान  ज़िन  कमंचारियों  का  उत्पीड़ना

 १५.
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 किया  गया  उनको  राहत  दी  जायेगी  ।  लेकिन  अभी  तक  कई  कमंचारियों  को  राहत  नहीं  मिली

 है  ।  वास्तव  कुछ  मामलों  प्रशासन  द्वारा  बहुत  ही  संदेहास्पद  कदम  उठाया  गया  है  अर्थात्‌  कुछ
 कमंचारियों  जिनका  आन्दोलन  के  दौरान  उत्पीड़न  हुआ  के  बारे  में  अब  यह  कहा  जा  रहा  है  कि

 आन्दोलन  के  दौरान  उनका  उत्पीड़न  नहीं  हुआ  था  ।  परन्तु  अन्य  कारणों  से  उनकी  छटनी  की  गयी

 थी  और  उन्हें  नोकरियों  से  हटाया  गया  था  ।  इस  प्रकार  का  दृष्टिकोण  न  केवल  उस  समझौते  को

 ही  निष्फल  करता  है  जो  उस  क्षेत्र  में  सात  वर्ष  की  अस्थिरता  के  बाद  किया  गया  था  ।  लेकिन  इससे
 जनता  के  मस्तिष्क  में  सरकार  के  प्रति  अविश्वास  की  भावना  पैदा  होती  अतः  मैं  रेलव  मंत्री  से

 यह  निवेदन  करता  हूं  वह  उस  समय  से  संबंधित  सभी  मामलों  को  मंगाए  और  यह  सुनिश्चित  करें

 कि  समझौते  की  शर्तें  पूरी  तरह  से  कार्यान्बित  की  जायें  ।  आखिरकार  राष्ट्रपति  ने  अपने  अभिभाषण

 में  इस  देश  को  आश्वासन  दिया  है  कि  इस  समझौते  को  पूरी  तरह  से  लागू  किया  जायेगा  ।

 जहाँ  तक  पूर्वत्तिर  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  दो  लाइनों  को  प्राथमिकता  दी  गयी  है  ।  उनमें  से

 ब्रह्मपुत्र  क ेऊपर  जोगीघोपा--गोहाटी  रेल  व  सड़क  पुल  का  निर्माण  आपने  जो  आकड़े  दिये
 उनसे  यह  पता  चलता  है  कि  आपने  लगभग  87  करोड़  रुपए  में  जो  कि  आवश्यक  है  87  करोड़
 रुपए  से  थोड़ा  अधिक  केवल  1  करोड़  रुपए  इस  साल  आबंटन  किये  गये  या  उस  हालत  में  इस
 परियोजना  को  पूरी  करने  में  87  साल  भौर  मैं  नहीं  जानता  कि  87  सालों  के  बाद  रेले

 रहेंगी  या  यातायात  का  कोई  और  साधन  होगा  ।  मैं  रेलवे  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  यह
 सुनिश्चित  करें  कि  इन  लोगों  की  भावनाओं  को  शागत  करने  के  लिए  काल्पनिक  घनराशि  न  दी  जाये

 अपितु  वास्तविक  घनराशि  दी  जाये  जिससे  जोगीघोपा--गोहाटी  रेल  ब  सड़क  पुल  के  कार्य  में  कुछ
 प्रगति  हो  सके  ।

 बड़ी  रेल  लाईन  को  डिबरूगढ़  तक  बढ़ाने  की  माँग  बहुत  समय  से  की  जा  रही  आपने

 इसको  आमान  परिवतंन  के  अन्तगंत  सम्मिलित  कर  लिया  है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  वतंमान

 अनुमानित  लागत  लगभग  100  करोड़  रुपये  इसके  लिए  प्रतीक  स्वरूप  एक  हजार  रुपये  की

 राशि  के  अतिरिक्त  और  कोई  रकम  आवंटित  नहों  की  ऐसा  लगता  है  कि  रेल  मंत्री  ने  इस
 परियोजना  को  फिलहाल  छोड़  दिया  है  ।  मेरा  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वह  इसके  लिये  पर्याप्त
 प्रावधान  करे  ।

 तिनसुकिया  मेल  जो  मोहाटी  के  लिए  एक  तीब्र  गति  से  चलने  वाली  गाड़ी  है  वहां  पहुंचने
 में  लगभग  44  घंटे  लगते  इस  गाड़ी  में  डिब्बे  पूर्णतया  टूटी-फूटी  दशा  में  होते  हैं॥  समय  पाबन्दी
 से  न  चलने  वाली  माड़ी  के  हिसाब  से  शायद  यह  गाड़ी  सब  गाड़ियों  से  आगे  इस  गाड़ी  की
 खानपान  सेवाएँ  बहुत  खराब  हैं  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  यदि  पुरानी  रेलगाड़ियों  की  रेली  हो  तो
 शायद  इस  गाड़ी  के  डिब्बों  को  पहला  स्थान  प्राप्त  होगा  ।  आप  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लोगों  को  द्वितीय
 श्रेणी  का  यात्री  क्‍यों  मानते  क्‍या  उन्हें  बेहतर  किस्म  के  डिब्बों  की  सुविधा  प्राप्त  नहीं  हो  सकती  ?
 मैं  आप  से  अनुरोध  करतां  हूं  कि  डिब्बों  की  हालत  सुधारी  जाये  और  गोहाटी  तक  पहली  गांड़ी  की
 माँग  करते  क्योंकि  आप  जानते  हैं  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  को  देश  के  शेष  भाग  से  जोड़ना  न  केवल
 संचार  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  ह ैअपितु  भावात्मक  एकता  के  उस  अन्तर  को  पाटने  के  लिए  भी

 महत्वपूर्ण  है  जो  हम  अभी  भी  ऐसे  कुछ  क्षेत्रों  में  देखते  हैं  जहाँ  अलगाववादी  गतिविधियां  बड़े  पैमाने
 अर  मैं  रेल  भंत्री  से  सष्ट्रीय  हित  और  संचार  के  विचार  से  भी  कहूँगा  कि  तिनसुकिया  मेल  गाड़ी

 मेंशुघार  करने  को  प्रथिमिकता  प्रदान  की  जाये
 4 हा
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 जबकि  बड़ी  लाइन  को  गोहाटी  तक  बढ़ा  रहे  हैं  तो  गोहाटी  से होकर  लाइन  ले  जाने  के  लिए
 क्या  किया  जा  रहा  अब  गोहाटी  में  31  रेल  फाटक  हैं  और  वहां  केवल  एक  ऊपरी  पुल  है  जिसके
 परिणाम  स्वरूप  गोहाटी  शहर  में  वास्तव  में  कामकाज  ठप्प  पड़  गया  यह  एक  ऐसा  शहर  है  जहां
 पहले  से  ही  अधिक  भीड़-भाड़  है  और  जो  लगभग  कलकत्ता  शहर  का  एक  दूसरा  रूप  बन  गया
 आज  यह  शहर  बिल्कुल  ठप्प  पड़  गया  है  ।  वास्तव  में  लोगों  से  प्राप्त  इस  आशय  के  अभ्यावेदन  रेल  मंत्री
 ओर  प्रधानमंत्री  को  भी  दिये  गये  हैं  कि  बड़ी  लाइन  शहर  से  बाहर  ले  जानी  चाहिए  ।  सरकार  ने
 कहा  है  कि  इस  लाइन  पर  केवल  एक  करोड़  रुपया  खर्च  किया  गया  लेकिन  पर्यावरण  सम्बन्धी

 पहलू  तथा  अन्य  पहलुओं  को  देखते  हुए  मेरा  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वह  तत्काल  उपाय  करें
 कि  यह  लाइन  गोहाटी  से  बाहर  ने  जायी  जाये  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  तीन  चार  साल
 में  ही  गोहाटी  की  हालत  वीरान  शहर  की  तरह  हो  जायेगी  ।

 गोहाटी  स्टेशन  जो  कि  एक  महत्वपूर्ण  स्टेशन  सवारी  डिब्बों  को  बदलने  का  पर्याप्त
 प्रबन्ध  नहीं  है  ।  मेरा  स्वयं  का  अनुभव  है  ।  इसमें  केवल  एक  द्वितीय  श्रेणी  का  वातानुकूलित  डिब्बा

 है  ।  जो  कई  अवसरों  पर  खराब  हो  जाता  है  जिसके  परिणाम  स्वरूप  उस  डिब्बे  के  यात्रियों  को
 द्वितीय  श्रेणी  के  डिब्बों  में  भेजा  जाता  है  जिन्हें  वहां  बहुत  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।
 जबकि  उनके  पास  पक्का  आरक्षण  होता  मुझे  मालूम  है  कि  द्वितीय  श्रेणी  के  डिब्बों  को
 भी  निकाल  दिया  जाता  है  ।  इसलिए  वातानुकूलित  और  अन्य  डिब्बों  को  बदलने  के  लिए  पर्याप्त
 प्रावधान  किया  जाना  चाहिए  ।  वास्तव  में  मुझे  एक  विशेष  प्रकार  का  अनुभव  हुआ  है  जबकि  गाड़ी
 चलते-चलते  रुक  गयी  क्‍योंकि  इंजन  खराब  हो  गया  मुझे  मालूम  नहीं  कि  क्‍या  देश  के  किसी

 दूसरे  भाग  में  भी  इंजन  खराब  हो  जाता  है  ।  इसलिए  इस  विषय  में  कुछ  किया  जाना

 गोंहाटी  से  यात्रियों  के  लिए  नियत  किया  गया  कोटा  बहुत  अपर्याप्त  मैं  जानता  हूं  कि

 आसाम  एक  ऐसा  स्थान  है  जहाँ  कसर  की  बीमारी  बहुत  अधिक  आज  बहुत  से  यात्री  बेलोर
 गाते  हैं  और  वे  त्रिवेन्द्रम  एक्सप्रेस  का  लाभ  उठाते  हैं  लेकिन  वहां  प्रथम  श्रेणी  में  केवल  चार  सीटें

 और  द्वितीय  श्रेणी  में  128  सीटें  मैंने  स्वयं  रजिस्टर  देखा  है  और  देखा  है  कि  प्रतीक्षा  सुची  में

 सैकड़ों  यात्री  दर्ज  इसलिए  इस  गाड़ी  में  सीटों  का  कोटा  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  मांग  की  थी  अब  फिर  मैं  रेलवे  मंत्री  स ेनिवेदन  करता  हूं  कि  दिल्ली

 से  गोहाटी  के  लिए  एक  तीब्रगामी  रेलगाड़ी  की  व्यवस्था  की  जाये  ।  इसको  बहुत  कम  स्टेशनों  पर

 रोकना  चाहिए  ।  उदाहरण  के  लिए  पहले  यह  कानपुर  स्टेशन  पर  रुकेगी  दूसरा  रुकने  का  स्टेशन

 पटना  हो  और  तीसरा  जलपाईग्रुड़ी  या  संचालन  के  कारणों  से  एक  या  दो  और  स्टेशनों  पर  रुकना

 काफी  है  लेकिन  हम  इस  क्षेत्र  में  राजधानी  एक्सप्रेस  की  भाँति  गाड़ी  चाहते  क्योंकि  एक  क्षेत्र

 से  दूसरे  क्षेत्र  में  शीक्र  रेलगाड़ी  से  जानी  असंभव  उदाहरण  के  लिए  भाप  कलकत्ता  आसानी
 से  जा  सकते  आप  देश  के  अन्य  भागों  में  आसानी  से  जा  सकते  हैं  ।

 एक  अम्य  सांग  जो  कि  असम  के  लोग  लम्बे  समय  से  करते  भा  रहे  हैं  ओर  जिसके  लिये

 आश्वासन  भी  मिला  वह  ग्रौहाटी  से  30  दूर  स्थित  रांगिया  नामक  स्थान  पर  डिविजनल

 मुख्यालय  के  विषय  में  मैं  नहों  जानता  हमारी  जिस  मांग  को  सरकार  ने  एक  बार  स्वीकार
 कर  लिया  थाया  जिसको  लेकर  एक  बड़ा  आन्दोलन  हुआ  उस  पर  रेलवे  मंत्रालय  अब  कोई
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 कार्यवाही  क्यों  नहों  कर  रहा  यह  एक  ऐसा  स्थान  जहां  सम्भधतः  एक  यत्री-डिब्बे  छनाने  का

 कार  बना  स्थाविव  किथय  जा  सकता  है  और  में  रेलपे  मंत्री  जी  से  अशुरोध  करता  हूं  कि  बे  दस
 प्रवर  गौर  कर  ।

 मुझे  इस  आशय  के  ज्ञापन  भी  प्राप्त  हुए  हैं  कि  गौहाटी  से  बींगाइगांव  तक  एक  सम्पर्क

 लाइन  होनी  चाहिये  जिससे  बहुत  अधिक  यात्रियों  को  सुविधा  होगी  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से

 रोघ  करता  हूं  कि  वे  इस  पर  गौर

 दूसरा  पहलू  जिसके  विषय  में  मैं  रेलवे  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  वह
 रेलवे  द्वारा  नियोजित  उद्घोषकों  के  विषय  में  है  ।  मुझ  बताया  गया  कि  उन्हें  केवल  4  या  5  रुपये

 प्रति  दिन  ही  दिया  जाता  यह  बहुत  अच्छी  तरह  अन्दाजा  लगाया  सकता  है  कि  आजकल

 इतनी  मामूली  सी  राशि  से  निर्वाह  करना  सम्भव  नहीं  अतः  मैं  रेलवे  मंत्री  जी  से  आग्रह  करता

 हूं  कि  उद्घोषकों  को  4  या  5  रुपये  प्रतिदिन  के  जो  कि  उन्हें  इस  समय  दिये  जाते  हैं  ।  न्‍्ययोचित

 राशि  मजदूरी  के  रूप  में  दी  जाय  मैंने  इस  सम्बंध  में  राज्य  मंत्री  जी  को  भी  पहले  ज्ञापन  दिया

 था  लेकिन  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  कुछ  भी  हमें  कुछ  व्यक्तियों  की  मजबूरी  का

 अनुचित  लाभ  नहीं  उठाना  चाहिये  ।  हमें  इतने  कम  रुपये  मजदूरी  के  रूप  में  नहीं  देने  चाहिये  क्योंकि

 यह  मजदूरों  को  दी  जाने  वाली  न्यूनतम  मजदूरी  से  भी  कम  है  ।  यह  एक  ऐसा  समाचार  है  जिस  पर

 पूरे  देश  ने विचार  करना  यदि  वे  उद्घोषक  रेलवे  के  स्थायी  कर्मचारियों  में  नहीं  आते  हैं  तो

 उन्हें  स्थायी  कर्मचारियों  के  रूप  में  ल ेलिया  जाना  चाहिये  औौर  स्वयं  न्‍न्यायोचित  मजदूरी  देनी

 मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  इन  मामलों  पर  गौर  और  यदि  यह  सम्भव  नहीं

 हुआ  तो  मुझे  आशा  है  कि  वे  एक  लिखित  उत्तर  तो  देंगे  ही  जेसा  कि  इस  सदन  में  प्रचलन  है  ।

 श्रो  वंक्कम  पुरुषोत्तमन्‌  :  मैं  माननीय  रेलवे  मंत्री  जी  को  एक  ऐसा  रेलवे  बजट

 प्रस्तुत  करने  पर  बधाई  देता  हूं  जिसमें  कई  प्रशंसनीय  विशेषताएं  हैं  ।  हालांकि  जहां  तक  मेरे  राज्य
 का  प्रश्न  मेरी  अपनी  कुछ  शिकायतें  हैं  ।  डीजल  के  मूल्य  में  वृद्धि  के  वावजुद  भी  सरकार  ने
 सीजन  टिकट  वालों  के  लिये  तथा  दूसरे  दर्जे  के  साधारण  यात्रियों  के  लिये  भाड़े  में  वृद्धि  नहीं  की  है  ।

 यह  मानना  पड़ेगा  कि  माल  और  पासंल  की  ढुलाई  पर  लगने  वाले  शुल्क  में  कोई  वृद्धि
 नहों  की  गई  रेलवे  मंत्री  अपने  विभाग  में  कार्यकुशलता  में  वृद्धि  करने  तथा  वित्तीय  अनुशासन
 लागू  करने  के  कारण  गये  का  अनुभव  कर  सकते  इससे  उन्हें  अपने  बजट  में  शानदार  वित्तीय
 परिंणामों  की  सूचना  देने  में  सहायता  मिली  है  ।

 मैं  बजट  के  बारे  में  या  यात्रियों  के  लिये  मूल  सुविधाओं  की  कमी  के  कारण  उन्हें  होने  वाली
 कठिनाइयों  के  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  जिसके  विषय  में  मेरे  दोनों  पक्षों  के  मित्रगण  पहले  ही
 बता  चुके  लेकिन  मैं  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  बजट  में  मेरे  राज्य  के
 लिए  पर्याप्त  घन  की  व्यवस्था  न  करके  उसकी  उपेक्षा  की  गई  ।

 बजट  में  इतनी  अच्छी  बातों  के  होते  हुए  भी  मुझे  यह  कहते  हुए  अत्मन्ल  खेद  होता
 है  कि  बेर  राज्य  को  उक्षित  हिस्सा  नहीं  दिया  गया  4.  लेकिन  मैं  रेलवे  मंत्री  बंसीलाल  जी
 का  इतक्ञ  हूं  कि  उन्होंने  एशनाकुलम  से  अलण्पी  तक  तथा  फ़िर  कायनाकुलम  तक  बरी  लाइम  क्छलने
 के  लिये  निर्धारित  वित्त-ध्यवस्था  में  वृद्धि  की  फ्छिले  क्थ  यह  विस्त-व्यवस्था  केवल दो  करोड
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 एक  हंजार  रुपये  के  करावर  थी
 ।

 मैंने  श्री  बंसीलाल  जी  को  कई  बार  ज्ञापन  दिये  जौर  यह  उनकी
 भलमनसाहत  थी  कि  उन्होंने  वित्त-व्यवस्था  को  बढ़ाकर  4  करोड़  रुपये  कर  दिया  ।

 [  हिन्दी  -]
 भी  नारायण  चोबे  :  बंसोलाल  जी  मिल-जुल  कर  हम  लोगों  के  ख्लिाफ  यही

 कर  रहे
 [  ऋन्‍ुबपद  ]
 भी  क्‍क्‍कम  पुरणोसमन  :  लेकिन  मैं  इस  मामूली  सी  वृद्धि  से  संतुष्ट  नहीं  अभी  भी  इस

 परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिये  हमें  20  करोड़  रुपयों  की  आवश्यकता  है  ।

 एरनाकुलब  से  अलपष्पी  तक  की  इस  कटी  लाइन  का  निर्माण  कार्य  1979  में  प्रास्म्भ  किया
 जया  था  लेकिन  कलम  को  क्रत्ति  बहुत  धीमी  एरनाकुलम  से  अलप्पो  होते  हुए  कयभकुलम  तक
 इस  लाइन  की  सम्बरई  कंबल  100  कि०  मी०  आप  जानते  हैं  कि  एरनाकुलम  से  ज़िवन्द्रस  तक
 जो  एक  ही  बड़ी  लफइन  हैं  बह  पूरी  तरह  श्रयोग  की  जा  रही  है  और  इस  लाइमन  की  क्षमता  का

 बंतमान  उपयोग  पहले  ही  निर्धारित  क्षमता  का  110  प्रसिशत  होता  यह  अकंसी  लाइम  इस
 खण्ड  में  बहुत  भारी  यातायात  को  ले  जाने  की  स्थिति  में  नहीं  और  इस  कारण  इस  खण्ड में
 में  चलने  वाली  बहुत  सो  बड़ी  मेल  और  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  को  रुकना  पड़ता  तिरुनेश्रेवेल्ली  से

 टूटीकोरीन  बन्दरगाह  तक  बड़ी  लाइन के  प्रांस्म्भ  हो  जाने  से  इस  खण्ड  में  अतिरिक्त  वातायात  जा

 रहा  है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  बहुत्त  से  स्टेशनों  ज॑ंसे  काम्भाकट्रम
 आदि  में  भण्डारण  क्षमता  का  विस्तार  कर  रहा  करुनागपल्‍ली  के  निकट  केरल  खनिडा  एवं

 घातु  सीमित  तथा  वीराराम  रोड  के  निकट  हिन्दुस्तान  पेपर  निगम  भी'अमले  कुछ  क्यों  में  बातायात
 करे  काफी  बढ़ा  इस  भारी  यातायात  से  निबटने  के  लिये  अधिक  धनराशि  प्रदान  करना  तथा

 एरनाकुलम-त्रिवेन्द्रभ  लाइन  को  दोहरी  करना  भी  कहुत  आवश्यक  है  ।  इस  पहलू  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  मंत्रालय  ने  कायमकुलम  से  त्रिबेन्द्रम  तक  की  साइन  को  दोहरी  लाइन  करने  के  लिये  सर्वेक्षण
 करने  का  आदेश  दिया  है  जिसके  पीछे  विचार  यह  है  कि  एरनाकुलम  से  अलप्पी  होते  हुए  कायमकुलभ
 तक  जा  नई  साइन  निर्माणाधीन  वह  कायमकूलम  लाइन  के  लिये  एक  वेकल्पिक

 सा  के  रूप  में  कार्य  यह  आत्वश्वफ  है  कि  इस  लाइन  के  लिए  अधिक  मात्रा  में  घन  की

 व्यवस्था  की  ताकि  यह  अगले  दो-तीन  वर्षों  भें  पुरी  की  जा  सके  ।

 राज्य  सरकार  शिच्र  से  मुरुकायूर  होते  हुए  कट्टीपुरम  तक  एक  नयी  बड़ी  शाइन  किछाने

 के  लिये  भार-बार  जनुरोछ  कर  रही  महर्ेदय  आप  गुरुवायूर  का  महत्व  जानते  सार  देश

 से  इतसे  अधिक  सेपेग  मुरवाशूर  मन्दिर  भें  भववान  कृष्ण  की  अयना  करने  बाते  रुछ  वर्ष

 पृर्वे  एक  सर्वेक्षण  भी  किया  गया  था  लेकिन  बजट  में  कोई  व्यवस्था  नहों  की  गई

 दूसरी  बड़ी  लाइनों  के  लिए  बार  बार  अनुरोध  करती  रही  है  ज॑  से  चेंगन्र  से  पण्डालम्‌
 नेदुमनगढ़  होते  हुए  तथा  कोचीन  भदुर  रेलवे

 आदि  ।  लैकिन  किसी  पर  भी  विचार  नहीं  किया  मैं  समझता  हूं  कि  राज्य  सरकार  ने

 फेरल  में  रेलवे  के  क्कास  के  लिए  शस्तीदर  बर  विजली  उपलब्ध  कराने  की  पेशकश  की

 बेदि  चह  पेशकश  कर  ली  जाती  है  भौर  विद्यु  तीकरण  किया  जाता  है  तो  मुझे  विश्वास
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 जप  गा

 हि  अपने  राज्य  के  लिये  अपर्याप्त  आबंटन  का  विरोध  करते  ए  मैं  बड़े  जोरदार  ढंग  से  रेल

 बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  शरद  दिधे  उत्तर  :  परिवहन  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  रेलवे  बजट  का  मैं

 स्वाकत  करता  हूं  ।
 सबसे  मैं  परिवहन  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  मासिक  सीजन  टिकटों

 का  मूल्य  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  नहीं  रखा  जो  बम्बई  के  प्रति  दिन  यात्रा  करने  वालों  को  प्रभावित
 मैं  उन्हें  इसलिये  भी  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  माल  तथा  पासंल  को  ढुलाई  पर  लगने  वाले  शुल्क
 को  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  नहीं  रखा  ।

 ओर  भी  कई  अच्छे  प्रस्ताव  हैं  लेकिन  समय  की  कमी  के  कारण  मैं  उनके  विषय  में  नहों
 बल्कि  मैं  सीधे  इसी  मुह  पर  आऊंँगा  ।  कि  इस  समय  रेलवे  की  स्थिति  में  बड़ी  गम्भीरता  पूर्वक

 विचार  किया  जाता  ब्याजदेय  पूंजी  में  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  25%  की  वृद्धि  हुई  है  जेसा
 कि  हम  रेलवे  बजट  1986-87  में  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  के  पृष्ठ  55  पर  देख  सकते  लेकिन  पिछले

 दो  वर्षों  में  ब्याज  देय  पूंजी  में  25%  वृद्धि  करने  के  माल  के  लिये  यातायात  योजना  में  इस  पूरी
 अवधि  के  दोरान  केवल  11  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  जंसा  कि  रेलवे  बजट  के  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  के  पृष्ठ
 4  में  स्पष्ट  किया  गया  इसी  प्रकार  इसी  अवधि  के  दौरान  यात्री  यातायात  में  केवल  10  प्रतिशत
 की  वृद्धि  हुई  है  ॥  यह  व्याख्यात्मक  ज्ञापत  के  पृष्ठ  5  पर  दिखाया  ग्रया  है  ।  अतः  मेरा  निवेदन  यह  है
 कि  ब्याजदेय  पूंजी  के  रूप  में  निवेश  है  वह  माल  की  दुलाई  में  तथा  यात्री  यातायात  में  इसी  अवधि

 में  जो  वृद्धि  हुई  है  उसमें  प्रतिबिम्बित  नहीं  होता  इसका  अर्थ  है  कि  रेलवे  के  संचालन  व्यय

 थोड़ा  अधिक  ऊंचे  हैं  ओर  इसलिये  रेलवे  के  संचालन  व्ययों  को  थोड़े  समय  के  भीतर  ही  कम  करने
 के  लिये  अत्यन्त  जरूरी  कदम  उठाये  जाते  हैं  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  दूसरे  खण्ड  के  पृष्ठ
 213  में  यह  टिप्पणी  की  गई  है  कि  व्यवस्था  में  अतिरिक्त  मानंबशक्ति  लगी  हुई  है  और
 मानवशक्ति  तकनीक  में  सुधार  के  साथ-साथ  विकसित  नहीं  हुई  अब  यदि  हम  दूसरे  दस्तावेजों
 को  देखें  तो  उनसे  भी  यही  बात  सिद्ध  होगी  ।

 जहां  तक  कुछ  श्रेणियों  के  भाड़ों  में  वृद्धि  का  सम्बन्ध  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  सच  कहा
 जाय  तो  इन  वृद्धियों  से  रेलवे  के  विकास  में  मदद  नहीं  मिलती  क्योंकि  इस  राशि  का  अधिकांश  भाग
 संचालन  सम्बन्धी  व्यय  अर्थात्‌  कमंचारियों  के  वेतन  चला  जाता  यह  एक  जाना-पहुचाना
 तथ्य  है  कि  रेलवे  भाड़ों  में  वृद्धि  से  जीवन-निर्वाह  लागत  सूचकांकों  में  भी  हमेशा  वृद्धि  होती  है  ।

 परिवहन  शुल्क  भी  जीवन-निर्वाह  लागत  सूचकांक  का  एक  भाग  है  ।  अतः  परिवहन  शुल्क  या  भाड़े
 में  वृद्धि  से  कहा  जाय  तो  वास्तव  में  रेलवे  के  विकास  के  लिये  संसाधनों  का  अतिरिक्‍त  लाभ  प्राप्स

 नहीं  होता  ।

 हमें  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  व्याप्त  न्यूनताओं  तथा  उनको  प्राप्त  लाभों  पर  बड़े  ध्यानपूरवंक  गौर
 करना  चाहिये  ।  उसमें  बहुत  बड़ा  असन्तुलन  यदि  हम  पूर्वी  तथा  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  को  हुए  घाटे  को
 देखें  तो  हम  पायेंगे  कि  इन  क्षेत्रों  को  लगातार  घाटा  हो  रहा  रेलवे  बजट  ब्याख्यात्मक  ज्ञापन
 के  पृष्ठ  67  पर  पूर्वी  रेलवे  में  व्याप्त  कमियाँ  दिखाई  गई  उसमें  हम  पायेंगे  कि  वर्ष  के  लिये
 बकाया  या  कमी  हमेशा  ऋणात्मक  है  ।  इसका  अर्थ-है  कि  1980  से  लेकर  1986-87  के  बजट  अनु
 मानों  तक  के  सभी  वर्षों  में  घाटा  रहा  और  वह  बहुत  अधिक  रहा  उसी  प्रकार  पूर्वोत्तर
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 रेलवे  के  विषय  में  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  के  पृष्ठ  7।  पर  हम  देखते  हैं  कि  घाटा  लगभग  38.2%

 रहा  इस  भिन्‍न-२  क्षेत्रों  में  भिन्‍्न-२  स्थितियाँ  हैं  और  हमें  उन  क्षेत्रों  पर  ध्यान  देना

 चाहिये  जहां  लगातार  घाटे  हो  रहे  हैं  ताकि  उनको  उन  क्षेत्रों  की  कीमत  पर  न  चलाया  जाय  जो

 अच्छा  काम  रहे  हैं  ।  चूंकि  समय  बहुत  कम  इसलिए  मैं  बम्बई  शहर  के  बारे  में  दो  या  तीन  बातें

 कहूंगा  ।

 जहां  तक  बम्बई  शहर  का  सम्बन्ध  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  कुल  यात्री  यातायात  का

 50%  बम्बई  उपनगरीय  रेल  गाड़ियों  द्वारा  होता  है  ।  मेरे  पास  कुछ  आंकड़े  जो  बताते  हैं  कि

 पिछले  वर्ष  अर्थात्‌  1984-85  में  भारतीय  रेलवे  ने  333  करोड़  यात्रियों  का  बहन  किया  ।  यह  90
 लाख  प्रतिदिन  बैठता  इस  90  लाख  से  लगभग  45  लाख  यात्री  बम्बई  उपनगरीय  रेलों  से

 यात्रा  करते  अतः  आधा  यात्री  यातायात  तो  केवल  बम्बई  उपनगरीय  रेलों  से  ही  होता  है  ।  अतः

 मैं  यह  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  इस  सम्बन्ध  में  ओर  अधिक  ध्यान  दिया  जाय  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  अंधेरी  और  बांदरा  के बीच  एक  अतिरिक्त  लाइन

 को  जिसमें  कि  राओली  जंकशन  पर  एक  उपरिपुल  शीघ्र  व्यवस्था  किये  जाने  की  आवश्यकता

 इसके  बारे  में  बहुत  अवससें  पर  मांग  की  गयी  अब  बजट  में  इसके  लिये  केवल  एक  करोड़  रुपये

 की  व्यवस्था  की  गई  है  जबकि  स्वीकृत  लागत  की  बकाया  लागत  43.72  करोड़  रुपया  है  ।

 मानखुदं  से  बेलापुर  तक  रेलवे  लाइन  का  विस्तार  जिसमें  कि  थाने  क्रीक  पर  पुल  का  निर्माण

 भी  शामिल  बहुत  लम्बे  समय  से  लम्बित  है  ।  मुझे  इससे  कोई  शिकायत  क्योकि  महाराष्ट्र
 सरकार  इस  लागत  का  एक  बड़ा  भाग  स्वयं  वहन  करने  को  तंयार  है  ।  अब  मैं  उस  बात  पर

 नहीं  बोलूंगा  ।
 अब  मेरा  अन्तिम  मुद्दा  यह  है  कि  वी  टी  स्टेशन  पर  डबल  डिस्चाजं  प्लेटफार्म  की  अत्यन्त

 आवश्यकता  है  ।  जिससे  उपनगरीय  खण्ड  में  भारी  भीड़  की  जरूरतों  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 जहां  तक  बम्बई  उपनगरीय  रेलगाड़ियों  का  सम्बन्ध  है  ई०  एम०  यू०  रेलडिब्बे  बहुत  पुराने
 पड़  चुके  हैं  ।  इस  वर्ष  का  बजट  प्रदर्शित  करता  है  कि  50  नये  यात्री  डिब्बे  शामिल  किये  जाने  हैं  ।

 यह  निर्माण  मशीनरी  और  चल  स्टाक  कायंतक्रम  के  पृष्ठ  116  में  दिया  गया  है  ।  इन  50  यात्री
 डिब्बों  में  से  बम्बई  शहर  को  कितने  आबंटित  किये  जायेंगे  ।  इसके  बारे  में  मुझे  मालूम  रेल
 डिब्बे  बहुत  पुराने  हैं  और  उनसे  दुघंटना  होने  की  सम्भावना  है  और  इसलिए  इन्हें  बदला  जाना

 होगा  ।  इन  पुराने  रेल  डिब्बों  को  बदलने  के  लिये  अविलम्ब  कायंवाही  की  जानी  होगी  ।
 अन्त  बम्बई  प्रणाली  के  लिये  एक  पृथक  जोन  होना  चाहिये  ।  बहुत  पहले

 राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  ने  इस  पर  विचार  किया  था  ।  कुछ  समय  तक  इस  पर  विचार  किया
 गया  ओर  उसके  बाद  कोई  कायंवाही  नहीं  की  यई  है  ।  यदि  उस  प्रस्ताव  पर  ध्यान  दिया  जाय  तो
 बम्बई  की  समस्याओं  का  सफलतापूर्वक  समाधान  किया  जा  सकता  है  ।  इस  पर  तुरन्त  गौर  किया
 जाना  चाहिये  ।

 हु

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  सम्रमप्त  करता  हूं  |  धन्यवाद  ।
 ओमतो  किशोरों  सिह  :  सभापति  रेल-पटरी  पर  से  आतिशबाजी  देख

 रहे  लोगों  की  एक  भीड़  में  से  रेलमाड़ी  के  गुजर  जाने  के  कारण  33  लोगों  की  मृत्यु  तथा  कई  लोगों
 .  के घायल  हो  जाने  के  कारण  यद्यपि  अवसाय  को  एक  छाया  पड़ी  हुई  है  फिर  भी  मैं  माननीय  रेल
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 मंत्री  जो  तथा  उनके  मोम्य  साथी  श्री  सिध्चिया  को  रेलबे  में  हुए  सर्वाम्रेण  विकास  के  खिग्रे  कक्षई
 दिये  बिना  नहीं  रह  सकठी  ।

 1983-84  में  रेलवे  ने  2300  साख  टन  माल  1984-85  में  2350  लाख  टन  होया

 तक्ा  वतंभान  क्ष  अर्थात्‌  1985-86  पिछले  मौ  महीने  के  काह्य  किष्फादन  के  आधार  पर  हमें

 आश्वासन  दिया  गया  है  कि  रेलवे  2500  लाख  टन  माल  ही  नहीं  ढोएगा  बल्कि  वह  निर्धारित  सत्य

 से  भी  आगे  बढ़  जायेगा  ।  राजस्व  प्राप्ति  के  आधार  पर  जो  अनुमान  लपस्या  गया  है  ॥  उसके  अनुसार
 वित्तीय  स्थिति  भी  संतोषजनक  लेकिन  ऐसी-दो  टियर  ए  सी०  त्रथम  श्रेणी

 ओर  ए  सी०  प्रयम  श्रेणी  के  किराये  में  भी  बहुत  अधिक  वृद्धि  कर  दी  गई  है  ।  कीमतों  में  स्वाधीण

 ब॒ड्धि  के  संदर्भ  में  यात्री  किराये  में  यह  वृद्धि  तवाकक्ति  सम्पन्न  वर्गों  को  भी  बुरी  शस्ह  से  अभ्वाक्ति

 इसके  अतिरिक्त  साप्नारण  दूसरी  श्रेणी  को  शॉयिका-पर  दूसरी  रात  क  सिये  अशिभार  भें

 5%  रुपये  की  वृद्धि  से  यात्रा  करने  वाली  जनता  पर  बड़ा  भार  पड़ेगा  क्योंकि  उनमें  से  हर  कोई

 5%  रुपये  भी  देने  की  स्थिति  में  नहीं  मैं  मंत्री  सहोदय  से  सिक्रारिश-करूँगी  कि  वे  भाड़ों  और

 अधिभार  में  श्रतिश्षत  वृद्धि  को  कम  करने  पर  किचार  बेहतर  प्रधन्ध  ओर  अधिक  कठोर

 शासन  के  द्वारा  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  करने  में  रेलवे  को  कोई  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 मैं  फहले  बिना  टिकट  यात्रा  के  मामले  को  लूंगा  |  कोई  4  लाख  यात्री  प्रति  माह  पकड़  जाते

 हैं  ।  पिछले  क्षय  गिरफ्तार  किये  बये  लोगों  की  संख्या  में  142%,  की  वृद्धि  हुई  मैं  समझता  हूं  यह
 तो  पूरी  समस्या  का  अंश  मात्र  इससे  कहों  ज्यादा  लोग  बिना  ट्किट  यात्रा  करते  मैं  रेलवे

 मंत्री  जी  से  निकेदन  करूँमा  कि  इस  मामले  में  रेलवे  कर्मकारियों  की  मिस्लेभकत  है  जिसका  परिणाम

 यह  होता  है  कि  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  राजस्व  की  चोरी  होती  बिना  टिकट  यात्रा  करने  कच्चों

 की  अन्तरात्मा  को  जगाने  के  अतिरिक्त  सतकंता  मशीनरी  को  भी  चुस्त  किया  जाना  चाहिये  जिससे

 ऐसे  कमंच्षासियों  पर  निगरानी  रखी  ऊा  सके  उस्नसे  रात्जस्थ  आप्त  करने  में  सहाकता  मिलेगी  ।

 मात्र  भाड़ा  यातायात  में  भी  कोरी  की  घटनायें  हो  रही  चोरो  के  कारण  चीजों  के
 गायब  हो  जाने  की  कित्तीय  जिम्मेदारी  रेलबे  पर  हो  पढ़ती  रूम  तोल  औौर  कोरी  के  बिस्द्ध  सुरक्षा
 के  लिये  मशीनरी  को  चुस्त  बनाने  की  जरूरत  कम्ध्पूटरीकरण  से  भासशिज्यों  पर  निमरानी  सखी
 जा  सकेगी  ओर  रेलवे  सुरक्षा  कल  को  ऐसे  कदाबारों  को  रोकने  के  लिये  प्रोत्साहित  जाना

 चाहिये  ।  इस  तरीके  से  भी  हम  अपनी  राजस्व  को  बड़ा  सकते
 अब  मैं  यात्री  यातायात  को  लूंगा  +  बजट  में  यह/कहा  गया  कि  रेलवे  के  लिये  कुछ  समय  तक

 यात्री  यातायात  के  लिये  बड़ी  मात्रा  में  अतिरिक्त  क्षमतत  का  निर्वाण  करना  कठिन  होगा  ।”  यह  शायद
 यात्री  ढिन्बों  को  कमी  के  कारण  है  जिनके  निर्माण  के  खिये  कपूरयला में  रेस  कोब  कारखाना  स्थापित
 किया  गया  लेकिन  यह  कारखाना  1988  से  ही  उत्पादन  प्रारम्भ  तक  सक
 क्षमता  जुटाके  के  लिये  कोई  प्रयत्न  नहीं  होगा  ।  वित्तेय  रूप  से  ऐंक  उत्साहुजनक  मिक्ष्पफ्तन  के

 बाबजूद  क्‍या  यह  दुःख  को  बात  नहीं  है  कि  रेलवे  अधिक  भीड़  भाड़  की  समस्या  को  हल  नहीं  कर
 सका  है  ?  उसके  भोर  अधिक  खराब  होने  की  सम्भहक्ना  है  ।  तब  हसलत  कया  होगी  ?  जिन्होंने
 क्षण  महों  कराया  है  वे  यात्री  आरक्षित  छिम्दों  में  जवरइस्ती  घुस  पहले  ही  हो  रहा
 दिन  के  समय  तो  ओर  भी  बधिक  शयन-कात  द्वारा  याक्ा  करने  ज्ाले  दूसरे  क्यें  के  यात्रियों  के  छाथ
 कभो-२  बिता  आरक्षण  वाले  ऐसे  यात्री  हाथाफाई  करते  आरक्षण  ब्राप्त  यात्री  असुविधा  उठने
 रा र
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 के  अशिरिक्त  कई  बार  अपना  साभाम  भी  ेंवा  देंते  हालात  को  स्वयं  देखने  के  लिये  आपको
 केबल  आसाम  मेल  और  नीलांचल  एक्सप्रेस  जैसी  रेलगाड़ियों  को  देखने  की  आवश्यकता  है

 रेलवे  मंत्री  को  मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  उन्हें  यात्री  डिब्बों  की  कमी  के  प्रश्न  पर  विचार

 करने  के  लिये  एक  अध्ययन  दल  नियुक्त  करना  ताकि  वतंमान  क्षमता  के  श्रेष्ठाम  उपयोग

 हेतु  कदम  सुझाये  जा  सके  ।  इसमें  कोई  सन्देह  तहीं  कि  बेकारी  की  अवधि  में  कमी  करके  तथा

 बेहतर  समय-सारणी  द्वारा  रेलवे  प्रणाली  को  युक्तिसंगत  बनाने  का  प्रयत्न  कर  रहा  लेकिन
 अभी  भी  कार्यों  में  सुधार  को  गुंजाइश  फ्रंटियर  मेल  तथा  कालका  मेल  जेसी  सम्मानित  रेलों
 की  गति  में  वृद्धि  किये  जाने  के  बाबजूद  वे  पिछले  20  वर्षो  से  अपने  गंतव्य  स्थान  तक  पहुंचने  में

 अभी  भी  24  घण्टे  लेती  है  ।  क्‍यों  ?
 मैं  रेलगाड़ियों  में  समय  की  पावन्दी  की  आबश्यक्रता  पर  जोर  देना  चाहती  यह  लोगों

 के  कार्यक्रम  को  अव्यबस्थित  तो  करता  ही  साथ  ही  झल्लाहट  भी  पंदा  करता  है  ।  जबं  श्री  हनुमन्तंया
 रेलवे  मंत्री  थे  तो  रेलें  समय  पर  चलती  थीं  ।  जब  श्री  जो  अपने  उत्साह  तथां  कारगर

 तरीकों  के  लिये  जाने  जाते  रेलवे  मंत्री  हैं  तो  कोई  कारण  नहों  कि  रेल  गाड़ियाँ  विलम्ब  से  चलें

 तथा  वे  भी  आदतन  विशेषकर  पटना  आने  वाली  रेलगाड़ियाँ  ।

 रेलगाड़ियों  को  समय  पर  चलने  के  लिये  किये  जा  रहे  प्रयत्नों  के  विषय  में  मुझे  जानकारी

 मैं  इसकी  प्रशंसा  करती  हूं  लेकिन  फिर  भी  मैं  महसूस  करती  हूं  ।  कि  अभी  भी  सुधार  की

 गुंजाइस  कई  बार  हाथों  में  नियन्त्रण  होता  है  उनमें  दूरदुष्टि  तथा  कल्पना  की  कमी

 के  कारण  रेलें  देर  से  चलती  नियन्त्रण  प्रणाली  का  लगातार  नवीनीकरण  किया  जाना  चाहिये  ।

 क्रमिक  कम्प्यूटरी करण  द्वारा  विभिन्‍न  रेलगाड़ियों  पर  निगरानी  रखना  तथा  उनके  संचालन  को

 सिव्मित  करना  सम्भव  होना  ताकि  आन्तरिक  संचालन  के  कारणों  से  बिलम्ब  न  हो  ।

 रेल  यात्रा  को  सुरक्षित  बताने  के  साथ-२  यह  भी  आवश्यकता  है  कि  रेलगाड़ियां  समय  पर
 चलायी  विश्व  में  हमारी  रेलवे  का  दूसरा  स्थान  है  और  हमें  इसके  कार्य  निष्पादन  की  अन्य
 देशों  की  रेलवे  से  तुलना  करनी  चाहिये  ।  दक्षिण  कोरिया  में  भी  मैंने  पाया  कि  रेलगाड़ियाँ  बिल्कुल
 निर्धारित  समय  पर  चलती  हम  ऐसा  क्‍यों  नहों  कर  सकते  ?

 मुझे  यह  कहने  में  खेद  होता  है  कि  दुर्घटनाओं  के  मासले  में  भी  रिकार्ड  संतोषजनक  नहों
 टक्कर  के  कारण  होने  बाली  दुघंटनक्मोें  में  कभी  हुई  है  लेकिन  पटरी  से  उतर  जाने  के  कारण

 कथा  उपकरण  को  खराबी  के  का्ररण  होने  वल्ली  घटनाओं  की  संख्या  बे  1982-83  बोर  1983-84
 की  संख्या  के  मुकाबले  में  बढ़  यई  रेलवे  सु  रक्षा  सम्बन्धी  कार्य  निश्पादन  की  समीक्षा  करने  वाली
 एक  पुक्षिका  में  कहा  मया  है  क्रि  उपकरणों  में  खराबी  के  मामसों  में  बृद्धि  में  स्थायी  मार्ग  भी
 लित  हैं  जो  पथ  के  पुराने  होने  क ेकारण  है  जिसके  नवीनकरण  तथा  बदले  जपने  की  आवश्यकता  है  ।

 भुझे  खुशी  हे  कि  मूल्म  क्लास  आरक्षित  कोय  में  1986-87  में  मंशदान  बढ़ाकर  1250  करोड़
 रुपये  कर  दियप  गया  लेकिन  मैं  नहीं  कह  सकती  कि  यह  पटरी  बहुत  पुराने  रेलवे
 उपकरणों  के  तथा  सिग्नल  उपकरणों  के  नवीनीकरण  ओर  प्रतिस्थापन  के  लिये  पर्याप्त  होगा  जिससे  कि
 रेलगाष्डियों  को  ज्यादा  तौन्न  और  सुरक्षित  ढंथ  से  चलाया  जा  सके  ।

 मुझे  यह  जानकर  प्रसन्ता  होती  है  कि  मानवीय  कारक  जो  कि  रेलवे  दुघंटनों  का  एक  बड़ा
 कारण  को  ओर  अधिक  यांत्रिकीकरण  दूर  किये  जाने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  सहायक
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 ब्ेतावनी  प्रणाली  का  लगभग  एक  दशक  पूर्व  प्रदर्शन  किया  गया  था  ।  मैं  कारण  जानना  चाहूंगा  कि
 इसको  बड़  पैमाने  पर  क्‍यों  नहीं  अपनाया  गया  ।

 |

 कानपुर-मुगलसराय  खण्ड  में  जो  कि  एक  ऐसा  मार्ग  है  जहां  अनेक  लाइन  मिलती  हैं  बहुत
 सी  दुघंटनाएँ  हुई  या  तो  अन्तापाशन  पद्धति  में  गड़बड़ी  की  जाती  है  या  इसकी  उचित  ढंग  से
 देखभाल  नहीं  की  जा  रही

 क्या  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  आपके  इंजनों  के  पूरे  समूह  को  प्रयोग  में  न  लाने  की
 कता  के  विषय  में  सुझाव  दे  सकती  हूं  ?  उनमें  इंघन  का  अच्छा  उपयोग  नहीं  होता  आप  90
 लाख  टन  कोयला  बना  सकते  हैं  ।  आपके  इंजन  केवल  17%  यातायात  को  ले  जाते  हैं  लेकिन  लगभग
 50%  व्यय  इन्हीं  के  ऊपर  होता  है  ।  यदि  इनको  प्रतिस्थापित  करना  है  तो  कम  से  कम  थोड़े  और
 डीजल  इन्जनों  की  आवश्यकता  आपको  पड़ेगी  |  आपके  इंजनों  को  यदि  कबाड़  में  बेचा  जाय  तो
 उनसे  200  करोड़  रुपये  प्राप्त  हो  सकते  इस  प्रकार  आप  ब्याज-देय  पूंजी  में  कमी  कर  सकते  हैं  ।
 और  अपनी  बचत  में  सुघार  कर  सकते  मैं  समझता  हूं  कि  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  के  विकास  द्वारा
 हम  रेलवे  के  कार्यंसंचालन  में  बहुत  सुधार  कर  सकते  हैं  ।

 अन्त  मैं  एक  बार  फिर  रेल  मंत्री  का  ध्यान  साहबगंज--क  सरिया
 को  एक  रेल  लाइन  द्वारा  जोड़ने  की  आवश्यकता  की  ओर  दिलाना  धाहूंगी  ।  मैंने  यह

 मामला  कई  बार  उठाया  मैं  रेलवे  मंत्री  स ेअपील  करती  हूं  कि  इस  क्षेत्र  के  सर्वेक्षण  का  आदेश

 दें  जिससे  इसके  महत्व  एवं  उपयोगिता  क॑  विषय  में  तय  किया  जा  सके  ।

 इन  बातों  के  मैं  बजट  का  स्वागत  करती  हूं  ।
 डा०  फूलरेणु  गहा  :  सभापति  महोदय  मैं  सबसे  पहले  इतना  अच्छा  रेल  बजट  प्रस्तुत

 करने  के  लिए  रेल  मंत्री  जी  को  बधाई  देती  हूं  ।  युवाओं  को  दी  गई  रियायत  के  लिए  वह  बधाई  के
 पात्र  बजट  में  भाड़े  की  दरों  और  द्वितीय  श्रेणी  के  यात्री  किराए  में  कोई  कमी  नहों  की  गई  है  ।
 मैं  इसका  स्वागत  करती  हूं  ।

 हमारा  रेल  संगठन  विश्व  में  चौथा  और  एशिया  में  सबसे  बड़ा  संगठन  है  ॥  लेकिन  मोनों

 रेल  या  द्वुतगामी  रेंलें  अभी  भी  एक  सपना  रेल  सुधार  समिति  ने  अनेक  सिफारिशें  की  थीं  ।  वे

 कहीं  दबी  पड़ी  हैं  ॥  सरकार  को  इनकी  जांच  करनी  तथा  देखना  चाहिए  कि  वे  किस  तरह  अच्छे  ढंग

 से  लागू  की  जा  सकती  हैं  ।  यात्रियों  को  आवश्यक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  क॑  लिए  कुछ  विशेष  नहीं
 किया  गया  सफाई  की  खासकर  छोटे  रेलवे  स्टेशनों  पर  सफाई  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया
 जा  रहा  है  ।  अधिकतर  रेलगाड़ियां  समय  पर  नहीं  चलती  ॥  जेसा  कि  आप  जानते  ही  हैं  कि  पुराने
 रल  मार्गों  के  स्थान  पर  नए  रेलमाग्ग  बिछाने  से  दुर्घटनाओं  से  बचा  जा  सकता  है  ।  हाल  ही  में  बहुत
 सी  दुघंटनाएँ  हुई  इसलिए  नए  रेलमा्ग  बिछाने  के  लिए  पर्याप्त  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  यहां
 मैं  बता  दूं  कि  प०  बंगाल  में  लिलुआ  के  समीप  हाल  ही  में  हुई  दुघंट्ता  का  शिकार  मैं  भी  हुई
 थी  ।  अभी  तक  मुझे  दर्द  होता  है  ।

 रेल-सुविधाएं  पिछड़  क्षेत्रों  में  भी  उपलब्ध  कराई  जानी  नई  रेल  लाइनें
 बिछाने  का  एक  मात्र  मापदंड  आर्थिक  व्यवहायंता  नहीं  होना  मैं  अपने  निर्वाचन

 क्षेत्र  कन्‍्टई  में  मैं  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रही  हूं  ।  इस  साल  रेल  बजट  में
 दिघा--कन्टईं  रेल  लाइन  को  शामिल  नहीं  किया  गया  हमें  बताया  गया  कि  यह  ब्यव

 हाय  नहीं  है  अगर  हावड़ा  से  दिघा  तक  की  गणना  जाए  तो  अब्यवहार्यता  का  सवाल  नहीं

 यह  तो  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  इसकी  गणना  किस  प्रकार  को  गई  यात्रियों  को  यात्रा
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 कराने  के  अलावा  रेलें  उनके  उत्पाद  खासकर  काजू  ओर  नमक  की  ढलाई  का  काम  करती
 मैं  बताना  चाहतो  हू  कि  प०  बंगाल  में  कोई  समुद्र  तट  नहों  यहाँ  तक  कि  दिघा  को  छोड़

 कर  पूर्वी  क्षेत्र  में  भी  नहीं  आम  आदमी  ध्मुद्र  तट  पर  जाना  पसन्द  करते  हैं  पर  वे  वहां  आनन्द
 लेने  को  सुविधा  से  वंचित  रहते  कया  उन्हें  प्रकृति  का  आनन्द  लेने  का  अधिकार  नहीं  है  ?
 उस  क्षेत्र  में  परिवहन  को  कोई  ओर  व्यवस्था  न  होने  के  कारण  उत्हें  सामान  भौर  बाल-बच्चों  के
 साथ  बस  में  यात्रा  करनी  पड़ती

 1984-85  के  दोरान  कल्टई-'दघा  रेल  लाइन  से  संबंधित  तीन  उद्घाटन  हुए  पहला
 उद्भाटन  रेल  लाइन  का  निर्माण  शुरू  करने  के  लिए  हुआ  |  दूसरा  उद्काटन  कन्टई  में  रेल  लाइन  के
 निर्माण  के  लिए  कार्यालय  खुलने  के  अवसर  पर  हुभा  ।  तीसरा  उद्घाटन  दिघा  में  प्लेटफार्म  के  निर्माण
 के  लिए  हुआ  |  1985  में  अचानक  कल्टई  में  कार्यालय  बन्द  हो  गया  ।  घोषणा  को  गई  कि  कन्टई  दिघा
 रेल  लाइन  नहीं  बिछाई  जाएगी  ।  ऐसा  कंसे  संभव  है  कि  सरकार  का  एक  मंत्री  दूसरे  मंत्री  द्वारा
 दिए  गए  आश्वासन  का  सम्मान  न  करे  ?  रेल  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  इस  परियोजना  को

 हाथ  में  लें  ओर  सभी  ओपचारिकताओं  को  पूरा  करने  के  दाद  1986-87  में  काम  शुरू  किया
 था

 रेले  के  डिब्बों  तथा  सिगनल  उपकरणों  की  मरम्मत  तथा  बदलने  की  जरूरत
 जिन  रेल  मार्गों  दया  डिब्बों  का  कार्यकाल  पूरा  हो  चुका  है  उनका  पता  लगाने  तथा  जाँच  करने

 तथा  उपकरणों  को  सप्लाई  करने  को  वास्तव  में  जरूरत  है  ताकि  दुर्घटनाओं  को  कम  किया  जा  सके  ।

 इमें  याद  रखना  चाहिए  कि  एक  ओर  कश्मीर  से  कन्या  कुमारी  ओर  दूसरी  ओर  कन्या  कुमारी  से
 असम  में  बरगोलिया  तक  आम  आदमी  के  लिए  यातायात  का  एकमात्र  साधन  रेलें  ही  हैं  ।

 पघो०  संफुहदीन  सोज  क्या  आप  सोचती  हैं  कि  कश्मीर  में  रेल  लाइन

 होगी  ?

 डा०  फूलरेणु  गृहा  :  हसीलिए  तो  मैंने  कहा  ।  जहाँ-जहाँ  रेलों  को  बड़ी  स्थापनाएं  हैं  वहाँ

 रैलों  को  भ्रापका  एक  प्रमुख  ज्नोत  रेल  रेलवे  स्टेशन  या  उन  स्थानों  पर  जहाँ  व्यावसयिक
 बचा र  खूब  जोरों  पर  विभिन्‍न  प्रकार  के  विज्ञापन  रेलवे  स्टेशन  के  कम्पाउंड  में  ही
 दंसाधनों  को  जुटाने  के  व्यापक  अवसर  मोजूद  बड़े  स्टेशनों  पर  ऐसे  विज्ञापनों  से  काफ़ी
 राजस्व  की  प्राष्ति  की  जा  सकती  है  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  करें  ।

 डा०  फूलरेणु  मुहा  :  दो-एक  मिनट  ओर  |  बिना  टिकट  यात्ना  को  रोकने  से  भी  राजस्व

 बढ़ेगा  ।  रेलों  में  यात्रियों  की अधिक  भोड़  एक  समस्‍यां  बन  गई  अतिरिक्त  रेलें  यातायात  को

 बढ़ती  जरूरतों  को  पूरा  नहीं  कर  पाई  अधिकतर  रेल-फाटफों  का  निर्माण  50-60  वर्ष  पूर्व
 किया  गया  इस  बीच  गांवों  का  विकास  हो  रहा  है  और  बहुत  से  स्थानों  पर  इन्हें  जोड़ने  के

 लिए  महत्वपूर्ण  सड़कों  का  निर्माण  किया  गया  एक  सर्वेक्षण  किया  जाना  चाहिए  ओर  जहाँ
 जड़रो  हो  वहाँ  रेल-फाटकों  का  निर्माण  किया  जाना  चाहिए  |

 वात्री-गाड़ियों  ओर  छोटे  स्टेशनों  पर  सामान्य  स्वच्छता  का  नितांन  अभाव  है  ।  शौचालय
 कौ  क्शा  बहुत  खराब  है  |  मंदे  शोथालमों  को  इस्तेमाल  करना  बड़ा  कठिन  काम  इसी  तरह
 स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  रेल  के  डिब्बों  और  प्रतीक्षा  कक्षों  को  खासकर  छोटे  रेलवे  स्टेशनों  पर
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 इस्तेमाल  करना  बहुत  मुश्किल  काम  मैं  राजघानो  की  बात  नहों  कर  रही  ।  राजघानो  में  बहुत
 अच्छा  खाना  मिल  रहा  लेकिन  अधिकतर  रेल  गाड़ियों  में  अच्छा  खाना  नहीं  मिलता  ।  डसे

 खाना  बहुत  मुश्किल  मेरा  मंत्री  जो  से  अनुरोध  है  कि  वह  खान-पान  विभाग  पर  ध्यान  दें  ।

 उपनग  रीय  रेलों  की  स्थिति  अगर  उपनगरीय  रेलों  की  दशा  देखें  तो  पाएंगे  कि  उनमें

 बिजलो  ओर  अन्य  सांजो  सामान  गायब  होता  है  या  क्षतिग्रस्त  मैंने  लोगों  को  चावल

 से  भर  बोरों  क ेऊपर  खड़े  होकर  यात्रा  करते  देखा  यात्रियों  को  सामान  के  साथ  या

 सामान  के  ऊपर  खड़े  होकर  यात्रा  करनो  पड़ती  इसके  कारण  रोज  झगड़ा  किच-किच

 झोर  मार  पीट  होती  है  ।  बहुत  से  दिहाड़ी  मजदूर  ऐसे  हैं  जो  कई  सालों  से  दिहाड़ी  मजदूर

 बहुतों  को  तो  सेवा  से  या  ससार  से  दिहाड़ी  मजदूर  के  रूप  में  जाना  पड़ता  इसके  परिणाम

 स्वरूप  उनके  परिवार  को  परेशानी  होती  मंत्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  दै  कि  वह  इन  समस्याओं

 पर  सहानुभूतिपूवंक  विचार  कर  इन  गरीबों  के  लिए  कुछ

 बहुत  से  कामगार  रेलवे  स्वयंसेवक  के  रूप  मे  काभ  कर  रहे  कृपया  उन्हें  भो  नियमित

 कोजिए  ।

 इन  सुझावों  के  खासकर  कनन्‍्टई-दिधा  रेल  लाइन  के  बारे  मंत्री  जो  से  मेरा

 अनुरोध  है  कि  वह  इस  बारे  में  कुछ  करें  ओर  मैं  रेलवे  बबट  का  समर्थन  करता  हू  ।

 झो  कमला  प्रसाद  सिह  :  माननीय  सभापति  मैं  रेल  बजट  का  हृदय  से
 स्वागत  करता  हूਂ  ।  बहुत  हो  अच्छा  बजट  है  जो  हमारे  रेल  मंत्री  जी  ने  प्रस्तुत  किया  निश्चितरूप
 से  इस  से  देश  के  आवाम  को  लाभ  होगा  ।  हर  वर्ग  के  लोगों  को  लाभ  होगा  |  यह  एक  अच्छा  बजट

 इसका  हर  आदमी  को  स्वागत  करना  चाहिए  ।

 रेलों  की  उपलब्धियां  तो  बहुत  इतनी  उपलब्धियां  हैं  कि  अगर  मैं  इनको
 तो  उसमें  काफी  समय  बोत  जाएगा  ।  जेसे  गाड़ियों  को  समय  की  पाबंदी  है  ।  सब  जगह  रेलें

 ठीक  ढंग  से  और  टाइम  से  पहुंच  रही  हैं  ।  भारतीय  रेलों  में  यात्रियों  और  माल  परिवहन  को  पूरी
 प्राथमिकता  दी  जा  रही  इसी  प्रकार  को  बहुत  सी  उपलब्धियां  हमारे  बुकिंग  और  आरक्षण
 प्रबंध  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  कई  उपाय  किए  गए  हैं  जिसके  कारण  कमी  की  स्थिति  रहते  हुए
 भी  आरक्षण  यथासम्भव  मिल  सके  ओर  इस  बारे  में  सारी  दिक्कतों  को  समाप्त  करने  का  प्रयास
 किया  जा  रहा  है|

 आपके  माध्यम  से  अपने  क्षेत्र  की  कुछ  समस्याओं  की  तरफ  माननोय  मंत्री  जो
 का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  के  पिछड़े  हुए
 पूर्वांचल  को  तरफ  ले  जाना  चाहता  हूं  ।  अभी  हमारे  माननीय  राज्य  मंत्री  श्री  सिंधिया  जी  कुछ  दिन
 पहले  वाराणसी  जा  रहे  थे  तो  थोड़े  समय  के  लिए  हमारे  एक  स्टेशन  जफराबाद  पर  रुके  थे  ।  उस
 समय  हम  लोगों  को  यह  सौभाग्य  प्राप्त  नहीं  हो  सका  कि  हम  वहां  पहुंच  अन्यथा  मैं  वहाँ
 कर  अपनी  कठिनाइयों  को  बताता  ।  हालांकि  जो  बजट  प्रस्तुत  किया  गया  वह  तिश्चितरूप  से  एक
 अ्रक्छा  बजट  किन्तु  इस  बजट  में  पूर्वांचल  के  लिए  कहीं  भी  कोई  घनराशि  दिखाई  नहीं  पड़  रही  है
 ओर  यहां  पर  उत्तर  प्र  देश  के  कई  जिलों  के  एम०  पी०  बेंठते  लेकिन  सिवाय  एक  गाड़ो  को
 कर  हमारे  पास  सोघी  कोई  ट्रंन  बहां  जाने  के  लिए  नहीं  मात्र  एक  गंगा-जमुना  ट्रं  न  है  जिसका
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 भाम  हम  कई  एम»  पी०  लेते  चाहे  वह  एम०  पी०  आजमगढ़  का  और  चाहे  वह
 फेजाबाद  के  चाहे  वे  गाजीपुर  के  हों  और  चाहे  जोनपुर  सभो  लोग  एक  गरग्ाण्म्ना

 क्षा  नाम  ही  लेते  वह  गाड़ी  यहां  से  9.50  पर  चलकर  4  बजे  वाराणसी  और;जोौनपुर
 पहुंचतो  मैं  यह  चाहता  हू  कि  कम  से  कम  एक  ट्रंन  दिल्ली  से  शाम  को  ऐसी  चले  जो

 सुबह  बाराणसो  पहुंचे  ओर  जोनपुर  पहुंचे  ओर  वहां  से  शाम  को  वह  ट्रंन  चले  और  सुबह  आकर
 दिल्‍ली  लेकिन  ऐसा  नहीं  हो  पा  रहा  है  ।  इसके  लिए  मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसा  होना  चाहिए  ।

 गंगा-जमना  जो  ट्रेन  चलती  उसमें  दिल्‍ली  से  एक  सेंकिड  क्लास  ए०सी०सी०  की  बोगी
 लगती  जो  लखनऊ  काट  दी  जाती  है  ओर  वाराणसी  से  जब  थह  ट्रंन  वापस  श्राती  तब  वह  बोगी
 लखनऊ  से  लगा  दी  जाती  है  श्लोर  फिर  वह  दिल्ली  आती  हैँ  ।  अभो  हमारे  राज्य  मंत्री
 भहोदय  ने  इस  बोगोी  को  वाराणसी  तक  ले  जाने  के  आदेश  दिए  लेकिन  अभी  तक  वह  नहीं  हो
 वा  रहा  है  ।  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूਂ  कि  निश्चित  रूप  से  वह  बोगी  वाराणसी
 तक  जानो  चाहिए  जिससे  गर्मियों  में  कुछ  तो  राहृत  मिल  इस  बोगो  को  वहां  तक  न  लगाए
 थाने  से  वाराणसी  क्षेत्र

 की
 जनता  को  बड़ी  उपेक्षा  हो  रही  इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  ्ँ

 कि  उस  बोगी  को  लगाया  जाना  चाहिए  ।

 2.00  भ०  १०

 मैं  कहना  चाहता  हू  कि  बम्बई  में  उत्तर  भारत  के  लगभग  35  लाख  व्यक्ति  रहते
 हैं  मोर  जब  वे  गर्मियों  में  अपने-अपने  स्थानों  को  सोटते  हैं  तो  उन  दिनों  बम्बई  से  चलने  वाली
 गाड़ियों  में  भूसे  की  तरह  भरकर  चलते  मैं  चाहूंगा  कि कम  से  कम  ओनपुर  से  बम्बई  के  लिए
 एक  नई  गाड़ी  चला  दी  जाए  तो  उससे  फंजाबाद  और  जौनपुर  आदि
 कै  लोगों  को  लाभ  मिलेगा  ओर  आने-जाने  में  सुविधा  हो  जाएगी  ।

 इसके  अलावा  जोनपुर  जनपद  में  लगभग  सभी  प्लेटफामं  इकहरे  हैं  ओर  केवल  एक  हो
 फार्म  होने  को  वजह  से  जब  दोनों  तरफ  से  गाड़ियां  आती  हैं  तो  यात्रियों  के  सामने  कई  तरह  की
 कठिनाइयां  पैदा  हो  जाती  हैं  ओर  कभी-कभी  तो  एक्सीडेंट  होने  का  खतरा  भी  पैदा  हो  जाता  मैं
 चाहूंगा  कि  जिन  स्टेशनों  पर  दो  ्लेटफामं  नहीं  हैं  और  केवल  एक  प्लेटफामम  वहां  पर  तुरन्त
 दोहरे  प्लेटफार्म  बनाए  जाने  की  को

 हमारे  यहां  जोनपुर  में  एक  स्टेशन  ऐसा  है  जहां  सुरंग  के  नीचे  से  होकर
 गाड़ियाँ  आाती-जाती  हैं  ओर  उसमें  हमेशा  अंधेरा  बता  रहता  अंधेरे  का  लाभ  उठाकर  उचक्के
 शोर  बदमाश  लोग  यात्रियों  का  सामान  लूट  ले  जाते  उस  पर  एक  ओवरब्रिज  बनाए  जाने  की
 स्वीकृति  काफी  समय  पहले  मिली  थी  लेकिन  आज  तक  उस  पर  कोई  काम  नहीं  हुआ  मैं  चांहू  गा
 कि  उस  स्थान  पर  शीघ्र  ओवरब्रिज  बना  दिया

 एक  निवेदन  मैं  यह  करना  चाहता  हूँ  कि  वाराणसी  से  लखनऊ  तक  एक  इल्ट  र-सिटी
 थाया  सुल्तानपुर  जोनपुर  क्षला  दी  जाए  तो  उस  क्षेत्र  की  जनता  काफी  लाभान्वित  होगी  ।  वह
 प्रातः  5.30  बजे  वाराणसी  से  वाया  सुल्तानपुर  और  जोनपुर  लगभग  10°30
 सलनऊ  जिसके  केबल  ये  तोन  ही  स्टोपेज  :  जोनपुर  सुल्वानपुर  और  लखनऊ  :  तो  वहाँ के  लोगों  को  इससे  काफो  सुविधा  हो  जाएगी  ।

 ट्रेन
 ट्रेन
 बजे
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 जोनपुर  सिटी  के  रेलवे  स्टेशन  पर  कोई  माल  गोदाम  नहीं  है  ओर  सारा  सामान  खुले
 आकाश  के  नोचे  पड़ा  रहता  है  ।  अक्सर  वह  से  माल  चोरी  हो  जाने  को  शिकायतें  मिलती  रहती
 मैं  चाह गा  कि  वहां  शीघ्र  एक  मालगोदाम  का  निर्माण  करवा  दिया  जाए  ।

 हसके  साथ-साथ  जोनपुर  जनपद  के  कई  स्टेशनों  पर  शोचाखय  नहीं  धने  हैं  तथा  सफाई  की
 ठीक  व्यवस्था  नहीं  कई  स्टेशनों  पर  यात्रियों  को  पीने  के  लिए  स्वच्छ  जल  का  भी  प्रबन्ध  महीं
 हुआ  है  ।  च्‌  कि  गर्भियां  आ  गई  हैं  ओर  ऐसी  स्थिति  में  लोगों  को  पीने  के  पास  के  लिए  तरसमा

 मैं  चाहृतः  हूं  कि  आप  अभी  से  पोने  के  पानी  को  व्यवस्था  हर  स्टेशन  बर  जहाँ
 स्टेशनों  पर  शौज्ञालयों  की  व्यवस्था  नहीं  वहां  शोचालय  बनवाये  जाएं  ओर  उतमें  सफाई  को

 समुचित  व्यवस्था  की  जाए  ।

 हमारे  देश  में  एक  हजार  को  जनसंश्या  के  पोछे  एक  चिकित्सालय  खोलने  का  प्रावधान  है  ।
 मैं  चाहता  हु  कि  उसी  तरह  से  हर  एक्सप्रेस  ट्रेत  सें  एक  चल-चिकित्सालय  होना  भाहिए  ताकि

 कहीं  दुर्घटता  होने  को  स्थिति  में  अथवा  किसी  यात्री  के  गम्भीर  रूप  से  घायल  हो  जाने  को  स्थिति  में
 दवा-दारू  को  व्यवस्था  की  जा  सके  ।  मैं  चाहता  हु  कि  इस  छोर  भी  मंत्री  जी  ध्यान

 एक  निवेदन  मैं  यह  करना  चाहता  हू  कि  हमारे  यहाँ  दून
 सियालदाह  एक्सप्रेस  आदि  जिसनी  ट्र ंनें चलती  उनमें  जोनपुर  से  बहुत  द्वी  नगण्प  सर  कोटा
 उपलब्ध  किसी  में  किसी  में  चार  बर्थ  से  ज्यादा  नहों  हैं  ।  इससे  जोनपुर  के  लोगों  को  काफी
 दिक्‍कत  उठानी  पड़ती  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  जोनपुर  से  आरक्षण  हर  गाड़ी  में  बढ़ाया  थाना

 चाहिए  ।
 मान्यवर  मैं  आपके  माध्यम  मंत्री  जी  को  हमारे  पूर्वांचल  क्षेत्र  का  दौरा  करने  के  लिए

 आमन्त्रित  करता  हु  ताकि  वे  वहाँ  आकर  रेलों  के  परिचालन  तथा  व्यवस्था  को  अपने  आप  देख  सकें
 और  वस्तुस्थिति  बांक  सके  ।  वहाँ  रेलों  की  भारी  दुर्दंशा  है  और  कोई  ऐसी  गाड़ी  उस  क्षेत्र  में  नहीं
 चलती  जो  यात्री  को  जल्दी  अपने  गंतब्य  स्थान  पर  पहुंचा  सके  ।  सिर्फ  पैसेंजर  या  लोकल  ट्रन्स  ही
 उस  पिछड़  इलाके  में  चलती  हैं  !  मैं  चाहता  हुਂ  कि  वहाँ  एक्सप्रेस  ट्रंल  चलाने  की  भी  व्यवस्था  की

 मंत्री  जी  निश्चित  रूप  से  कार्यक्रम  बनाकर  मेरे  साथ  चलें  ओर  लोगों  को  मुसीबतों  को  स्वयं
 देखें  ।  ग्ह  क्षेत्र  बहुत  पिछड़ा  उसके  पिछड़ेपन  का  अन्दाजा  आप  इसी  बात  से  लगा  सकते  हैं  कि
 हम  बहुत  गरोब  तथा  पिछड़े  हैं  उसी  का  पता  लगाने  के  लिए  1962  में  एक  समिति  गढित  की  गई

 हमने  भी  उस  समय  यहाँ  सदन  में  कहा  था  कि  वह  क्षेत्र  हृतना  पिछड़ा  हुआ  है  कि  लोगों  के
 पास  रोजी-रोटी  की  ब्यवस्था  तक  नहीं  उस  इलाके  म्रें  द्राप  रेन्ों  की  सुविधायें  तो  उपलब्ध
 करवाईये  ।  मैं  चाहू गा  कि  मैंने  अपने  संक्षिप्त  भाषण  में  जिन  मुद्दों  को  ओर  ध्यान  दिलाया
 उममें  कोई  भी  ऐसी  बात  नहीं  जिनसे  रेलवे  के  ऊपर  कोई  बड़ा  बोझ  आ  पड़ता  इसलिए  आप
 हमारी  माँगों  को  स्वीकार  करके  उस  इलाके  के  लोग्रों  को  राहत  पहुंचाने  को  कृपा  करें  ।  इन  शब्दों
 के  साथ  माननीय  रेल  मंत्री  जी  ने  जो  रेल  बजट  इस  सदन  में  प्रस्तुत  किया  उसका  स्वागत  करता

 हैं  +  श्रह  बजट  निश्चित  रूप  से  जन-कल्याणकारी  बजट  है  और  उससे  सारे  देश  की  जनता  को
 लाभ  जख़िलेगा  ।

 थो  भ्सलम  धोर  खां  :  मैं  रेलवे  बजट  के  समर्थन  में  खड़ा  हुबा  हु  ।  यह
 बहुत  दी  बच्छा  बजट  पेश  हुआ  इसमें  खासतौर  से  गरीबों  के  लिये  बहुत  सो  सुविधाएं  दी  यई  हैं  ।
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 रेल  विभाग  में  राज्य  भन्त्री  भाधव  राव  माननीय  सदस्य  ओलम्पिक  में

 झकी  के  बहुत  अच्छे  प्लेयर  थे  ओर  बहाँ  फुल  बेक  खेलते  थे  ।  आज  भो  बढ़  पीछे  से  हो  बोल  रहे
 फारवर्ड  नहीं  आ  रहे  ।

 जनुवाद्  |

 सम्ाषति  सहोक्ष्या  :  मैं  उससे  पास  आकर  बओलमे  का  अनुरोध  करती  हूं  ।  माननीय  श्दस्थ

 इमग्रा  आम्त  आएं  धोर  ओलें  |

 ओ  साधव  राव  :  क्‍या  मैं  उन्हें  कह  सकता  हू  कि  उन्होंने  जो  कछ  कहा  है  उसे
 दोडारा  से  हहें  ।

 क्रो  असलम  शोर  मैं  कह  रहा  था  कि  मंत्री  जो  ने  बहुत  ही  अच्छा  बजट  पेश
 किया  छासतोर  से  गरोबों  को  बहुत  हो  राहत  मिलो  काझ्ो  लोगों  के  दिलों  में  डर  था
 कि  रेखों  का  किसया  बढ़  लेकिन  इन्होंने  किराया  न  बढ़ाकर  बहुत  हो  भ्च्छी  बात  को  है|

 मै  भष्य  प्रदेश  के  बंतुल  क्षेत्र  स ेचुनकर  आया  हूं  ओर  वहाँ  की  कुछ  समस्याएं  यहाँ  रखना

 बाहू गा  ।  संत्री  जी  से  निवेदन  है  कि  घहां  को  समस्याओं  को  दूर  भेरा  क्षेत्र  भी  आदिवासी

 बहुल  क्षेत्र  वहां  की  समस्याओं  में  कोई  नई  रेलवे  लाइन  या  नई  ट्रंन  चलाने  की  मांग  की  नहीं
 उनको  समस्या  है  कि  जो  चलती  हुई  ट्रेनें  जो  वहाँ  पर  एकनी  बन्द  हो  गई  उनको  दोबारा

 ब्शां  पर  रोका

 पहली  ट्रेन  116  डाउन  बोर  115  अप  जो  गोरखपुर  बम्बई  मेल  उसके  लिये  आदेश
 निकले  हैं  कि  वह  1-4-86  से  बन्द  हो  जायेगी  ।  मैं  मंत्री  जी  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हृकि
 बहाँ  की  जनता  को  यह  बहुत  मांग  है  क्‍योंकि  वहाँ  की  जनता  को  इस  गाड़ी  से  बहुत  सुविधाएं
 खाप्रतोर  से  इस  गाड़ी  से  इन्दोर  व  भोपान  जाने  के  लिये  लोगों  को  बड़ी  सुविधा  थी  ।  इस

 ट्रेन  को  वहाँ  पर  रूकवाने  के  लिये  वहाँ  की  जनता  ने  बड़ी  ताकत  से  अपनी  मांग  रखी  थो  ओर

 हमारी  नेता  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  माध्यम  से  इसका  रुकना  वहाँ  शुरू  हुआ  अ्यर  इस  ट्रं न
 का  इकता  वहाँ  पर  बन्द  होगा  तो  वहां  के  लोगों  को  बहुत  तकलीफ  होगी  ।  मैं  आपसे  दरब्वास्त
 करता  हु  कि  इस  ट्रेन  को  वहां  पर  चलने  दिया  इसको  बन्द  न  किया  जाये  ।

 औूढरी  मेरी  मांग  यह:है  कि  137,  ट्रंन  मुलतई  में  रुकती  अब  इसका
 खकता  कम्द  हो  गया  मुन्नतई  क्षेत्र  में  सन्‍्तर  कौ  बहुत  बड़ी  मण्डो  वहाँ  पर  जो  लोप  क्थिनेस
 क्षरते  हैं  उक्‍को  इस  ट्रंन  से  भोपाल  ओर  नागपुर  जाने  में  बड़ी  मदद  मिलती  अगर  इस  ट्र न  को
 शाप  बहां  पर  दोबारा  रोकना  शुरू  करा  दें  तो  वहां  की  जनता  में  इससे  अड़ी  शुशी  होगी  ।  मैं  भी
 घंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  इस  काम  के  लिये  वह  पहल  करें  ।  यह  धो  सध्य  अदेश  से  हैं  ओर
 अध्य  प्रदेश  के  लोगों  को  खासतोर  से  हमारे  रल  राज्य  मंत्रो  जी  से  बहुत  आशाएं  मध्य  प्रदेश
 रेलों  के  मामले  में  बहुत  पिछड़ा  हुआ  हम  घाहेंगे  कि  मंत्री  महोदय  इस  पिछड़े  हुए  प्रदेश  के  ब्विये
 खासतौर  से  ध्यान  देकर  इसमें  ज्यादा  से  ज्यादा  रेलवे  लाइनें  जंसा  आपने  कह्ा  है  कि
 भोपाल  के  अन्दर  डिब्बों  को  रिपेअ्स  की  फंक्टरी  लगानी  उसको  आप  लगायें  ओर  जो  डिक्जितनत्न
 लाफिस  भोपाल  में  था  रहा  उसको  आप  कायम

 ॥ञ
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 सारनो  पाताखेड़ा  बहुत  बड़ा  फ़ोत्र  है  मौर  वहाँ  पर  माइन्स  अगर  आप  वहाँ  पर

 जी०  टी०  एक्सप्रेस  के  रुकने  का  प्रबन्ध  कर  दें  तो  बड़ा  अच्छा  वहाँ  70  हजार  के  करोंब

 आबादी  सब  के  सब  इंडस्ट्रियलिस्ट्सि  हैं  ।  इससे  वहां  पर  सबको  बहुत  सुविधा  होगी  ।

 इन्हीं  चन्द  बातों  के  साथ  में  फिर  एक  बार  रेलवे  बजट  का  स्वागत  करता  हूं  और  सस्त्री  जो

 से  कह  गा  कि  आपके  आने  के  बाद  रेलवे  में  खिलाड़ियों  को  एक  बड़ी  उम्मीद  जागो  है  और  आपके  आते

 के  बाद  उन  खिलाड़ियों  को  बहुत  तरक्की  मिलो  है  ।  इसके  लिए  मैं  मंत्री  जो  को  धन्यवाद  देना

 चाहता  हू  ।

 भरी  कंलाहा  यादव  :  आपने  रेलवे  बजट  पर  मुझे  बोलने  का  मौका

 इसके  लिए  मैं  आपका  शुक्रगुजार  हु  ।  मैं  एक  ऐसे  क्षेत्र  स ेआता  हू  जोकि  तोन  जिलों  को  मिलाकर
 बना  हुआ  है  और  बहुत  ही  पिछड़ा  क्षेत्र  है  ।  मेरे  यहाँ  रेल  की  बड़ी  भारी  समस्या

 मैं  सबसे  पहले  माननीय  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देना  कि  उन्होंने  इतना  अच्छा  बजट
 संसद  में  पेश  किया  यह  आम  आदमी  ओर  हर  वर्ग  के  लिए  बहुत  ही  राहत  पहुंचाने  वाला  बजट

 133  वर्ष  के  गौरवमय  इतिहास  में  ओर  देश  के  विकास  में  रेलों  का  बहुत  हो  महत्वपूर्ण  स्थान  रहा
 भाज  हिन्दुस्तान  की  इक्नोनमो  रेलों  पर  आधारित  है  इस  कारण  मैं  चाहता  हू  कि  रेलों  पर  पूरा

 पैसा  खब  किया  जाये  और  इसमें  किसी  प्रकार  की  कंजूसी  न  की  जाये  ।

 मेरा  संसदीय  क्षेत्र  जलेसर  जिसके  लिए  टू  बरहन  और  एटा  लाइन  है  जो
 कि  1958  में  निकाली  गई  थी  ।  यह  लाइन  कुछ  समय  से  घाटे  में  चल  रही है  और  रेल  अधिकारी
 इसको  हटाना  चाहते  रेल  अधिकारियों  की  अकरमंण्यता  के  कारण  हो  ऐसा  दो  रहा  इस
 लाइन  को  हटाने  से  वहां  को  जनता  को  बहुत  परेशानी

 बजाय  इसको  उश्लाड़ने  के एक  डीजल  इंजन  लगाकर  चलाया  इस  समय  तो  एक  इंजन
 में  दो  डिब्बे  लगा  दिये  जाते  हैं  जिससे  वह  4-5  घंटे  देर  से चलती  इस  कारण  इसमें  कोई  बेठना

 नहों  चाहता  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैंने  रेल  मंत्री  को  एक  पत्र  भी  लिखा  था  जिसमें  कहा  गया  था  कि
 इसमें  5-6  सुधार  किये  एक  तो  इसमें  डिब्बे  बढ़ाए  इंजन  अच्छा  दिया  रेल  की
 पटरी  पर  बोल्डर  डाला  जाये  ओर  सिगनल  सिक्‍योरिटी  व्यवस्था  सहो  की  अगर  इस  लाइन
 को  कासगंज  तक  जोड़  दिया  जाये  जो  कि  29  किलोमीटर  है  जिससे  बड़ी  लाइन  पहुंच  जायेगी  भौर
 यह  लाइन  अपने  आप  चलने  इस  लाइन  की  वजह  से  एटा  को  भी  बहुत  नुकसान  हुआ  क्योंकि
 यहां  से  पेट्रो  कभिकल  का  रखाता  हाथरस  चला  गया  ।  यहाँ  से  कुछ  एक्सपर्ट  लोग  इस  लाइन  को  देखने
 गये  लेकिन  वह  एटा  से  चले  आये  और  वह  कारखाना  हाथरस  भेज  दिया  ।  इससे  हमारे  देहाती
 क्षेत्र  को  काफी  नुकसान  हुआ  है  ।

 हमारे  क्षेत्र  को  जो  टून्‍्डला  रेलवे  लाइन  इसको  आप  सुचारू  व्यवस्था
 बायें  ।  सादाबाद  विधान  सभा  क्षेत्र  में  इस  समय  कोई  रेल  लाइन  नहीं  मेरी  माँग  है  कि
 सादाबाद  से  जलेसर  तक  रेल  लाइन  जोड़  दो  जाये  जो  कि  55-60  किलोमीटर  पड़ेगी  ।  हमारे  यहाँ
 पर  टृण्डला  रेलवे  स्टेशन  उतको  हालत  भी  काफो  खराब  है  ओर  यात्रियों  को  काफी  दिक्‍्कतें
 द्वोतो  हैं  ।
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 टूण्डला  जंक्शन  मेल  ट्रंक  पर  पड़ंता  है  परन्तु  टूण्डला  में  किसी  भी  अच्छी  गाड़ी
 मैं  रिजवेंशन  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  केवल  जनता  तया  अपर-इंडिया-इन  दो  गाड़ियों  में  से  केन्ड
 क्लाश  में  दो-तीन  बर्थ  के  लिए  रिजर्वेशन  को  व्यवस्था  है  ।  शेष  जितनी  भो  अच्छी  गाड़ियां  वहां  से
 पाप्त  होती  किसी  में  भी  रिजर्वेशन  को  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  जबकि  टूण्डला  तीन  जिलों  को
 सेटिस्फाई  करता  मेरा  माननीय  मन्त्नी  जी  से  निवेदन  है  कि  वहां  पर  प्रत्येक  गाड़ी  में  दो-तीन
 बर्थ  का  रिजर्वेशनਂ  करने  की  अवश्य  व्यवस्था  होती  इसके  साथ-साथ  मेरा  निवेदन  है  कि

 बहाँ  पर  एक  प्लेटफामं  बनाने  की  भी  नितान्त  आवश्यकता  है  ।  साथ  हो  बुकिंग  और  रिजर्वेशन  के
 जो  आफिसेज  भन्दर  हैं  उनको  बाहर  लाया  जाना  चाहिए  ।

 बन्त  में  मेरा  आग्रह  है  कि  बरहान  ओर  मानिकपुर  पर  असम  जथन्ती  जनता  और  मगघ
 गाड़ियों  को  एक-एक  मिनट  के  लिए  रोका  बाए  ।  साथ  ही  छोटी  लाइन  पर  मरहूरा  में  मस्घर  एक्स
 प्रेस  को  एक  मिनट  रोकने  को  व्यवस्था  को  जाए  ।

 है

 इन  शब्दों  के साथ  मैं  आपको  पुनः  घन्यवाद  देता  हु  कि  इतने  बेहतरीन  रेल  बजट  पर
 श्ापने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।

 ]

 शी  गिरधारी  लाल  डोगरा  )  :  उपाध्यक्ष  बोलने  का  अवसर  देने  के

 लिए  मैं  आपका  बहुत  शुक्र  ग्रुजार  दोनों  रेल  मंत्रियों  न ेजिस  रह  सेਂ  संसाधनों  का  पता  लगाया

 उसके  लिए  मैं  उन्हें  बधाई  देना  चपहता  हू  ।  उन्होंने  आम  आदमी  पर  बोझ  नहीं  डाला  तथा

 ऐसी  किसी  चीज  पर  जोर  नहीं  डाला  जिसे  लोगों  द्वारा  अ'म  तोर  पर  इस्पेमाल  किया  जा  रहा
 भाड़े  की  दरों  में  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  |  केवल  उच्च  वर्ग  को  आरामदायक  यात्रा  के  एवज  में
 मधिक  भुगतान  करने  के  लिए  कहा  गया  अधिक  दूरी  की  ग्रात्रा  करने  के  लिए
 द्वितीय  श्रंणी  के  यात्रियों  को  थोड़ा  सा  गध्रिक  देना  पर  मेरे  विचार  से  तय  की  जाने  वाली

 दूरो  और  उन्हें  दी  जा  रही  सुविधा  को  ध्यान  में  रखते  कोई  भी  विवेकशील  व्यक्ति  इस  पर
 आपत्ति  नहीं  करेगा  ।

 मैं  दोनों  मंत्रियों  का  ध्यान  एक  महत्वपूर्ण  बात  की  ओर  दिलाना  चाहता  हू  ।  रेलवे  जम्मू  से

 ऊघमपुर  तक  एक  लाइन  बिछा  रहा  यह  काम  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी
 के  आदेश  पर  शुरू  किया  गया  यह  लाइन  केवल  वहां  रहने  वाले  लोगों  के  लिए  हो  लाभदायी

 नहीं  थो  अपितु  इसके  बहुत  से  राजनेतिक  ओर  संनिक  लाभ  थे  !  यह  लाइन  पठानकोट  से  जम्मू  जाती

 है  पर  जम्मू  विभाजन  से  पथ  हो  रेलों  से  जुड़ा  हुआ  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  अगर  हम  पेट्रोलियम
 उत्पादों  पर  और  मोटर  वाहनों  के  अन्य  संघटकों  पर  खर्च  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  को  बचाना  चाहते
 हैं  तो  इस  लक्ष्य  को  प्राप्ति  में  यह  रेल  लाइन  ही  हमारी  सहायक  हो  सकती  मेरे  विचार  से

 योजना  आयोग  इस  बारे  में  गम्भीर  होगा  तो  वह  इसे  नजरमंदाज  नही  करेया  ।  मुझे  आशंका  है  कि

 वे  किसी  दबाव  के  अन्तगंत  काम  कर  रहे  लेकिन  योजना  आयोग  को  इनसे  ऊपर  होता  चाहिए  ।

 रक्षा  की  दृष्टि  से  यह  लाइन  बहुत  महत्वपूर्ण  आपकी  दृष्टि  से  यह  लाइन  बहुत  महत्वपूर्ण  है
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 इसके  अलावा  इससे  एक  ऐसे  इलाके  से  सम्पक  जुड़ेगा  जो  एक  दम  दूर  दराज  स्थित  है  भोर  जिससे
 सम्पर्क  स्थापित  नहीं  किया  लाखों  दश्शंक  कश्मीर-पुछ  ओर  वैष्णव  देवो  जाते  इसलिए  बे

 इसकी  उपेक्षा  कंसे  कर  सकते  वे  किस  किस्म  की  योजना  बना  रहे  मझे  उन  लोगों  की

 बुद्धिमता  पर  सन्देह  है  जो  इस  विषय  को  देख  रहे  क्योंकि  आम  आदमी  इसे  समझ  नहीं  पा  रहा  ।

 हमें  नहों  भूलना  चाहिए  कि  हम  आम  आदमी  की  ओर  से  इस  सरकार  को  चला  रहे  अगर  धाम
 आदमी  कुछ  नहों  समझ  पाता  तो  हमें  ठीक  से  समझाना  मैं  जानता  हूं  कि  जहाँ  तक

 इस  रेल  लाइन  का  सम्बन्ध  रेल  विभाग  इतनी  कंजूस  नहीं  योजना  आयोग  ने  मंत्रालय
 को  पर्याप्त  घन  राशि  उपलब्ध  नहीं  हस  लाइन  को  कई  वर्ष  पहले  शुरू  किया  गया
 था  ओर  इस  गति  से  इसको  पूरा  करने  में  और  कई  वर्ष  लगेंगे  और  मेरे  विचार  में  वर्तमान
 पीढियाँ  वहाँ  पर  गाड़ियाँ  नहीं  केवल  बच्चे  हो  हम  इस  प्रकार  को  योजनाएँ
 बना  रहे  जहाँ  तक  इन  महत्वपूर्ण  योजनाओं  का  संबंध  हमारा  दृष्टिकोण  यह  मुझे
 आशएचय॑  है  कि  हम  प्रगति  कैसे  मैं  आपके  ओर  रेल  मंत्री  के  माध्यम  से

 इस  बात  पर  बल  दूगा  और  योजना  आयोग  पर  सारे  मामले  पर  विचार  करने  के  लिए  जोर
 इस  परियोजना  के  लिए  1.5  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  बिलकुल  अपर्याप्त  इसके

 लिए  ओर  अधिक  घन  आबटित  किये  जाने  के  बारे  में  उन्हें  बिचार  करता  महोदय  हाल
 ही  में  कुछ  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्पों  में  वृद्धि  की गई  है  और  इन  भाकलन  मूल्यों  में  बढ़ोत्तरी
 से  1.5  करोड़  रुपये  का  यह  प्रावधान  वास्तव  में  1.25  करोड़  रुपये  ही  रह  गया  उन्हें  इस
 कार्य  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  बारे  में  विचार  करना  एक  बार  इस  परियोजना  के  पूरा
 होने  के  बाद  इससे  काफी  में  लाभ  मिलने  लगेगा  ।  इसके  अतिरिक्त  भारत  सरकार  ओर
 योजना  आयोग  को  यह  अनुमान  लगाना  चाहिए  कि  यदि  इस  परियोजना  को  समय  पर  पूरा  किया
 जाता  है  तो  इससे  कितने  संसाधन  जुटाये  जा  सकते  हैं  ।  जम्मू  और  पठानकोट  लाइन  से  कितना  घन
 प्राप्त  हो  रहा  है  ?  आपके  पास  कम्पयूटर  प्रणाली  अगर  आप  कम्पयूटर  में  उथित  थ  ठोक
 प्रकार  से  आँकड़े  भरें  तो  आपको  ठोक  उत्तर  मिलेगा  और  कोई  गलती  नहीं  होगो  ।

 महोदय  ऊधमपुर  में  बाह्य-ए  जेन्सी  की  काफी  लम्बे  असे  से  माँगें  की  जा  रही  है  ।  ऊधमपुर  उ  त्तरी
 कर्मांड  का  मुख्य  कार्यालय  यह  बहुत  बड़े  शहर  में  विकसित  हो  गया  वहाँ  अधिक  मात्रा  में

 बुकिंग  हो  रही  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  स्थान  बन  गया  मुझे  माननीय  मंत्री  से  एक  पत्र
 प्राप्त  हुआ  जिसमें  कहा  गया  है  वहाँ  कुछ  कार्य  किया  जा  रहा  लेकिन  अभी  तक  वहाँ  कुछ  नहीं
 किया  गया  इसलिए  मैं  माननोय  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करू गा  कि  वह  कृपया  इस  पर  ध्यान  दें  ।
 यदि  ऊध्  मपुर  में  सुविधाएं  दी  जाती  हैं  तो  लोग  ऊधमपुर  से  अपना  सामान  बुक  करवा  सकते  हैं

 ओर  मंगवा  सकते  वहाँ  आपके  कमंचारी  आप  बुकिंग  कर  सकते  आप  जारक्षण  कर
 सकते  ट्रकों  द्वारा  जम्मू  तक  सामान  लाता  पड़ेगा  जो  शायद  रेलवे  पसन्द  नहीं  करेगा  ।  तो
 दूसाश  उपाय  सामान्य  बाह्य-एजेन्सी  का  जेसा  कि  आपने  दूसरे  स्थानों  पर  खोल  रखी  आपके
 एजेल्ट  आवश्यक  काम  पूस  कर  दस  संदर्भ  में  मैं  सभा  को  निवेदन  करता  चाहता  हू  कि  जब  से
 माननीय  मंत्री  श्री  बंसी  लाल  और  रेलवे  विभाग  के  राज्य  मंत्रो  श्री  माधव  राव  सिंधिया  ने  रेलवे  का
 कार्य  भार  संधाला  हैं  तब  से  रेलवे  के  लिए  उतके  निर्वाचन  क्षेत्र  महत्वपूर्ण  नहीं  हो  गए  बबकि

 पहले  जिस  किसी  ने  भी  रेलवे  का  प्रभार  उसका  निर्वाचन  क्षेत्र  रेशवे  के  लिए  बहुत
 महत्वपूर्ण  हो  गया  ।

 160.
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 दूसरा  मुद्दा  शालन्धर  ओर  जम्मू  के  बीच्र  की  लाइन  बोहरी  करने  का  इस
 लाइन  पर  बड़ी  भोड़  रहती  है  ओर  उन्हें  तत्काल  इस  परियोजना  को  अपने  हाथ  में  लेने  के  बारे  में
 सोचना  थाहिए  ।

 श्री  बलवन्त  सिह  रामृवालिया  :  मैं  माननीय  सदस्य  का  पूरा  समर्थन  करता  हूं
 कि  जालन्धर  शोर  जम्मू  के  बोच  रेलवे  लाइन  दोहरी  की

 शी  गिरधारोी  लाल  डोगरा  :  महोदय  इसलिए  सरकार  को  इस  लाइन  को  दोहरा  करने  के
 बारे  में  सोचना  चाहिए  ।  रेलगाड़ियों  में  जो  भोजन  दिया  जाता  मेरा  निवेदन  है  कि  जहाँ
 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  भोजन  उपलब्ध  कराया  जा  «हा  वहाँ  हमने  व्यवस्थ  को

 बह  अच्छा  भोजन  सप्लाई  करते  लेकिन  वह  केवल  कुछ  स्थानों  पर  ही  यह  भोजन  सप्लाई  कर
 सकते  हैं  ।  दूसरे  स्थानों  पर  ठकेदारों  द्वारा  भोजन  सप्लाई  किया  जाता  उनके  द्वारा  सप्लाई
 किया  जा  रहा  भोजन  बहुत  घटिया  व  अप्रीतिकर  होता  ये  प्रबन्ध॒क  रेलवे  में  केटरसं  कार्य  कर

 रहे  रेलवे  इनको  अनाज  ओर  खाना  पकाने  की  सामग्रा  दे  देता  सारी  बिक्री  ओर  लाभ  रेलवे
 द्वारा  ले  लिया  जाता  है  ओर  केटरर  प्रबन्धकों  को  थोड़ी  सी  कमीशन  दे  दी  जाती  केटरस  की

 सहकारी  संस्था  अच्छा  ओर  पोष्टिक  भोजन  देती  है  ओर  रेलवे  भी  इससे  लाभ  कमाता  भोजन
 सप्लाई  करने  की  विभागीय  व्यवस्था  हानि  में  चल  रही  है  |  ये  केटरस  को  सहका  1  संस्थाएं  यात्रियों
 ओर  रेलवे  अधिकारियों  को  अच्छा  भोजन  देती  लेकिन  प्रत्यक्ष  कारणों  से  रेलवे  अधिकारियों

 द्वारा  उन्हें  परेशान  किया  जाता  है  ।

 अब  महोदय  जहाँ  तक  रेलवे  कुलियों  का  सम्बन्ध  मेरा  सुझाव  है  कि  ये  कुली  स्थानीय
 लोग  होने  चाहिए  जिससे  ब ेरोजगार  लोग  अपने  ही  स्थानों  पर  अपनी  जीविका  प्राप्त  कर  सकें  ।  कम
 से  कम  जम्मू  और  काश्मीर  में  कुलियों  की  नियुक्ति  उसी  क्षेत्र  से  की  जानी  इससे  ईर्ष्या
 ओर  कण्ठा  नहीं  होगी  ।

 अब  जहां  तक  ऊधमपुर  लाइन  का  संबन्ध  है  यह्‌  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  रेलवे  लाइन

 बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दों  को  नजर  में  रखते  हुए  यह  लाइन  श्रीमती  इंदिरा  गाँधी  द्वारा  शुल  की  गई  थी  ।
 अगर  बह  जीवित  होती  तो  यह  लाइन  अब  तक  पूरी  हो  जाती  है  गौर  यह  रेलवे  सेवा  एक  ओर
 बटोट  तक  ओर  दूसरी  ओर  सीधा  कटरा  वैष्णो  देवी  ओर  रजोरी-पु  छ  तक  बढ़ा  दी  गई  जाती  ।  मैं

 नहीं  जानता  कि  अब  निर्णय  कोन  ले  रहा  है  लेकिन  जो  भो  निर्णय  ले  रहा  है  वह  तदर्थ  निर्णय  ले

 रहा  है  ।  मुझे  दुख  है  कि  वह  अब  हमारे  बीच  नहीं  हैं  ओर  अन्य  लोग  हस  क्षेत्र  को  भोगोलिक  मद्धत्ता
 भ्लोर  दूसरी  महत्ता  को  नहीं  मैं  दोनों  मंत्रियों  के  इस  ओर  ध्यान  देने  का  अनु  रोघ  करता  हू  ।

 एक  दूसरी  समस्या  है  फ्रटीयर  मेल  जो  अम्बई  से  भाती  है  वो  भागों  में  बंटी  होती  थी  एक
 भाग  जम्मू  जाया  करता  जो  जम्मू  मेन  कहलाता  था  और  दूसरा  भाग  अमृतसर  जाया  करता
 था  जो  फ्रटीयर  मेल  कहलाता  विभाजन  दिल्ली  में  होता  वेष्णो  देवो  जाने  वाले
 लोग  अपना  आरक्षण  सीधा  बम्बई  से  जम्मू  तक  तथा  जम्मू  से  बंबई  तक  करवा  सकते  थे  ।  हमारा
 क्षेत्र  औद्योगिक  रूप  से  विकसित  नहीं  है  ।  बंबई  में  बहुत  से  श्रमिक  मेरे  निर्वाचम  क्षेत्र  के  हैं  या  श्री
 जनकराज के  निर्वाचन  क्षंत्र  से  वे  बंबई  के  लिए  अपना  आरक्षण  जम्मू  से  नहीं  करा  सकते  ।
 उनका  भारक्षण  केवल  दिल्ली  तक  होता  है  और  फिर  उन्हें  दिल्‍ली  से  बम्बई  तक  अपने  आरक्षण
 हो  व्यवस्था  करनी  पड़ती  पहले  वाली  व्यवस्था  में  दिल्ली  में  थोड़ी  सी  शंटिग  करनी
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 पड़ती  किसी  अधिकारी  के  दिमाग  में  यह  विचार  आया  कि  दिल्‍लो  में  इतनी  अधिक
 शंटिंग  नहीं  होनी  चाहिए  ।  उन्होंने  दिल्लों  से  जम्मू  क ेलिए  एक  नई  गाड़ी  चालू  कर  दो  ओर
 लोग  कष्ट  उठा  रहे  लोग  भाड़  में  यही  रेल  अधिकारियों  ने सोचा  ।  इस  पर  विद्चार  किया
 जाना  चाहिए  ।

 अभब  झेलम  एक्सप्रेस  के  बारे  में  इस  गाड़ी  को  हीरानगर  स्टेशन  पर  जो  जम्मू-पठानकोट
 रोड  पर  है  रोकने  के  लिए  अनुरोध  करता  रहा  हु  ।  लेकिन  इसको  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  यह  बहुत

 दुर्भाग्य  की  बात  है  जब  अधिकारी  एक  नया  हाल्ट  जहां  चाहे  वहाँ  बना  सकते  हैं  जो  हम  कहते  हैं
 उसको  स्वीकृति  नहीं  दी  जाती  जो  कुछ  हम  कहते  हैं  उसे  स्वीकार  न  करने  का  निश्चय  उन्होंने
 क्यों  कर  रखा  थह  किस  ब्रकार  का  प्रञातन्त्र  नौकरशाही  इतनी  कठोर  क्‍यों  मैंने  ऐसा

 कहीं  नहीं  देखा  जब  कभो  हम  कोई  अनुरोध  करते  हैं  तो  वह.लोगों  की  सुविधा  के  लिए  होता
 है  ।  गाड़ी  पकड़ने  के  लिए  लोगों  को  मीलों  चलना  प्रड़ता  है  लेकिन  वे  वहाँ  एक  स्टाप  बनाने  की

 अनुमति  नहों  देते  यह  एक  ऐसी  बात  है  जो  मैं  नहीं  समझ  सकता  |  में  रेल  मंत्री  से  अनुरोध
 करता  हू  कि  झेलम  एक्सप्रेस  का  हीरानगर  पर  एक  हाल्ट  बनाया  यही  एक  स्टेशन  सड़क
 के  साय  है  और  आस-पास के  क्षेत्रों  क ेसभी  लोग  इस  गाड़ी  को  पकड़  सकते  हैं  ।  दूसरे  स्टेशन  मीलों

 दूर

 इन  शब्दों  के साथ  मैं  समाप्त  करता  हूं  और  महोदय  आपका  धघत्यवाद  करता  हूਂ  कि  आपने

 मुझे  समय  दिया  ।

 श्री  जाजं  जोसफ  मु  डाकल  उपाध्यक्ष  आरम्भ  में  मैं  यह  कहना

 चाहता  हू  कि  रेलवे  के  विकास  के  मामले  में  केवल  राज्य  की  पूर्णतया  उपेक्षा  को  गई  केरल  में
 केवल  810  किमी०  लम्बी  लाइन  अखिल  भारतीय  ओसत  के  आधार  पर  जनसंख्या  के  अनुसार

 हमारे  यहां  2400  किमी०  लम्बी  रेलवे  लाइन  होनी  चाहिए  |  इसका  अर्थ  है  कि  जितनी  हमें  मिलनी

 चाहिए  उसका  केवल  एक  तिहाई  हमें  मिला  हुआ  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूਂ  कि  इस
 ओर  अधिक  ध्यान  दें  ओर  केरल  के  लोगों  के  प्रति  अधिक  सहानुभूति  दिखायें  ।

 केरल  देश  का  सर्वाधिक  सघन  आबादी  वाला  राज्य  परन्तु  रेलवे  के  अनुसार  वहाँ  रेलवे
 के  विस्तार  की  अधिक  ग्‌  आइश  नहीं  मेरे  एक  मित्र  केरल  राज्य  से  आए  थे  भौर  चाहते  थे  कि
 मैं  उन्हें  मई  महीने  का  रेलवे  टिकट  दिलवा  दूਂ  क्योंकि  वह  टिकट  प्राप्त  महीं  कर  सके  थे  ।  इससे  पता

 चलता  है  कि  केरल  के  लिए  रेलवे  बुकिंग  को  बहुत  भधिक  मांग  है  ।

 किराए  में  वृद्धि  से  लोगों  पर  काफी  प्रभाव  पड़ा  मेरे  राज्य  के  काफ़ी  लोग  उत्तर  में  काम
 करते  उन्हें  जब  कभी  यह  लम्बा  सफर  करना  होता  उन्हें  मोटी  कम  देनी  पड़तो  है  ।  में  रेल
 मन्‍्त्री  से  अनुरोध  करता  हू  कि  वह  लोगों  द्वारा  की  जाते  वालो  लम्बी  यात्रा  के  किराए  में  कुछ  कमी

 करे  ।

 भाप  केरल  में  रही  डिब्बे  भेज  रहे  हैं|  केरल  में  काफी  वर्षा  होती  है  तथा  हमें  डिब्बों  में
 छतरियां  लगाकर  बेठना  पड़ता  अतः  मैं  कहूंगा  कि  रेलवे  विभाग  केरल  की  अबहेलना
 कर  रहा  मैं  माननोय  मंत्री  जो  से  अनु  रोघ  करता  हु  कि  केरल  को  बोर  ज्यादा  ध्यान  दें  ।  विशेष
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 रूप  से  दिल्ली  तथा  बम्यई  को  गाड़ियों  में  हमेशा  ही  भोड़  रहती  है  तथा  लोगों  को  सीट  आरक्षित
 करके  के  लिए  महीनों  इन्तजार  करना  पड़ता  में  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  यात्रियों  को  थोड़ी
 ओर  सुविधा  देने  के  लिए  आपको  बंबई  तथा  दिल्‍ली  के  बीच  एक  अतिरिक्त  रेलगाड़ी  चलानी

 चाहिए  ।

 परियहन  मंत्रालय  में  कोच्रीन-मदुरई  राजमार्ग  पर  इस  वर्ष  गंभीरता  से  विचार  नहों  किया
 गया  है  |  पिछले  वर्ष  उन्होंने  कुछ  धन  राशि  दी  कफोचीन-मदुरई  रेल  लाइन  के  सर्वेक्षण  का
 कार्य  पूरा  हो  चुका  दक्षिण  भारत  के  34  संसद  सदस्यों  ने  मदुरई  तथा  कोचीन  के  बीच  नई  रेल

 लाइन  बनाने  के  लिए  एक  निवेदन  पत्र  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  ।  अगर  दक्षिण  तमिलनाडु  से  कुछ  सामान

 यूरोप  भेजा  जाता  है  तो  उन्हें  पूर्वी  तट  पर  जाना  होगा  ।  उन्हें  सीलोन  जाना  होगा  तथा  स्वेज  नहर
 पहुंचने  के  लिए  जहाज  को  हजारों  मोल  अधिक  रास्ता  तय  करना  होता  इसको  वजह  से  हमें
 शक्ति  समय  तथा  पंसे  का  काफी  नुकसान  हो  रहा  है  ।  अगर  कोचीन-मदुरई  रेल  लाइन  का  निर्माण
 किया  जाता  है  तो  सामान  को  कोचीन  बन्दरगाह  से  सीधे  ही  स्वेज  नहर  तक  पहुंचाया  जा  सकता

 है  तथा  इससे  हमें  काफी  उयादा  समय  तथा  घन  की  बचत  होगी  ।

 केरल  में  इदुक्‍्की  जिला  काफी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  रहा  है  ।  हमारे  यहाँ  से
 काली  मिच  तथा  काफी  की  बिक्री  होती  है  तथा  हम  देश  के  लिए  अधिकतम  काफी  विदेशी  मुद्रा

 अजित  करते  परन्तु  रेलवे  विभाग  इदुंककी  जितो  की ओर  बिल्कल  ध्यान  नहीं  दे  रहा  है।इस
 जिले  में  बहुत  से  हरिजन  तथा  पहाड़ी  जनजातियाँ  रहती  अतः  मैं  अनुरोध  करता  हू  कि  कम  से
 कम  उनके  कल्याण  के  लिए  तो  रेलवे  विभाग  कुछ  और  घन  उपलब्ध  इससे  केरल  के
 तीय  क्षेत्रों  में  सुधार  लाने  में  सहायता  मिलेगी  |  मैं  और  ज्यादा  घन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक
 बार  और  अनुरोध  करता  हू  ।

 अलप्पी-कोचोन  रेल  लाइन  के  लिए  तीत  करोड़  रुपये  दिये  गए  हैं  ।  इस  तरह  से  केरल  की
 तटवर्तीय  लाइन  को  पूरा  होने  में  10  से  15  वर्ष  का  समय  लग  जायेगा  ।  अगर  मैसूर-तालीच ेरी  लाइन
 तथा  गुरुवायू  र-क्‌ट्टीपुरम  लाइन  का  कार्य  भी  पूरा  हो  जाता  है  तो  भी  हम  अखिल  भारतीय  स्तर
 तक  नहीं  मैं  चाहता  हू  कि  कम  से  कम  केरल  के  साथ  न्याय  किया  जाये  ।  में  कोई
 कृपा  नहीं  चाहता  ।  मैं  तो  यही  चाहता  हु  कि  न्याय  किया

 केरल  के  विद्य,तीकरण  के  प्रभारी  मंत्री  रेल  लाइनों  के  विद्युतीकरण  के  लिए  रेलवे  विभाग
 को  रियायती  दर  पर  विद्यूत  देने  के  लिए  तंयार  हैं  ।  परन्तु  रेलवे  दिभाग  सहयोग  नहीं  कर  रहा  है  ।
 मेरा  आपसे  अतरोध  है  कि  केरल  में  रेलवे  लाइनों  का  विद्यू  तीकरण  किया  जाए  तथा  इन्हें  दोहरा
 किया  जाये  ताकि  लोगों  को  यात्रा  को  सरल  एवं  आसान  बनाया  जा  सके  |

 मैं  केरल  में  रेलों  के  लिए  ज्यादा  घन  मुहैय्या  कराने  तथा  कोचीन  मदरई  लाइन  के  निर्माण
 कार्य  को  तुरन्त  शुरू  करवाने  का  अनुरोध  करता  हू  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  आप  इस  लाइन  के  लिए
 ज्यादा  धन  मूहैय्या  करायें  ।  इस  वर्ष  भी  30  से  ज्यादा  संसद  सदस्यों  ने  इस  कार्य  को  कराने  के  बारे
 में  एक  संयुक्त  याचिका  रेलवे  विभाग  तथा  प्रधान  मन्त्री  जी  को  दी  है  ।  अठः  आप  केरल के  प्रति  न्याय
 कीजिए  ।

 भरी  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हू  कि
 कम  से  कम  मुझे  बोखने  का  मोका  तो  मिल

 163



 रेल  बजट  चर्चा  5  1986

 रेल  बजट  की  ह॒भारे  राष्ट्रीय  जोवन  में  एक  अलग  पहचान  इसका  सबसे  बड़ा  प्रमाण

 यही  है  कि  सब  बजट  एक  ओर  ओर  रेल  का  बजट  एक  ओर  ।  रेल  मंत्री  बंसीलाल  जी  देश  में  अपनी
 योग्यता  के  कारण  बहुचचित  व्यक्ति  हैं  तथा  हरियाणा  प्रदेश  की  जिन्दगी  में  उपलब्धियों  के  नायक
 के  रूप  में  विशेष  रूप  से  मर्यादित  इसलिए  जहां  तक  कायंकुशलता  का  प्रश्न  इसमें  संदेह
 नहीं  कि  रेल  मंत्री  जो  तथा  राज्य  मंत्री  श्रो  सिन्धिया  साहब  आफो  कार्यकूशल  ओर
 गतिशील  मत्री  इसके  लिए  मैं  उनको  बधाई  देता  हू  ।  '

 एक  साननोय  सदस्य  :  ऐसा  कहने  पर  भी  अ्रधिक  कछ  नहीं  मिलने  वाला

 थरो  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  आपने  ऐसी  उम्मीद  पहले  से  ही  की  हुई  है  लेकिन  मुझे  उम्मोद

 है  कि  कुछ  मिलेगा  ।  इसोलिए  मैं  सिन्धिय!ः  जी  को  एक  डायनेमिक  व्यक्ति  मानता  हू  ।

 यह  जो  1986-87  का  रेल  बजट  प्रस्तुत  किया  गया  है  काफी  सराहनीय  बजट  है  ओर  रेलों  के

 लिए  1985-86  का  वर्ष  काफी  उपलब्धियों  का  वर्ष  माना  जा  सकता  हमारे  1985-86  के  रेल
 बजट  में  1984-85  वर्ष  की  तुलना  में  14  मिलियन  मीट्रिक  टन  अधिक  का  लक्ष्य  रखा  गया  था  ।

 किस्तु  यह  लक्ष्य  हमने  न  केवल  पहले  9  महोने  में  ही  पूरा  कर  लिया  बल्कि  हमने  14  मिलियन

 मीट्रिक  टन  से  बढ़ा  कर  इसे  !6  मिलियन  मीट्रिक  टन  तक  पहुंचा  दिया  ।  इसमें  यह  काछ़ी  वृद्धि
 हुई  |  इसमें  काफी  बढ़ोतरी  हो  गई  14  परसेंट  को  बढ़ोतरी  है  ।

 उपाध्यक्ष  चालू  वित्त  वर्ष  में  250  मिल्लियत  मीट्रिक  टन  का  परिवहन  लक्ष्य  बढ़कर
 277  मिलियन  मीट्रिक  टन  हो  गया  इसलिए  इस  वर्ष  की  बहुत  उपलब्धियाँ  हैं  ओर  इ  :  वर्ष  को
 उपलब्धियों  का  वर्ष  कहा  जा  सकता  इस  बात  के  लिए  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  जो  को  बधाई  देना
 चाहता  हू  ।  इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हू  कि  आप  लोगों  की  जो  टार्वरिंग
 लिटी  उसकी  वजह  से  भाप  बहुत  आगे  बढ़  गए  ओर  टारगेट  कम  पड़  गया  ।  अब  आपको  अपनी

 उपलब्धियों  का  लक्ष्य  20  प्रतिशत  रखना  आसानी  से  इस  लक्ष्य  को  पूर्ति  हो  सकती  है  ।  मैं
 आपका  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूਂ  कि  देश  के  आधिक  विकास  के  लिए  रेल  बजट
 को  काफो  बढ़ाकर  रखा  जाना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  सदन  का  और  माननीय  रेल  मंत्री  जो  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित
 करना  चाहता  हू  कि  गत  सल्न  में  मूल  चन्द  डागा  जो  ने  बतलाया  कि  उत्तर  प्रदेश  ओर  बिहार  में

 चेन-पुलिग  की  घटनाएं  बहुत  होती  हैं  इसलिए  विकास  का  सारा  काम  राजस्थान  में  किया  जाना
 चाहिए  ।  मेरा  वेदन  यह  है  कि  अगर  बहां  पर  चेन-पुलिग  होती  है  तो  इसका  यह  नहीं  है
 कि  उसको  रोकने  का  कोई  रास्ता  नहों  निकाला  जा  सकता  है|  इस  वजह  से  वहाँ  पर  विकास  कार्य
 रोक  देता  अन्याय  होगा  ।

 ]

 ओ  बालकवि  बेरागी  :  वे  की  बात  नहीं  कर  रहे  परन्तु
 पुलिगਂ  के  बारे  में  कह  रहे  थे  ।

 थरो  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  वह  तो  मैंने  टिप्पणी  को  थी

 इसके  लिए  लेकित  मेरा  समय  मष्ट,न  करें  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  बिहार  की  राजधानी  पटना  है  और  बिहार  की  दूसरी  राजधानी  गया  है  ।
 ह

 गया
 एक  राष्ट्रीय  महत्व  का  शहर  है  जहाँ  पर  विश्व  के  सभी  देशों  के  लोग  आते  हैं  और  यह  वहां

 पटना  मात्र  50  मोल  को  दूरी  पर  है  |  वहाँ  पर  एक  ही  लाइन  इसको  दोहरा  करने  की  मांग
 एक  जमाने  से  चली  आ  रही  लेकिन  अभी  तक  यह  योजना  लंबित  हमें  आशा  थी  कि  इस
 बजट  में  हमारे  जो  डायनामिक  मिनिस्टर  हैं  बे इसको  अवश्य  लेकिन  अभी  तक  यह  नहीं  हुआ

 50  मील  को  दूरी  तय  करने  के  लिए  3-4  घंटे  लगते  लेकिन  कलकत्ता  से  बदंवान  65  मील  की
 दूरी  होते  हुये  भी  वहां  पर  काफी  रेलें  हैं  और  आवागमन  की  बहुत  सुविधा  इसी  तरह  की  व्यवस्था
 यहाँ  पर  होनी  चाहिए  ।  इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  बताना  चाहता  हु  कि  पटना  से  गया  का  जो  सड़क
 मार्ग  है  वह  इतना  खराब  है  कि  बिल्कुल  विकलांग  अवस्था  में  पड़ा.हुआ  है  ।  विकलांग  वर्ष  में  भी
 उसका  उद्धार  नहीं  किया  अब  भी  अगर  उसकी  विकलाँगता  को  दुर  कर  दिया  जाए  तो  यह  भी
 मंत्री  महोदय  के  डायनाभिक  होने  का  प्रमाण  माना  जा  सकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  एक  बात  ओर  कहना  चाहता  हु  कि  रेल  दिभाग  को  और  अधिक  चुस्त
 करने  को  आवश्यकता  विभाग  की  इनएफीशेंसी  का  नमूना  हजारी  छोटा  नागपुर  का
 क्षेत्र  यहाँ  स ेसबसे  अधिक  सरकार  को  राजस्व  प्राप्त  होता  लेकिन  यह  क्षेत्र  रेल  के  नक्शे  में
 नहों  है  ।  आज  से  कई  दशक  पहतले  रेल  मत्रियों  द्वारा  यह  आश्वासन  प्रिला  था  कि  इस  क्षेत्र  को  रेल
 के  नक्शे  पर  लाया  लेकिन  किसी  रेल  बजट  में  इसको  धर्चा  नहीं  को  गई  ।  इससे  बहुत  दुःखद
 स्थिति  है  ओर  हर  कोशिश  के  कार्यान्वयन  की  संपूर्ण  तेयारी  के  बावजूद  उसमें  प्रसव  पीड़ा
 बेदा  नहीं  हो  रही  है  ।  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  मे ंकाफी  रीजनल  इंबेलेंसेस  इस  वजह  से  लोगों  में  रंजिश
 बढ़ती  जा  रही  है  भर  यहां  पर  हजारी  बाग  से  60  मील  की  दूरी  तक  कहीं  रेल  नहीं  वहाँ
 बर  अभी  भो  40  परसेंट  आदमी  ऐसे  हैं  जिल्होंने  रेल  नहीं  देखी  है  ।  इसलिए  मैं  माननोय  रेल  मंत्री
 थी  से  कह ूगा  कि  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  जगह  है  ओर  इसको  भारतीय  रेल  के  नक्शे  पर  लायां  जाए  ।
 हजा री  बाग  को  रेल  नक्शे  पर  लाना  अत्यंत  अनिवायं  इस  संबंध  में  आश्वासन  बहुत  पहले  दिया
 गया  |

 माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  रेल  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  इस  ओर  भी  आक्ृष्ट
 करना  चाहता  हू  ।  पटना  से  राँवी  सुपरफास्ट  एक्प्रेस  चलतो  है  ओर  वहीं  पर  संपूर्ण  भारत  का
 कोकिक  कोल  का  सबसे  बड़ा  नगर  घनबाद  वह  वहाँ  से  थोड़ी  दूर  पड़ता  अगर  इस  गाड़ी  में
 गोमों  में  दो  बोगियाँ  भोर  जोड़  दी  जाएं  तो  कोयले  की  राजधानी  घनबाद  की  ओर  जाने  वाले  लोगों
 को  काफी  सुविधा  होगी  ।  रांची  सुफरफास्ट  एक्सप्रेस  में  दो  बोगियां  जोड़ने  से  सुविधाएं  काफो  बढ़
 सकती  इस  बारे  में  मंत्री  महोदय  को  1-2  पत्र  लिखकर  भी  प्रार्थना  झो  एक  निवेदन  ओर

 है  कि  पहाड़पुर  रेलवे  स्टेशन  पर  जो  अप  लाइन  है  वह  बहुत  नोचो  यह  मेन  लाइन  पर  है  ओर
 कई  दुघंटतायें  हो  चुको  क्योंकि  यहां  पर  द्र,तगति  की  गाड़ियां  आती  इस  प्लेटफार्म  को  ऊंचा
 करने  के  लिए  मंत्री  जी  से  आग्रह  किया  था  ।  वह  अभी  तक  पूरा  नहीं  हुआ  मुझे  पुरी  आशा
 भोर  भरोसा  है  कि  इस  ओर  आप  जरूर  ध्यान  देंगे  ।

 आपने  एक्सीडेंटस  के  रेटस  में  कमी  की  उसके  लिए  मैं  आपको  बधाई  देना  चाहता  हू  ।
 साथ  ही  रेल्ल  मन्‍्त्री  जो  को  कठिनाइयों  को  भी  महसूस  करता  हुਂ  कि  किस  तरह  से  पोसिटो
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 ऑफ  फंडस  के  होते  हुए  भी  आप  किसी  तरह  से  रेलवे  प्रशासन  को  सुचारू  रूप  से  चला  रहे
 आपके  प्रयास  सराहनीय  हैं  ।  इस  सबके  बावजूद  देश  में  जिस  गति  से  आबादो  बढ़ती  जा  रही  हमें
 उसे  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  अपनी  योजनाएं  ओर  कार्यक्रम  बनाने  होंगे  क्योंकि  प्रतिब  हम  अपने

 देश  में  एक  सम्पूर्ण  आस्ट्र  लिया  बढ़ाते  जा  रहे  लगभग  दो  करोड़  व्यक्ति  हर  साल  बढ़  जाते  हैं  ।

 मुझे  खशी  है  कि  रेल  विभाग  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  जार  आई  टी  ई  एस  तथा  आई  आर
 सी  ओ  एन  ने  अच्छा  मुनाफा  पैदा  किया  है  तथा  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  को  मेरा  सुझाव  है  कि  रेलवे
 को  अपने  संसाधनों  में  बढ़ोत्तरो  करते  के  लिए  इस  दिशा  में  और  ज्यादा  कारगर  कदम  उठाने

 चाहिए  ।

 1986-87  के  अनुमानित  लक्ष्य  के  अनुसार  आपने  294  मिलियन  एम०  टी०  माल  ढुलाईं  करने
 की  अपनी  क्षमता  श्लॉँकी  उसके  लिए  भी  मैं  शुभ  कामना  व्यक्त  करता  हूं  ओर  आशा  करता  हूं
 कि  आपका  लक्ष्य  इसी  तरह  पूरा  होगा  और  आप  पिछले  सभी  कोति+ानों  को  तोड़कर  उनसे  भी
 जयादा  आगे  बढ़ गे  ।

 भरी  सानबेन्द्र  सिह  :  उपाध्यक्ष  रेल  मन्त्री  श्रो  बंसी  लाल  जो  ने  एवं  उनके

 सहधोगी  श्री  सिधिया  साहब  ने  जो  रेलवे  बजट  इस  सदन  में  रखा  मैं  उसके  लिए  हृदय  से  आभार
 प्रकट  करना  चाहता  हू  ।  आज  की  स्थिति  में  जब  सारे  देश  की  निगाहें  बढ़ती  हुई  कीमतों  को  ओर
 सगी  लोग  रेलवे  बजट  के  बारे  में  भो  शंका  से  देख  रहे  थे  कि  रेलों  के  किराए  बढ़  मंत्री  जी  ने
 जिस  तरह  का  बजट  पेश  किया  उससे  सारे  देशवासियों  जौर  विशेषकर  विपक्ष  के  लोगों  को
 आश्यये  हुआ  है  ।  सबसे  बड़ो  बात  यह  है  कि  सारे  देश  की  जनता  ने  इसको  सराहना  को  है  ।

 यदि  रेलवे  विभाग  को  उपलब्धियों  की  ओर  देखा  जिनका  वर्णन  रेलवे  बजट  में  किया
 गया  तो  हमारे  पास-कछ  कहने  के  लिए  शेष  नहीं  रह  जाता  ।  उनमें  से  कुछ  का  वर्णन  मैं  आपके
 सामने  करना  चाहू  जो  सुविधाएं  गरीब  यात्रियों  को  प्रदान  की  गई  हमारे  युवा  छात्रों  को  जो

 सुविधाएं  दी  गई  प्रतिदिन  चलने  वाले  यात्रियों  के  एम०  एस०  टी०  किराए  में  कोई  बढ़ोत्त री  नहीं
 को  गई  उस  सबके  लिए  रेल  मन्त्री  जो  बधाई  के  पात्र  उन्‍होंने  गरोब  और  समाज  के  कमजोर
 तबके  को  ध्यान  में  रखकर  ही  सारा  बजट  तंयार  किया  जहाँ  तक  अन्य  दर्जों  के  किरायों  का
 संबन्ध  जेसे  पहला  दर्जा  या  एयर-कंडीशन्ड  दर्जा  अथवा  सुपरफास्ट  ट्रेनों  क ेकिराए  जरूर  बढ़ाये
 गए  हैं  लेकिन  वह  बद्धि  भी  नमण्य  सी  प्रतीत  होती  हे  ओर  उनके  रेटस  विशेष  नहीं  बढ़ाये  गए  हैं  ।

 मुझे  खुशी  है  कि  आपने  ट्रैक  को  चोड़ा  ट्रैंक  का  विद्यू  तीकरण  करने  और  उसमें  सुधार
 लाने  का  श्रयास  किया  उसके  लिए  भी  मैं  आपके  प्रति  हृदय  थे  आभार  प्रकट  करता  हू  ।  इसके
 साथ-साथ  मैं  आपके  समक्ष  क्छ  सुझाव  भी  रखना  चाहता  हू  ।  रेलवे  कंसलटेटिव  कमेटी  में  भी  मैंने
 इन  सुज्ञावों  को  रखा  था  ओर  कहा  था  कि  हमारे  माननीय  प्रधानमंत्री  जो  के  एक  कार्यक्रम  के  जनुसार
 रेलवे  टूरंक  के  दोनों  ओर  प्लांटेशन  लगाये  जाने  के  लिए  रेलवे  विभाग  को  एक  अभियान  चलाना
 चाहिए  +  उसके  उत्तर  में  अपने  मुझे  बताया  कि  कई  लाख  पेड़  रेलवे  ट्रैक  के  दोनों  तरफ  लकाये
 गए  हैं  १रनन्‍्तु  अगर  हम  उनको  संख्या  वहां  जाकर  देखें  तो  बहुत  नगण्य  सी  दिखाई  देतो  है  ।

 बड़े-बड़े  स्टेशनों  के  दोनों  आज  कल  एक  समस्या  देखने  में  आती  है  कि  ट्रैक  के  छोनों  तरफ
 खुले  में  छोग  शोज  आदि  कर  जाते  हैं  ओर  जब  उन  स्टेशनों  पर  माड़ियां  रुकतो  हैं  तो  बहुत  दुर्ब्ध
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 भाती  मैं  समझता  हूਂ  कि  यह  काप्त  बहुत  गलत  है  और  इसको  रोकने  के  लिए  रेलवे
 प्रसाशन  को  समु्तित  कदम  उठाने  चाहिए  व  सख्ती  से  एक्शन  लेना  चाहिए  ।

 जहाँ  तक  प्रश्त  छोटी  लाइन  पर  चलने  वाली  सवारी  यात्री  या  माल-भाड़े  की  ट्रेनों  का  उनकी
 व्यवस्था  को  भी  सघारना  अति  आवश्यक  है  ।  राजस्थान  में  कई  बार  जाने  का  मोका  मिला  है  वहाँ
 छोटी  लाइनें  हैं  भोर  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  भी  छोटी  लाइनों  की  बहुत  बड़ो  संख्या  लेकिन  इन
 छोटी  लाइनों  को  ट्रंनों  की  बड़ो  दुदंशा  यात्री  गाड़ियों  में  बोगियों  की  व्यवस्था  ठीक  नहीं
 सीटें  फटी  हुई  शोचालय  टोक  नहीं  स्टेशनों  की  व्यवस्था  ठीक  नहीं  बहां  के  वेटिंग  रूम्स
 की  व्यवस्था  बहुत  ज्यादा  खराब  है  |  इसके  अलीवा  आपने  रेलवे  के  नवोनीकरण  करने  का  काय॑
 आरम्भ  किया  उसमें  भी  आपको  सुझाव  देना  चाहूगा  कि  इसको  तेजी  से  किया  जाना
 ताकि  हमारे  रेलों  के  जो  एक्सोडेंट्स  होते  वे  ढक  सके  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  रेल  मन्त्री  जो  से  निवेदन  करना  चाहूगा  कि  आपको  विद्युतीकरण
 की  योजनाएं  चल  रही  हैं  जिनके  अन्तंगंत  बहुत  सारी  लाइनों  को  विद्यु  तीकृत  किया
 जाना  मैं  चाहूगा  कि  इस  कार्य  को  तेजी  से  बढ़ाया  जाए  जिमसे  हमारे  देश  में  जो  कोपले  और
 डीजल  की  जटिल  समस्या  उससे  कुछ  सुलझ  सके  ओर  उप्तका  लाभ  मिल  सके  तथा  सवारी

 गाड़ियों  की  क्षमता  ओर  माल  ढोने  की  शमता  बढ़ाई  जा  सके  ।  अगर  विद्यु  तीकरण  बढ़ंगा  तो  रेलव
 विभाग  को  ओर  सरकार  को  अधिक  घनराशि  प्राप्त  हो  सकेगी  ,  इप्तलिए  इस  काय॑  को  तेजी  से

 बढ़ाया  जाना

 उपाध्यक्ष  यात्री  गाड़ियों  की  हालत  बहुत  खराब  भाहे  वे  छोटी  लाइन  की  हों  या
 बड़ी  लाइन  ज्यादातर  दशा  खराब  जब  हम  फस्ट  क्लास  में  भी  ट्रंवल  करते  तो  पाते  हैं
 पंखे  नहीं  न  लाइट  को  ठोक  व्यवस्था  न  शोचालय  ठोक  इस  तरफ  भी  आपका  घ्थान  मैं
 आकर्षित  करते  हुए  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  गाड़ियों  में  इन  बीजों  को  व्यवस्था  ठीक  होनी  चाहिए  ।

 रेलवे  प्रापर्टी  और  पैसेंजस  गाड़ियों  में  चोरी  की  वारदातें  मधिक  होती  रहतो  हैं  जिससे
 पैसेंजसें  को  और  को  सम्पत्ति  को  बड़ा  भारी  नुकमान  होता  इस  बारे  में  आपने  सख्त
 कदम  उठाए  मेरा  अनुरोध  है  कि  और  सख्त  कदम  उठाए  ताकि  ये  वारदातें  रुक  सर्क  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  रिजर्वेशन  के  बारे  में  भी  कहना  चाहता  हू  ।  इस  बारे  में
 मैंने  कंसल्टेटिव  कमेटी  में  भी  कहा  था  कि  रिजव शन  वहाँ  की  जनसंख्या  को  मह  नजर  रखते  हुए  नियत
 किया  जाना  जो  छोटे  स्टेशन  हैं  वहाँ  पर  आपने  आज  से  10  साल  पहले  रिजर्वेशन

 को  सीटें  नियत  को  थीं  किन्तु  अब  आबादी  बढ़  गई  है  जिससे  रिजर्वेशन  को  बहुत  दिक्कत  सामने
 भाती  इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  आप  आबादी  के  हिसाब  से  रिजर्वेशन  को  बढ़ाने
 को  कृपा  करें  )

 .  जहां  तक  बिना  टिकट  यात्रियों  के  चलने  से  रेलवे  को  नुकसान  होने  की  बात
 उसके  बारे  में  माननीय  रेल  मंत्री  जी  ने  अपने  बजट  वक्तव्य  में  कह्दा  था  कि  उस  पर  सबस्त  कदम
 उठाए  जा  रहे  निवेदन  है  कि  इस  ओर  और  सख्त  कदम  उठाए  जिससे  बिना  टिकिट
 चलने  वाले  यात्रियों  की  संख्या  में  कमो  हो  ओर  रेलवे  को  नुकसान  न  हो  ।

 माननीय  मंत्री  जो  ने  भी  अपने  बजट  भाषण  में  स्वास्थ्य  सेवाज़ों  की  कमी  का  उल्लेख  किया
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 मेरा  भी  निवेदन  है  कि  स्वास्थ्य  सेवाओं  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  ।

 मैं  मथुरा  से  आता  हूं  ।  मथुरा  भगवान  कृष्ण  की  जन्म  भूमि  मैंने  पिछलो

 बार  भी  निवेदन  किया  कि  सारे  हिन्दुस्तान  से  और  विदेशों  से  लाखों  को  सेंख्या  में  तीर्थ  यात्री  मथुरा
 नगरी  में  उपस्थित  होते  लेकिन  मथुरा  से  कलकत्ता  जाने  के  लिए  सिर्फ  एक  ट्रंन

 तूफान  मेल  मथुरा  का  पुनः  आप  सर्वेक्षण  कराएं  और  वहाँ  पर  रिजवेशन  को  बढ़ाएं  ।  इसके
 साथ  ही  महोदय  वृन्दावन  एक  बहुत  बड़ा  तीर्थस्थल  है  इसलिए  वहां  पर  एक  रिजर्वेशन  बूथ  आप
 खोलें  ओर  वहाँ  के  लिए  कोटा  भो  निश्चित  करें  ।  ॥

 चूकि  इलाहाबाद  में  हाईकौ्ट  है  इसलिए  मथुरा  में  बहुत  से  यात्रियों  को  वहां
 जाना  पड़ता  लेकिन  वहां  जाने  के  लिए  कोई  साधन  नहों  हैं|  इसलिए  मेरा  मान्यवर  मंत्री  महोदय
 से  अनुरोध  है  कि  गंगा  जमुना  या  लखनऊ  एक्सप्रेस  में  मथुरा  से  इलाहाबाद  जाने  के  लिए  बोगियों
 की  व्यवस्था  की  जाए  ।  ह

 उपाध्यक्ष  इसके  साथ  हो  साथ  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  अनुरोध  भी  करना

 चाहता  हू  कि  मथुरा  से  अलवर  की  लाइन  का  सर्वे  हुआ  है  और  माननीय  गनी  खां  चौधरी  साहब
 मंत्री  उन्होंने  उसका  शिलान्यास  भी  लेकिन  वह  काम  पूरा  नहीं  हुआ  अतः  मैं  पुरजोर
 शब्दों  में  मांग  करूंगा  कि  उस  कार्य  को  इस  बजट  में  लेकर  उप्तको  शीघ्र  पूरा  कराने  की  व्यवस्था

 मथ्रा-व॒न्दावन  एबए  छोटी  चलती  है  ।  इसके  लिये  सुझाव  है  कि  इराको  आगरा  या
 हाथरस  तक  अवश्य  जोड़ा  जाये  जिससे  अन्य  यात्रियों  को  इसमें  सुविधा  मिल  सके  ।

 अन्त  में  मैं  यही  निवेदन  करना  चाहता  हुਂ  कि  मथरा  भगवान  कृष्ण  की  जन्म-भूमि  होने  के
 कारण  आप  अपनी  धामिक  भावताओों  को  ध्यान  में  रखते  जो  मैंने  वहां  के  बारे  में  सुझाव  आपके
 समक्ष  रखे  उन  पर  अवश्य  ध्यान  दें  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  रेलवे  बजट  का  समर्थन  करता  हू  ।

 श्री  बलवन्त  पिह  रामूवालिया  :  उपाध्यक्ष  आपका  बहुत  धन्यवाद  ॥नैं
 आपका  इतना  कमर  टाइम  लू  गा  शायद  एक  घंटी  आपको  बजानी  दूसरी  की  जरूरत  नहीं  पड़ेगी  ।

 आज  को  दुनिया  आज  के  जीवन  में  जिन्दगी  की  रफ़्तार  इतनी  बढ़  गई  है  कि  भारत  देश
 में  जोवन  की  रफ्तार  रेलवे  को  रफ्तार  से  जड़  गई  इसलिए  हमें  ईमानदारी  से  दोनों  तरफ  ऐसे
 सुझाव  देने  चाहिएं  जिससे  रेलवे  का  उपयोग  रेलवे  के  लिये  लोगों  में  प्यार  रेलवे  शौक  बन

 मजबूरी  न  रहे  ।
 श्री  अजय  मुशरान  :  यह  एक  दफे  फिर  कहिये  ।
 झो  बलबन्त  सिह  रामृवालिया  :  कर्नेल  साहब  टाइम  बहुत  कम  है  ।
 मैं  मंत्री  जी  स ेकहना  चाहता  हूਂ  कि  जैसे-जेसे  जिन्दगी  की  स्पीड  बढ़  रही  वैसे  जो  रेलवे

 फाटकों  पर  लोगों  को  रेलवे  लाइन  क्रार्सिय  करने  में  वेटिंग  में  वक्त  ज्यया  करना  पड़ता  है  उसमें
 बढ़ोत्तरी  होती  जा  रही  उसमें  कमी  की  जाये  ।  इस  समय  40-40  मिनट  लोगों  को  रेलवे  क्रार्सिग
 पर  रुकना  पड़ता  एक  ट्रंन  दूसरी  इसमें  टाइम  लगता  इसको  किसी  न
 किसी  तरह  स्ट्रोम  लाइन  किया  जावे  ।

 जो  अन-मेन्ड  रेलवे  क्रापिंग  पंजाब  में  बहुत  एक्सोडेंट्स  हो  रहे  क्योंकि  ट्रेंक्ट्स  ओर
 ट्रालीज  बढ़  गई  अन-मेन्ड  क्रांसिंग  बहुत  ज्यादा  हर  जगह  हमने  पंजाब  को  लिक  रोडज  से
 जोड़  दिया  इसलिये  इसका  कुछ  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिये  ।
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 पिछले  वर्ष  10  परसंट  हाहक  किराये  में  को  उससे  किसाये  बढ़  हैं  इतनी  आमदनो  होने
 के  बाद  जो  खबसूरती  आनी  चाहिये  वह  खूबसूरती  हमारे  राज्य  मंत्री  जो  के  चेहरे  जंसी  खूब
 सूरती  होनी  चाहिये  लेकिन  नहीं  इसलिये  हमें  अपनी  तरफ  से  वेसी  खूबसूरतो  सानी  चाहिय े।

 शयाध्यक्ष  महोदय  :  ती  आप  भई  लाइन  चाहते  हैं  ।

 थो  कलकत  सिंह  राभपालियो  :  जी  यह  नई  लाईन  है  ।

 एक  बात  मैं  कह  रहा  हूं  कि  फूड  क्वालिटी  तक  रेलवे  में  जो  पूद्ध
 क्यालिटी  मैं  उसे  घटिया  नहीं  कहता  परन्तु  अच्छी  नहीं  है  ।  सुविधा  तो  अगर  आम  पेसेन्जर

 हमारे  यहां  सेंट्रल  हाल  में  खाना  खा  जाये  तो  वह  पूछेगा  कि  एम०  पो०  साहब  आप  तो  ऐसा  खाना
 खाते  रेलवे  में  हमको  ऐसो  खिलाते  इस  तरह  से  झगड़ा  होगा  ।

 इलेक्ट्रिक  इंजन  हमें  अपने  देश  में  बनाने  इसके  लिये  बहुत  पेसा  बाहर  जा  रहा
 इसकी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  |  कप्रथला  कोच  फंक्टरी  और  पटियाला  कम्पोनेन्ट  का  जो  कारखाना

 उसके  लिए  मेरी  रिकवेस्ट  है  कि  लोकल  गांव  के  लोगों  को  वहां  जाबे  नहीं  सिल  रहा  कम  मिल

 रहा  इसका  क्‌छ  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिये  ।

 हमारा  लुधियाना  से  हावड़ा  के  लिये  प्रबन्ध  है  ।  फिरीजपुर  से  हावड़ा  के  लिये  बहुंत  पेसैन्अर

 जाता  फिरोजपुर  से  हावड़ा  के  लिये  प्रबन्ध  किया  जाये  ।  -
 ,

 फिरोजपुर  दिल्ली  के  लिए  मैं  आदरणीय  रेल  मन्त्री  जी  से  मिला  शी  मैंने  और  मेरे

 कूलीग्ज  ने  रिक्‍्वेस्ट  की  थी  कि  कुछ  स्टेशनों  पर  रेलवे  के  रुकने  का  प्रबन्ध  किया  जाये  |  इनको

 चिट्ठो  तो  इन्होंने  लिख  लेकिन  बात  वहों  की  वहीं  रही  है  ।  चिट्ठी  तो  आ  गई  कि  ऑर्प
 मिले  थे  लेकिन  उसके  लिये  अभी  कुछ  करना  है  ।

 नंगल-तलबाड़ा  रेलवे  ट्रंक  के  लिये  आपने  10  करोड़  का  प्रबन्ध  किया  उसका  हम  स्वागंत॑
 करते  उसको  अभी  और  बढ़ाया  जाना  उसके  लिये  ओर  बढ़ाया  जाना  इस
 बजट  में  पंजाब  को  तरफ  ज्यादा  ध्यान  नहीं  -  दिया  गया  है  जबकि  पंजाब  ओर  हरियाणा  से  रेलवे
 को  अनाज  पर  काफी  किराया  मिलता  है  ।

 ॥

 नेशनल  ट्रॉसपोर्ट  पालिसी  के  बन  जाने  से  रेलवे  को  काफों  काम  करना  पड़ेगा  क्‍योंकि  माकिट
 में  प्रतियोगिता  काफी  बढ़  जायेगी  |  आज  हम  देखते  हैं  कि  ट्रक  ड्राइवर  के  बहुत  कत्ल  हो  रहे  हैं  और

 उनका  माल  भी  लूटा  जा  रहा  अभो  कुछ  दिन  पहले  मेरे  पांस  चार  ट्रक  ड्राइवर  आये  थे  ।  उन्होंने
 बताया  कि  ड्राइव  ओर  कडेक्टरों  का  कत्ल  कर  दिया  गया  उनको  हिफाजत  का  भी  आपको

 प्रबन्ध  करना  चाहिये

 भरी  बंसो  लाल  जो  को  मासूम  है  कि  कोट-कपूरां  से  जी  7  ट्रेनें  गुजरतो  वहाँ  का  फाटक
 अधिकांश  समय  तक  बंद  रहता  उस  फाटक  के  ऊपर  आपको  पुल  का  प्रवन्ध  करना  चाहिये  ।

 वहु  फाटक  एक  दिल  में  6  कटे  तक  बन्द  रहता  है  ।  इस  कारण  ते  वहां  पर  पुल  बनाना  जहरीं  है  |

 के
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 परधमराा पंजाब में तरण-तारण में जो बस हादसा हुआ और उसमें Herat  आमकअ  वाले का  बन  कथा  करनी
 पंजाब  में  तरण-तारण  में  जो  बस  हादसा  हुआ  और  उसमें  अकाली  एजोटेशन  करने  वाले

 राजनीतिशज्ञ  लोग  मारे  गये  उनके  लिए  अधिक  पैसे  को  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।  हर  शहीद  के

 परिवार  को  एक  लाख  रुपया  दिया  जाना  चाहिये  ।

 मालेर  कोटला  पिछले  साल  से  इंडस्ट्रियल  टाउन  बन  गया  है॥  वह  स्टेशन  बहुत  छोटा

 बहुत  सा  सामान  आता  ओर  जाता  है  |  किसी  न  किसी  तरह  से  उस  स्टेशन  को  डेवलप  किया  जाये  ।

 रेश्नवे  कमंचारियों  की  समस्‍यायें  बढ़  रही  जेसे  कि  एक  छोटा  रेल  कमंचारी  उसको

 तन&्वाहू,  रहन-सहन  ओर  बदली  आदि  की  समस्‍यायें  इस  पर  भी  आपको  घ्यान  देना  चाहिये  ।

 अंत  में  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।  मैंने  जो  शुरू  में  वायदा  किया  था  कि  मैं  घटो

 नहीं  बजने  वह  वायदा  मैंने  पूरा  मैं  अपना  भाषण  धन्यवाद  के  साथ  समाप्त
 करता  हू  ।

 शो  रास  नगोीना  मिश्र  :  माननोय  उपाध्यक्ष  समयाभाव  के  कारण  विस्तार  में
 बात  करना  मुश्किल  इस  कारण  मैं  खास  बातों  की  तरफ  ही  ध्यान  आकर्षित  करूगा  ।  एक  कहावत
 है  में  उजाला  मेरे  घर  में

 माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  रेल  बजट  पेश  किया  मैं  उसकी  प्रशंता  करता  हू  ।  एक
 बात  के  लिये  मुझे  दुख  है  कि  बनारस  से  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  काये  मालूम  नहों  क्‍यों  खटाई  में

 पड़ा  मैंने  जब  बाँकड़े  देखे  तो  आश्चयं  हुआ  ।  उसमें  लिखा  है  कि  उसमें  लागत  53  करोड़  73
 लाख  कि कब  में  होगा  करोड़  66  लाख  खजं  हो  चुका  है  ओर  और लाइनें  में  एक  करोड़
 ९पया  टोकन  के  रूप  में  खर्च  होगा  ओर  रही  करोड़  क्या  लाख  रुपया  बाको  बच  रहा  यह  नहीं
 लिखा  गया  है  कि  कब  खर्च  होगा  ।

 3.00  भ०  १०

 बनारस  से  रेलवे  लाइन  का  बनना  3-4  साल  पहले  शुरू  हुमा  और  लाइनें  बन  यह
 क्यों  नहों  बन  रहो  क्यों  इतनी  उपेक्षा  हो  रहो  है  ?  क्‍या  कारण  है--यह  मैं  माननीय  मन्त्री  जो  से
 जानना  हमारे  माननीय  राज्य  मंत्री  जो  स्वय  बनारस  से  सम्बन्धित  वे  वहाँ  गए  हैं  और
 देखे  हैं  मोर  मैं  समझता  हूं  उनको  घेर  कर  लोगों  ने  उनसे  भी  कहा  होगा  कि  बनारस  पर  दया  क्यों  नह्ढीं
 हो  रही  मैं  आपसे  हाथ  जोढ़  कर  प्रार्थना  करता  हू  कि  अगर  इस  लाइन  को  बनवाना  है  बिस  पर
 इतना  रुपया  आपने  खर्च  कर  दिया  है  तो  उसको  प्रोलांग  क्‍यों  कर  रहे  अगर  वह  बन  सकती  है तो  उसको  बनवा  देना  चाहिए  और  अगर  नहों  बन  सकती  है  तो  साफ  शब्दों  में  कह  देना  चाहिए  कि
 यह  लाइन  नहीं  बन  सकती  है  ।  अभी  मैं  हाल  में  जब  वहां  गया  था  तो  पब्लिक  ने  मुझ  से  यूछा  था
 क्या  बड़ो  लाइन  नहीं  बनेगी  तो  मैंने  उनसे  कहा  था  कि  बनेगी  ।  मैं  आपसे  यार-बार  प्राथंना  करता
 हैं  कि  कृपा  करके  बनारस-भटनो  लाइन  को  अविलम्ब  बनवाया  जाए  ।

 एक  बात
 मैंने  इन  कागजों  में  ओर  देखो  है  जिससे  पता  चलता  है  कि  कितनी  घोर  उपेक्षा  की था

 रही में श्रीमती इन्दिरा जी ने बगहा-छितोनी रेल लाइन का शिलान्यास किया था तीन करोड़ रुपया भो उस पर खर्च हो लेकिन उसके लिए इसमें केवल एक हजार
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 रुपया  ही  रखा  गया  यदि  एक  हजार  रुपया  नहीं  भो  देते  तो  भी  क्‍या  बिगड़  जाता  ?
 एक  तरह  से  नतो  हम  को  मार  हो  रहे  हैं  ओर  न  जिन्दा  ही  रख  रहे  या  तो  आप  इस  बात
 को  साफ  कर  दोजिए  कि  लाइन  नहीं  बनेगी  या  किर  अगर  बननी  है  तो  उसका  प्रबन्ध  कीजिए  और
 बनवाइये  ।  लेकिन  आप  तो  ऐसा  मधुर  इंजेक्शन  दे  रहे  हैं  जिससे  न  तो  इन्सान  मर  हो  रहा  है  और  न॑
 जी  हो  रहा  है  ।  बगहा  लाइन  का  शिलान्यास  भूतपूव॑  प्रधान  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  द्वारा  किणे
 गया  था  ।  क्‍या  रेल  विभाग  उनके  द्वारा  दिए  गए  वचनों  को  पूरा  नहीं  करेगा  ?

 एक  बात  के  लिए  मैं  मन्त्री  जी  को  अवश्य  धन्यवाद  दू  गा  ।  बहुत  दिनों  से  मांग  चल  रही  थी
 देवरिया  में  ओवरब्रिज  बनाने  के  उसके  लिए  10  लाख  रुपए  पहले  साल  में  संक्शन  किए  गए
 हैं  ।  मन्त्री  जो  ने  यह  बहुत  अच्छा  काम  किया  मैं  प्राथंना  करूगा  कि  वे  जल्दी  से  जल्दी  इस  काम
 को  पूरा  करवायें  ।

 लेकिन  और  दो  काम  जो  मैंने  बतलाए  हैं  वह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  हैं  ।  भटनी  से  पूर्व  के
 जतने  भी  एम  पीज  हैं  या  पूर्वांचल  के  जितने  एम  पीज  हैं  सभी  एक  स्वर  से  कहते  हैं

 कि  भटनो  से
 बनारस  बड़ी  लाइन  बननी  चादिए  और  बगहा-छितौनी  की  लाइन  बनाई  जानी  ये  दो  बहुत
 महत्वपूर्ण  काम  इन  लाइनों  के  बन  जाने  के  बाद  बिहार  ओर  उत्तर  प्रदेश  के  बीच  आता
 जाना  बड़ा  सरल  हो  जायेगा  ।  बिहार  ओऔर  यू०  प्री०  के  सम्बन्ध  नारायणी  की

 बजह  से  छिन्‍न  हो  गए  इसके  बन  जाने  वहां  पर  जो  पार्टी  का  राज  चल  रहा  है
 बह  भी  समाप्त  हो  जाएगा  ।  अभी  तो  वहां  पर  जंगल  पार्टी  का  हो  राज  काँग्रेस  का  राज  नहीं

 बहां  नारायणी  के  आस-पास  30-40  किलोमीटर  के  क्षेत्र  में  जगल  पार्टी  का  ही  राज  है
 लोर  किसी  का  भो  राज  नहीं  है

 इसके  अलावा  तीन  चार  मुख्य  चीजें  हैं  उनको  भी  आप  सुन  दीजिए  |  तीन  चार  साल  पहले
 ओर  श्री  केदार  पांडे  जो  के  समय  में  भी  बल्कि  उनसे  पहले  भी  जो  मन्त्रो  जी  थे--अभी  हमारे  मित्र
 ने  मथुरा  की  बात  कही  तो  यह  सच  है  कि  काशी  ओर  अयोध्या  इस  देश  के  ऐसे  नगर  हैं
 ओकि  सभो  को  मान्य  हैं  वहां  पर  रेलवे  द्वारा  विकास  का  होने  चाहिए  परन्तु  इसके  अतिरिक्त  यदि

 हम  कशीनगर  को  देखें  तो  वह  विश्व  का  सबसे  प्रसिद्ध  स्थान  है  जहाँ  पर  विदेशों  से  लोग  आते  हैँ
 दर्शन  करने  हेतु-तीन  चार  साल  पहले  देवरिया  से  छितोनी  तक  रेलवे  लाइन  मंजर  हो  गई  उसका
 सर्वे  भी  हो  चुका  15  करोड़  रुपया  रखा  था  लेकिन  उसके  बाद  से  कहीं  उसका  नामो  निश्चान

 ही  नहीं  है  ।  पता  नहीं  उस  स्वीकृत  रेलवे  नाइन  का  कया  हुआ  है  ?

 3.04

 वक्‍्कम  पुरुषोत्तमन  पोठासोन

 हमसे  लोग  वहां  पर  पूछेंगे  कि  एम  पी  साहब  रेल  बजट  पेश  हो  जब  आप
 चिल्ला-चिल्ला  कर  कहते  थे  कि  रेलवे  लाइन  देवरिया  से  नगर  लाइन  बनेगी  और
 बगहा-छितोनी  लाइन  बनेगी  तो  उसका  क्‍या  हुआ  ?  मैं  आपसे  जानना  चाहता  हू  कि  उनको  क्‍या
 जवाब  दूਂ  ।  मैं  नहीं  समझ  पाता  हूਂ  कि  उनसे  झूठ  बोलूਂ  या  क्‍या  रेलबे  लाइन  बनेगी  या  नहीं
 बनेगी  ।  इसलिए  मैं  आप  से  स्पष्ट  रूप  से  जानना  चाहता  हूਂ  कि  क्‍या  मैं  उनसे  कहू  ।

 पा
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 बंलवरा  रोढ  से  बलिया  तक  का  65  किलोमीटर  का  फासला  इस  बारे  में  लिखकर

 कहा  गया  कि  अगले  बजट  में  इसका  समावेश  किया  लेकिम  उसका  इस  बजट  में
 नाक्ोगिशाय  नहों  आप  सारे  देश  में  रेल  लाइनों  का  आल  ब्रिछा  रहे  है,तो  मैं
 कापसे  हाथ  जोड़कर  निवेदन  करना  चाहता  हु  कि  हमारा  पूर्वी  क्षेत्र  देवरिया
 को  नजरअन्दाज  न  तो  वहाँ  क्री  बनता  का  भला  रेलवे  के  रक्ष-रखाव  क॑  बारे  में
 मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  ।  एक  रेलवे  फाटक  टूटा  हुआ  तो  पता  चला  कि  रेलये  के  पुलिस
 बालों  ने  उस  फाटक  को  तोड़  दिया  इसलिए  इस  ओर  पी  क्षापको  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 अभी  भापने  अखबारों  में  पढ़ा  ढ्वोगा  कि  रिजवेंशन  के  लिए  आप  नए  एजेंट  बनाने  जा

 रहे  हैं  ४  मैं  नहीं  समझ  पाता  हूं  कि  आप  एजेंट  बनाकर  क्‍या  कोज्छिया  ।  अभी  तो  टिकट  फने  के

 लिए  कितने  लोगों  को  देना  पड़ता  एजेंट  को  आपके  कमंचारी  को  पता  महीं  करिस-किल
 को  देता  है  ।  यह  व्यवस्था  दूषित  इसलिए  इस  रिजर्वेशन  की  व्यवस्था  को  सुदृढ़  कीजिए  ओर

 एजेंट  के  द्वारा  रिजयंशने  न

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मन्त्री  जो  से  पुनः  निवेषन  करता  हू  कि  बे  मेरी  आतों  की  ओर  ध्यान
 दें  और  गोरखपुर  बोर  बलिया  की  ओर  वे  विशेष  ध्यान  दें  ।

 री  सरफरान  झहसद  :  सभापति  सरकार  द्वारा  भ्रस्तुत  रेलवे  बजट
 का  समन  करने  के  लिए  मैं  खड़ा  हुआ  हु  ।  इस  बजट  में  खासकर  संकंड-क्लास  ओर  नौजवाब
 लोगों  को  राहत  मिलो  है  ।  पढ़ने-लिखने  वाले  विद्या  नियों  के  आने-जाने  को  सुविधा  का  ध्यान  रखा
 गया  है  |  इसके  साथ-साथ  मैं  आपका  ध्यान  हिन्दुस्तान  के  पिछड़  हुए  क्षेत्र  उत्तर  प्रदेश  ओर  बिहार
 की  ओर  ले  जाना  चाहता  हू  ।  बिहार  में  खास  तोर  से  छोटा  क्गपुर  ओर  संबाल  जो  कि
 आदिवासी  ओर  पिछड़े  हुए  लोगों  का  क्षेत्र  जहां  लोगों  ने  अभी  तक  रेल-लाइन  को  देखा  मी

 नहीँ  है  ।

 इस्त  बजट  में  जो  हिस्सा  उस  क्षेत्र  को  मिलना  चाहिए  था  वह  नहों  मिल  पाया  है  ।  इस  बात
 को  मैं  बहुत  दुःख  के  साथ  कह  रहा  हु  ।  संबाल-परगना  ओर  छोटा  जहां  भिनरल्स  काछो
 स्ाह्म  में  उपलब्ध  है  ओर  जिससे  धारत  सरकार  को  काफो  रिवबेन्यु  मिलता  हतया  र्विन्यु
 हिन्दुस्ताद  के  किसी  शोर  क्षेत्र  से म्लिता  नहीं  वहां  के  लोगों  को  बड़ो  दवनीय  स्थिति  है  ।  एक
 प्रपोजल  दुमक्ा  से  मधुपुर  ओर  मधुपुर  से  गिस्डोह  कोडरमा  होते  हुए  रांची  को
 जोड़ना  ।  राँची  छोटा  नागपुर  मुख्यालय  कहलाता  इसका  सर्वे  द्वो  चुका  लेकिन  इस  बजट  यें
 इस  लाइन  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  मन्त्री  जो  से  निवेदन  है  कि  वे  इस  लाइन  को
 ओर  ध्यान

 अब  मैं  आपका  ध्यान  अपने  क्षेत्र  को  ओर  ले  काना  चाहता  हु  ।  ओर

 गाड़ी  की  मधुपुर  से  रवानगी  के  बारे  में  सदस्यों  ने  लिखकर  दिया  है  ५  सारे  दृष्टिकोणों
 से  इसका  वहां  पर  स्‍्टोपेज  होना  यह  जवाब  मुझे  मिला  है  ओर  साँसदों  कि
 एक्सप्रेस  ट्रंन  रा  कोई  फरदर  स्टोपेज  नहीं  किया  जाएगा  और  उस  जवाब  के  बाद  उस  ट्रन
 का  स्टोपेज  चितरन्जन  में  कर  दिया  गया  ओर  यह  इसलिए  किया  ग्रया  कि  बितरन्जन  रेलवे

 बर्कशाप  के  जो०  एम०  को  कलकत्ता  थोर  दिल्‍ली  आने  जाने  में  सुविधा  पहुंचे  जब्रकि  चितरन्जन  से
 लजासनसोल  जाने  में  10-15  मिनट  का  ही  समय  लगता  यह  कंसे  हो  गया  ।  सांसदों  द्वारा  जो  कहा
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 पं  रस  चक्ट  1986-87 —  सामान्य  क्वी उस  बात  पर  तो  कोई  कांयंयाही  नहीं  हुई  और  यह हैं  जवाब  सिला  कि  किसी  सदर
 और  फरंदर  स्टोपेब  न  होगा  और  एक  बव्योरोफऋट  की  रिकक्‍वेस्ट  को  महोनजर  रखते  हुए  कसा
 किम  कदसा  जा  रहा  हम  जो  उस  ट्रेन  को  में  गं राव  यह  है  कि  उस  में  कोई  परिवर्तक  व  किया  जाए  ।

 ने  में

 उपयोग  करते
 सोगों  को

 बाली  दर  में  न
 लेकित  कह  बह  रह

 थो  कि  की  बोगी  गिरिडीह  से  पटना  जाने
 ।

 ई
 हने

 के
 बावजूद  उस  पर  कोई  कायंवाहों  ई

 ु
 मांग  भो  गिरिडीह  के  लोगों  की  थी  पाटलो  सप्र  बे  बी  बहती  हे

 ू  गी  एक्सप्रस  का  समय  पटना  से  छटने  का  बदला  था क्योंकि  निरिडीह  ट्रेन  का  जो  कर्क्शन  मधपुर  में  होता  वह  मात्र  3-4  मिनट  का  होता  है  और

 क्र  ्
 न  हमेशा  एक-डेढ़  घंटा  लेट

 गो  के  हाफ  व  जग  न  पट  पी

 जिससे  गिरिडीह  जाने  वाले  यात्रियों
 प्‌  बैठना  पड़ता

 है
 ।

 धनबाद  वालो  करे  ह  अति  हे  पनेवाद  रात  में  जातो  कहने  का  अब एक्सप्रेस  है  और  बटला  से  घनबाद  रात  में  जाती  कहने  का  अर्ण

 यह  है  कि  जहाँ  पहले  से  सुविधा  उन  लोगों  को  ओर  सुविधाएं  मिल  रही  हैं  |  सबब न  ट्रंन  भी  है
 और  मोटरो  रेल  भी  हैं  लेकिन  जो  फ्छिड़ा  इलाका  है  और  जहाँ  के  लोगों  ने  ट्रेन  तक  नहीं  देखी

 बहाँ  के  लोगों  को  चिन्ता  नहीं
 ॥

 एक  वात  यह  ओर  कहना  चाहता  हू  कि  मुनलसराय  से  आसनंसोल  वाया  पटना
 काइड  नहीं  है  ।  इसको  अविलम्ब  इलंक्ट्रिफाइड  किया  जाए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  भायकों  धन्यवाद  देंता  हूँ  ।  आकने  थोडा  सा  समय  मुझे  दिया  ओर  मैं
 मफ्नौ  पूरी  वात  नहीं  कह  सका  |  इतना  कहकर  मैं  संभाथ्त  करता  हु  ।

 ओ  बापू  लाल  सालवींय  :  माननीय  सभापंति  करता  का  जो  रेंल  बजट
 आाननोय  रेल  मन्त्री  जी  ने  सदन  में  प्रस्तुत  किया  उसका  मैं  हृदय  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 वास्तव  में  जो  रेल  बजट

 हि
 हुआ  यह  सामाजिक  दुष्टिकोण  को  दृष्टि  में  रखकर

 ब्रस्तुत  किया  गया  हम  यह  देखतें  हें  कि  मध्यम  और  गरीब  वर्गों  के  लोगों  पर  कोई  यात्रा  भाड़
 में  बुद्धि  नहीं  को  गई  है  ओर  माननीय  अन्त्री  जो  ने  बड़ी  सूझबूझ  से  यह  बजट  पेश  किया  हैं  और

 हम  यह  देखते  हैं  कि  हमारी  काँग्रेस  की  जो  नोति  उसके  अनुकूल  यह  बजट  है  ।  मैरा

 ऐसा  बिश्वास  है  कि  इस  बजट  से  हमारे  देश  को  काफ़ौ  लाभ  हम  यह  देखते  हैं  कि  पहली
 पंचंकर्धीय  योजना  से  लेकर  छठी  पंचवर्षीय  तक  जिस  तरह  से  रेल  विभाग  ने  तरककों  की

 बह  वास्तव  में  बड़ी  प्रशंसनीय  है  और  मेरा  ऐसा  विश्वास  है  कि  आगे  चलकर  सातवीं  पंत्रवर्षीय  योगा
 में  हमारा  रेल  विभाग  और  ज्यादा  तरक्की  करेगा  ।

 सन्नापत्ति  मेरा  जो  क्षेत्र  उसके  संबंध  में  कई  बार  माननीय  रेल  मनन्‍्त्री  जो  को  लिखा
 गया  मेरे  क्षेत्र  मे ंकोटा  से  हरदा  वाया  कब्नोंद  और
 खातेगांव  को  जोड़ने  के  लिए  एक  ज्ञापन  दिया  वह  एक  बड़ा  पिछड़ा  इलाका  है  ओर
 अगर  वहाँ  रेल  लाइन  चलो  जाती  तो  निश्चित  रूप  से  उस  क्षेत्र  में  विकास  होगा  और  कारखाने

 खुलेंगे  ।  और  खेती  को  अच्छी  उपज  द्वो  सकेगी  ।

 सभापति  अहले  आंपरा  रूजतः  तक  इक  मेरे  गेज  लाइन  चलती  थी  |  यह  लाई
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 मेरे  क्षेत्र  में  थी  ।  बड़े  दुःख  को  बात  है  कि  इस  लाईन  को  प्री  तक  उखाड़  ली  गई  उनका

 नामो-निशान  तक  नहीं  रहने  दिया  इसके  लिए  मैंने  माननीय  रेल  राज्य  मन्त्री  जी  जो  कि

 तपूर्व  ग्वालियर  राज्य  के  समय  से  चल  रही  निवेदन  किया  था  कि  इसको  जाँच  करवाकर  झ्से

 मीटर  गेज  लाईन  बनाकर  चालू  कराया  जाय  |  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  पुनः  निवेदन  करता  हू  कि

 इस  पर  वे  विचार  करें  और  इप  स्थान  पर  मीटर  गेज  लाइन  बताकर  चालू  करवाएं  ।  यहाँ  पर  रेलवे

 स्टेशन  तो  पहले  से  ही  बन  हुए  प्िफं  पटरियाँ  डालनी  हैं  जिन  पर  कि  कोई  विशेष  खर्चा  नहीं

 होने  वाला  है  ।  ऐसा  मेरा  माननीय  रेल  मन्‍्त्री  जी  से  निवेदन  है  कि  इसे  फिर  से  मीटर  गेज  में  चालू

 करवा  दें  ।  .

 रेलवे  विभाग  से  एक  बड़ी  गल्‍्ती  हो  गई  कि  देवास  से  झक्षी  तक  केवल  35  किलो  मीटर

 इस  पर  पंटरा  डालकर  जटों  डाली  गई  ।  मैंने  माननीय  राज्य  मन्‍्त्री  जी  से  निवेदन  किया  था  कि

 नाभरिकों  को  बहुत  लाभ  होगा  ।  आज  हम  यह  इद्तें  हैं  जे  लीग  सापाल-य जो  लोग
 छोटी-सी  बात  इससे  वहाँ  के

 भक्त  पक  हक  हि  हे

 ओर  ऐसे  लोगों  को  किराया  भी  डबल  खर्च  वां  ह  दस

 सर्न्ज  नवेदन  है  कि  इस  ला
 ५

 की

 हल

 इन  को  चालू  करवाकर  वहां  के  नागरिकों  की  समस्या  को

 दूसरे  हम  यह  भी  चाहते  हैं  कि  देवास  से  वाया  सोनकच्छ
 किया

 जाए  जिससे  कि  इन्दौर  से  भोपाल  तक  सीधी  रेल  लाइन  मिल  बाद

 सिहोर  को  कनेक्ट  किया

 मैं  जिस  लोक  सभा  क्षेत्र  से आता
 हू  वहां

 मे
 वि

 हू  वहां  पर  भक्षको में  रेलवे
 राजमार्ग  वहाँ  पर  मन्त्री  जी  श्रोवरब्रिज  बनवाने  की  कृपा  दूसरे  देवास  तज  मन  रोड  प््प्ी
 रेलवे  फाटक  उस  पर  भी  ओवरब्रिज  बनवाने  के  लिए  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  निवेदन

 ड  पर  भी

 आशा  है  मन्त्रो  जो  इन  दोनों  फाटकों  पर  ओवरब्रिज  बनवाने  की  कृपा  *
 दन  करता  हू  ।

 सभापति  हमने  माननीय  मन्त्री  जो  को  लिखा
 के

 हि
 थाकि  रे

 बड़ी  मण्डो  वहां  पर  मालवा  सुपरफास्ट  ट्रन  का  स्टापेज  होना  यह  हत  एक  बहुत

 तक  भोपाल  में  खड़ी  रहती  है  जो  कि  फालतू  समय  े

 लिए  भी  कर  दिया  जाए  |  दर
 इसका  एक  मिनट  का  स्टापेज  सुजातपुर  के

 सभापति  दिल्ली  से  जो  मालवा  सपरफास्ट
 दे

 िध्
 »

 हे  नहीं
 कहे  ट्रेन  जाती  है  इसके  चार  में

 कट  चार

 ।  वे
 हि

 भोपाल  में  नहीं  वे  इन्दौर  तक  जाए  ।  इन  डिब्बों  के  के  से  हे दूसरे
 बहुत  भोड़  हो  जाती  एक डिब्बे में  भी  बहुत से  लोग

 |

 देखा  जाए  ।
 के  चढ़  जांते  हैं  ।  इसको  भी

 भोपाल  में  रेलने  का  कारखाना  बन

 सिवेदन

 न  रहा  इसके  काम  में  तेबी  आनी  ऐसा  मेरा

 ]
 शी  नारायण  चोथे  :  माननी
 सिंणों  की  बजट के  य  सभापति  रेल

 मंत्री  जीं
 ने

 झारतवासियों  की  पीठ  थपथपाने  की  कोशिश  की  है  कि  लोगों  की  आए  के  परताबिक  रेथो

 है  कहकर
 रेलों

 का भाड़ा नहीं बढ़ा है सच तो यह है कि रेल बजट के कं प्रारूप में कुछ परिवर्तन किये गये हैं तथा रेलवे 74
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 अधिकारियों  ने  योजना  तथा  बजट  प्रारूप  में  कतिपय  परिवतंन  किये  इसके  लिए  रेनवे  मत्री
 का  धन्यवाद  नहीं  करना  चाहिए  बल्कि  उन  महान  भारत  वामियों  का  घन्यवाद  करना  चाहिए
 जो  कि  कीमत  वृद्धि  के  खिलाफ  आन्दोलन  करते  रहे  हैं  तथा  फरवरी  के  महीने  में  भारत
 बन्द  आदि  के  द्वारा  लगातार  आन्दोलन  करते  रहे  इसके  बावजूद  भी  रेल  मन्त्री
 लो  ने  76  करोड़  रुपये  का  मुनाफा  कमाया  उन्होंने  द्वितीय  श्रेणी  एक्सप्रेस  एवं  मेलगाड़ियों
 से  250  किलोमीटर  को  दूरी  तक  यात्रा  करने  ग्ालों  के  किराये  में  वृद्धि  को  है  ओर  वह  भो

 7.5  यह  भी  ठीक  नहीं  रेलवे  मंत्री  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  के  नाम  पर  यह
 चाहते  हैं  कि  250  किलोमीटर  तक  यात्रा  करने  वाले  यात्री  या  तो  बसों  में  पशुओं  की  भाँति  या
 फिर  पंसेन्जर  गाड़ियों  से  यात्रा  करें  जिसमें  पानी  आदि  की  कोई  सुविधा  नहीं
 होती  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  समाजवाद  यह  राजीव  गाँधी  का  समाजवाद  हो  सकता

 है  परन्तु  यह  समाजवाद  नहीं  है  ।

 रेल  मंत्री  ने कहा  है  कि  सामान  लाने  ले  जाने  के  बारे  में  कुछ  प्रगति  हुई  रेलों  द्वारा
 2500  लाख  टन  माल  को  ढुलाई  को  गई  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  का  लक्ष्य  :090  लाख  टन  माल  की

 ढुलाई  करने  का  था  तथा  हमने  सातवी  योजना  के  दूसरे  वर्ष  में  सिर्फ  2500  लाख  टन  माल  ह्ी
 ढठाया  है  एवं  हमारे  पास  62,000  किलोमीटर  रेल  लाईन  ही  है  ।  हमने  सिर्फ  2500  लाख  टन  ही
 स्रामान  उठाया  परन्तु  चीन  में  सिफे  52,000  किलोमीटर  रेल  लाइन  होने  पर  भी  रेल  द्वारा
 12000  लाख  टन  माल  की  दढुलाई  को  गई  इस  बात  पर  गौर  किया  जाना  चारिए  ।  वे  अब  रेल
 मंत्री  नहीं  वे  अब  परिवहन  मंत्री  उन्हें  न  सिर्फ  रेलों  का  ही  अपितु  भारत  में  सम्पूर्ण
 बरिवहन  प्रणाली  को  सुब्यवल्थित  करना  है  |  70  प्रतिशत  परिवहन  का  काय॑  रेलो  द्वारा  होना
 यह  राष्ट्रीय  परिवहन  आयोग  की  स्वीकायं  नीति  परन्तु  वास्तव  में  हमने  भारी  वस्तुयें  अधिक
 माजा  में  उठायी  1981-82  में  1919.5  लाख  टन  तथा  1984-85  में  2124.8  लाख  टन  भारी

 बस्तुमं  को  दुलाई  को  यह  अच्छी  बात  है  हमने  अन्य  वस्तुओं  के  वर्ग  में  आने  वाली  वस्तुओं
 की  कम  दुलाई  को  है  ।  भारत  को  ओद्योगिक  देश  कहा  जाता  है  उद्योगो  से  हम  बहुत  सी  वस्तुओं
 का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  और  इनमें  से  अधिकाँश  सामान  की  ढुलाई  रेल  भाड़े  की कीमत  पर  सड़क
 मार्गों  से  की  जाती  है  |  .

 मैं  आपको  आंकड़े  देता  हु  ।  1981-82  में  हमने  वस्तुओं  का  292.5  लाख  टन

 वस्तुओं  को  दुलाई  की  ।”  यह  13.23  प्रतिशत  परन्तु  1984-85  में  यह  सिर्फ  10.13
 शत  हो  था  तथा  कुल  मिलाकर  239.5  लाख  टन  कृपया  इस  बात  पर  ध्यान  दीजिए  ।  अगरਂ

 हम  वस्तुओं  की  रेलों  द्वारा  ज्यादा  ढुलाई  करें  तो  हम  डीजल  तेल  की  ज्यादा  बचत
 कर  सकते  हैं  ।  रेल  से  माल  उठाना  सड़क  मार्ग  के  मुकाबले  1/6  सस्ता  इस  बात  पर  विचार
 किया  जाना

 सभाषति  महोदय  :  आपको  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  है  ?  कृपया  उस
 बारे  में  बताइए  ।  आपके  पास  समय  कम  है  |

 री  नारायण  चोबे  :  यह  बजट  पश्चिमी  बंगाल  पर  आक्रमण  को  भांति  हमें  सभी  बातों
 से  बंचित  रखा  गया  दिधा-तमलोक  रेल  लाइन  के  बारे  में  जो  सहमति  हुई  थी  उससे  वचित  रखा
 गया  नमखाना  पूल  के  काये  के  लिए  मना  कर  दिया  गया  सबसे  ज्यादा  भीड़  वाले  बारसात
 बोंगईमाँव  रेल  लाइन  को  दोहरा  करने  से  भी  मना  कर  दिया  गया
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 मैं  आशा  करता  हु  कि  मानमोय  मंत्री  जो  इसको  जाँच  पश्चिमी  बगाल  में  वा  मफंजी
 सरकार  अगर  वे  राजनंतिक  तोर  पर  उन  पर  हमला  करना  चाहते  हैं  तो  करें  ।  परन्तु  बामपंथी
 सस्‍्कार  से  लड़ने  के  नाम  पर  बंमाल  के  लोगों  पर  हम॑ला  न  करें  ।

 हम  देख  रहे  हैं  कि  लोग  कम्प्यूटर  के  पीछे  दीवाने  अगले  पाँच  वर्षों  में  हूम  520  करोड़
 शबये  मूल्य  के  कम्प्य्टर  खरीदमे  जा  रहे  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  उपयोगी  सिद्ध  होगा  ।  आपने
 स्थ्यं  ही  कहा  है  कि  हमारे  यहाँ  वेगनों  का  उल्पादन  जमंनी  तथा  हटलीं  से  अधिक  है  ।
 फ्रतिवेगन  दूरी  किलो  मीटर  फ़ांस  में  46.2,  अमरोका  में  63.2,  जमंनी  में  47.6,  इटलो  में  39.7
 तथा  भारत  में  90  8  इन  दिनों  कम्प्यूटरों  का  मंगाना  एकदम  बेकार  हमार  यहां  थर्याप्त
 माता  में  जन-शक्ति  कम्प्यूटरों  से  उत्पादकता  में  वृद्धि  नहीं  होगी  ।  बल्कि  रलवे  में  उत्पादकता
 रेजों  ढ्वारा  70  प्रतिशत  सामान  की  ढुलाई  करके  बढ़ाई  जा  सकती

 अगर  हम  अपनी  क्षमता  को  10'13  प्रतिशत  से  बढ़ा  सकें  तो  हम  अन्य  सामान  जो  अब
 अधिकतर  सडक  यातायात  द्वारा  भेजा  जाता  है  तो  हमारा  उत्पादन  निश्चित  रूप  से  बढ़गा।आप
 जानते  हैं  कि अधिक  सड़क  यातायात  का  अर्थ  है  अधिक  डोजल  का  अगर  हम  सड़कਂ
 करा  सामान  भेजना  कम  कर  सकें  और  अगर  हम  रेल  द्वारा  अधिक  सामान  भेज  सके  तो  वह  आपके

 कर्प्यूटर  मंगवाने  से  अधिक  लाभदायक

 जब  आप  कम्प्यूटर  ला  रहे  तो  यह  पता  लगाने  के  लिए  कि  सड़क  द्वारा  कितना  माल  ढोया
 जाता  है  हमें  छोटे  कम्प्यूटरों  को  आवश्यकता  है  ताकि  रेलवे  अधिक  माल  ढ़ोने  के  प्रयास  कर  सके  ।

 एक  ओर  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हू  कि  विदेशों  माल  का  आयात  करने  को  एक  सनक
 हम  विदेशी  रेक  आयात  कर  रहे  हम  प्रोटो-टाइप  के  नाम  पर  विदेशी  इजनों  का  आयात

 कर  रहे  अगर  आपको  प्रोटो-टाइप  रेक  अथवा  इल्जनों  के  आयात  करने  को  आवश्यकता  है  तो
 2  या  )  या  4  ही  आयात  उससे  हमारे  लोग  उनसे  प्रोद्योगिकी  फ्रप्त  कर  सकते  हैं  ।

 परन्तु  अत्वेक  चीज  आप  काफी  संख्या  में  मंगा  रहे  मेरे  विचार  से  इसमें  हमारा  कोई  राष्ट्रीय
 हक  सिद्ध  नहीं  होगा  ।  मैं  समझता  हु  कि  आषको  इस  पर  गोर  करना  चाहिए  ।

 इसके  बाद  सुरक्षा  उपायों  के  बारे  आपने-अपने  क्क्‍तव्य  में  कहा  है  कि  1982-83  में  प्रचा*
 लखन  असफलतायें  13,346  1984-85  में  इनकी  संख्या  14030  पुराने  रेलवे  ट्रैक  के
 के  1982-83  में  प्रथालन  असफलताएं  2787  थी  और  1984-85  मे  ये  4091  थीं  ।  ये  बहुत
 अधिक  अत  लाइनों  के  नचोनोकरण  तथा  स्लीपरों  के  बदसने  को  कहुत  जरूरत  हम  इसे  कर
 रहे-हैं  ।  परम्तु  आप  इसे  ठेकेदारों  द्वारा  करवा  रहे  पहले  ये  कार्य  बिभागीय  श्रम  बल  द्वारा  किये
 कपते  अब  आप  ठेकेदारों  से  करवा  रहे  अगर  ये  कार्य  स्क्‍यं  विभाग  द्वारा  किये  जाएं  तो  ये
 कार्य  बेहतर  हो  सकेंगे  ।

 खड़गपुर  कार्यशाला  के  संबंध  में  आपका  लक्ष्य  2  पी०  ओ०  एच०  प्रति  माह  परन्तु
 श्ापको  मालूम  है  कि  गत  18  माह  में  केवल  एक  लोको  पी०  ओ०  एच०  प्रतिमाह  की  दर  रहो
 इसका  कारण  मेकेनिकल  विभाग  तथा  इसेक्ट्रिकस  विभाग  में  परस्पर  प्रतिइन्द्िता

 यात्री  सुविधाओं  के  संबंध  में  प्रत्येक  सदस्य  ने  कहा  है  ओर  मैं  भो  उनको  बात  को  दोहराना
 चाहत्ता  हू  कि  रेलों  में  सप्लाई  किया  जाने  दाला  भोजन  अच्छा  नहों  होता  राजधानी  एक्सप्रेश्न  में
 भो  हमें  अच्छा  भोजन  कहीं  मिथवत्ता

 हे

 ता
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 इसके  अतिरिक्‍त  दक्षिण  पूर्वी  रेलवे  में  कोई  बिस्तर  उपलब्ध  नहीं  कराया  जाता  है  ।

 इसके  हमें  अभी-अभी  आस्ाम  में  पंडझ्ा  से  एक  तार  प्राप्त  हुआ  है  ।  वहाँ
 पर  सरकार  ने  ऐसे  व्यक्तियों  को  जो  रेलवे  भूमि  पर  रहते  हैं  बहाँ  से  उठावा  शुरू  कर  दिया  है  ।
 पहले  भी  आपने  लोगों  को  हटाने  की  कोशिश  की  थी  ।  हमने  अम्यावेदन  दिया  था  और  आपने  कहा
 था  कि  आप  उन्हें  सहानुभूति

 केरल  राज्य  हमारे  देश  में  घनी  आबादी  वाला  देश  है  लेकिन  रेलवे  के  अनुसार  रेलवे  के  लिए
 काफी  आबादी  नहीं  है  मेरा  एक  मित्र  केरल  से  आया  ओर  यह  मुझ  से  मई  के  महोने  का  आरक्षण
 करवाना  चाहता  था  क्‍योंकि  वह  आरक्षण  पाने  में  असमर्थ  रहा  था  !  इससे  यह  पता  चलता  है  कि
 केरल  के  लिए  रेल  आरक्षण  की  बहुत  मांग

 किराये  भाड़  में  वृद्धि  ने  लोगों  को  बहुत  प्रभावित  किया  मेरे  राज्य  के  बहुत  से  लोग
 उत्तर  में  कार्य  कर  रहे  उनको  बहुत  अधिक  भाड़ा  देना  पढ़ता  है  उनको  इतनी  लम्बी  यात्रा

 करनो  पढ़ती  मैं  रेल  मंत्री  से  लोगों  द्वारा  की  गई  लम्बी  यात्रा  में  कुछ  सीमा  तक  कमी  करने  को
 प्राथंना  करता  हूं  ।

 इसके  अतिरिक्त  केरल  में  रेलवे  लाइनों  का  कोई  विद्युतीकरण  नहीं  हुआ  है  ।  रेलवे  लाइन
 को  एक  इंच  का  भी  विद्युतीकरण  नहों  हआ  है  ।  जंसा  कि  मैंने  कहा  है  वहां  बहुत  अधिक  यात्रा  करने
 बाले  हैं  लोग  यहाँ  तक  कि  गाड़ियों  के  बाहर  लटककर  यात्रा  करते  केवल  तभी  हटायेंगे  जब
 ज्ञाप  उनके  पुनर्वात  की  व्यवस्था  कर  देंगे  ।  इसी  प्रकार  से  कलकत्ता  में  परिक्रमा  रेलवे  के  बारे  में
 गनी  खाँ  चोधरी  ने  हमारे  मुख्यमंत्री  के  सामने  प्रस्ताव  रखा  था  कि  रेलवे  भूमि  पर  +ब्जा  करने
 बाले  लोगों  को  पुनः  बसाने  के  कार्यक्रम  पर  आने  वाली  लागत  का  50  प्रतिशत  रेलवे  द्वारा  वहन
 किया  जायेगा  तथा  बाकी  का  50  प्रतिशत  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाये  ।  मैं  इस
 घर  विचार  करने  का  निवेदन  करता  हुं  ।  अब  आप  ग़नी  खाँ  चोधरी  द्वारा  किये  गये  वायदे  से  पीछे
 हट  रहे  में  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  आप  इस  पर  विचार

 26.2.86  को  भारत  बंद  का  आयोजन  किया  गया  था  |  बेजवाड़ा  में  डी०  आर०  एम०  के
 कार्यालय  में  अधिकारियों  सहित  कोई  भी  रेल  कमंचारी  ड्यूटी  पर  नहीं  जा  सका  |  आपने
 कारियों  के  विरुद्ध  तो  कोई  कायंवाई  नहीं  की  परन्तु  साधारण  रेल  कमंचा  रियों  के  खिलाफ  कार्यकाई
 कर  रहे  हैं  ।

 रेल  कमंचारियों  के  लिए  क्वार्टरों  के  बारे  में  आपने  बताया  है  कि  37  प्रतिशत  रेल
 के  पास  क्वार्टर  श्रतः  63  प्रतिशत  रेल  कम  चारियों  के  पास  कोई  क्याटर  नहीं  है  ।  ये

 क्वार्टर  भी  उपयुक्त  नहीं  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  ये  सामूली  बातें  हैं  ।
 झो  सारायण  जोबे  :  नहीं  ये  बहुत  हो  महत्वपूर्ण  बातें  10,71,000  रेल

 चारियों  को  क्वार्टर  दिये  जाने  आप  5  वर्ष  में  20,000  क्वार्टरों  का  निर्माण  कर  रहे
 इसका  अर्थ  हुआ  4000  क्ंवाटंर  प्रति  व  ।  अगर  आप  इस  गति  से  क्वार्टर  बनायेंग्रे  तो  सभी  रेल
 कर्मचारियों  को  क्वार्टर  देने  में  268  वर्ष  लगेंगे  ।  कृपया  इस  पर  योर

 अन्तिम  बात  ।  आपने  पंजाब  के  बारे  में  समझोता  किया  है  ।  आपने  आसाम  के  बारे  में
 झोता  किया  हम  इससे  खुश  हमारो  प्राथंना  है  कि  आप  रेल  कर्मचारियों  के साथ  भी
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 झौता  करें  ।  उन्हें  सेवा  से  हटाइये  मत  सेवा  से  हटाये  गये  सभी  रेल  कमंचारियों  को  बहाल  किया
 जाये  ।  यह  अमानवोय  रेलवे  कर्मचारियों  के  साथ  भी  समझोता  कीजिए  |

 भो  सुल्लापल्लों  रामचन्द्रत  :  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  माननीय

 परिवहन  मंत्रों  द्वारा  1986-87  वर्ष  के  लिए  प्रस्तुत  किए  गए  रेल  बजट  में  यात्री  भाड़े  और  माल

 भाड़ें  में कोई  विशेष  वृद्धि  नहीं  को  गई  है  ।  यह  देखकर  खुशी  होती  है  कि  अधिकांश  आम  यात्ियों
 पर  इस  रेल  बजट  का  प्रभाव  नहों  पड़ा  यह  बजट  बल्कि  अधिक  प्रशंसनीय  है  क्योंकि  इसका

 उद्देश्य  यात्रियों  को  अधिक  से  अधिक  सुविधा  प्रदान  करते  हुए  अधिक  से  अधिक  आय  कमाना  है  ।
 यश्षपि  हस  ब  पेट्रोल  पदार्थों  के  मूल्यों  में  अभूतपूर्व  वृद्धि  हुई  है  फिर  भी  माननीय  रेल  मंत्री  ने
 मासभाड़े  तथा  पासंल  भाड़ों  में  दृद्धि  नहों  की

 हमारे  माननीय  रेल  मंत्री  पुरानी  कहावत  का  एक  बेहतरीन  भ्रामक  होते  हैंਂ  को
 शानदार  मिसाल  वह  थोड़े  सख्त  लगते  हैं  परन्तु  उनकी  आन्तरिक  कोमलता  इस  नरम  बजट  से

 प्रतिबिम्बित  होती  है  ।  लम्बी  दूरो  को  गाड़ियों  में  हुई  किराया  वद्धि  आश्चयंजनक  नहीं  है  झोर  यात्रा
 करने  वाली  जनता  ने  इस  संबंध  में  किसी  भी  प्रकार  का  कोई  विरोध  अथवा  एतराज  व्यक्त  नहीं
 किया

 लम्बी  दूरी  को  गाड़ियों  में  हुई  किराया  वृद्धि  से  केरल  के  लोग  सबसे  अधिक  प्रभावित  हैं
 क्योंकि  भोगोलिक  दृष्टि  से  केरल  हमारे  देश  के  दक्षिणी  भाग  में  सबसे  दूर  स्थित  भारत  के

 उत्तरी  भाग  तक  पहुंचने  के  लिए  केरल  के  लोगों  दो  एक  लम्बी  यात्रा  करनी  पड़ती  है  ।  उन  लोगों  के

 लिए  जो  केरल  से  यात्रा  करके  आते  यह  वृद्धि  कष्टप्रद  नहीं  है  क्योंकि  तुलनात्मक  तौर  पर
 इस  मामली-सो  वृद्धि  का  मकसद  अधिक  राजस्व  प्राप्त  करना  है  जिससे  69  करोड़  रुपये  का  लाभ

 होगा  ।  यह  निश्चय  हो  मंत्री  महोदय  को  बुद्धिमता  है  कि  उन्होंने  मालभाड़  ओर  पासल  भाड़ों  में

 वृद्धि  नहीं  की  है  क्योंकि  इससे  मुद्रास्फीति  में  वृद्धि  होती  ।

 इस  बजट  के  भविष्यवक्ताओं  ने  यह  भविष्यवाणी  की  थी  कि  अभूतपूर्व  मुद्रास्फीति
 होगी  ।  परन्तु  बजट  प्रस्तुत  करने  के  पश्चात्‌  इससे  उन  भविष्यवकक्‍्ताओं  पर  कुठाराघात  हुआ  है  ओर
 मैं  माननीय  मंत्री  जो  को  अपने  देश  की  मुद्रास्फीति  दर  को  कम  करने  के  प्रयास  के  लिए  बधाई
 देता  हूं  ।

 इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  भारतीय  रेलवे  का  वर्ष  1985-86  में  कार्यकरण  सर्वोत्तम
 रहा  ऐसा  कर्म  चारियों  के  कठोर  परिश्रम  तथा  मंत्री  महोदय  द्वारा  रेलवे  के  विभिन्‍न  क्षोत्रों  में
 अपनाये  गए  कठोर  वित्तीय  अनुशासन से  प्राप्त  हुआ  हम  सभी  जानते  हैं  कि  भारतीय  रेलवे
 एशिया  का  सबसे  बड़ा  संगठन  यह  इस  देश  के  लाखों  लोगों  को  सबसे  अधिक  रोजगार  के
 सर  प्रदान  करने  वाला  संगठन  यहां  मैं  एक  सुझाव  देना  हम  जानते  हैं  कि
 आजकल  अधिकांश  निर्माण  कार्य  गेर-सरकारी  एजेंसियों  तथा  ठेकेदारों  द्वार  किया  जाता  मेरा
 यह  नम्न  सुझाव  है  कि  आज  के  बाद  परिवहन  मत्रालय  में  अलग  से  एक  निर्माण  स्कन्ध  होना  चाहिए
 ताकि  यह  संपूर्ण  देश  में  हजारों  युवाओं  "  ओर  अधिक  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  करा  सके  ।

 सभापति  महोदय  ।  कृपया  आप  अपने  राज्य  की  बात  कीजिए  ।
 झो  मुल्लापल्ली  मैं  अपने  राज्य  पर  आता  हूं  ।  किनोमीटर  के

 श्राधार  पर  किये  गये  एक  अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  हमारे  देश  में  प्रति  एक  लाख  लोगों  के  लिए
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 श्रोसतन  दस  कि०  मो०  रेलवे  लाइन  है  ।  परन्तु  यह  अनुपात  मेरे  राज्य  अर्थात्‌  पर  लाग
 नहीं  होता  है  ।  वहां  पर  रेलवे  लाइन  को  लम्बाई  मात्र  916  किलोमीटर  है  ओर  यह  राष्ट्रीय  मौसत
 से  बहुत  कम  हमारे  यहाँ  एक  लाख  लोगों  के  लिए  ओसतन  4  कि०  मो  रेलवे  शाइन  है  ।  यह्‌
 बड़े  दुःख  को  बात  है  कि  इस  बार  भी  भारतीय  रेलवे  ने  केरल  राज्य  को  उपेक्षा  की  पिछली
 बार  जब  मैं  इस  सप्मा  में  अपना  पहला  भाषण  दे  रहा  था  तो  मैंने  इस  पहलू  का  हवाला  दिया

 यहां  भी  मैं  इसके  बारे  में  उल्लेख  करना  चाहता  1984-85  में  केरल  राज्य  को  9.71  करोड़
 रुपये  आबंटित  किये  गये  ये  ।  1985-86  में  इसे  घटाकर  6.36  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  था  ।  इस
 बर्ष  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  हैं  कि  हमारे  राज्य  को  मात्र  5.24  करोड़  रुपये  आबंटित  किये  गए  हैं  ।
 मलयालम  में  एक  कहावत  है  :  वाले  बालक  को  हो  दूध  मिलता  है

 ।”  क्या  यह  हमारे  राज्य
 पर  भी  लागू  होती  है  ?  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  हमें  श्रपना  उचित  हक  प्राप्त
 करने  के  लिए  कब  तक  जोर-जोर  से  चिल्लाना  पड़ेगा  ।  जहाँ  तक  भारतीय  रेलवे  का  संबंध  है  केरल
 का  मालाबार  क्षेत्र  एक  बहुत  ही  उपेक्षित  क्षेत्र  आप  मालांबार  क्षेत्र  को  अपने  देश  के  विकास
 नक्शे  में  नहीं  दू  ढ़  सकते  ।  मालाबार  क्षेत्र  में  छः  बड़े  जिले  हैं  बोर  केरल  की  लगभग  आधी
 संख्या  हमारे  देश  के  इस  भाग  में  रहती  है  ।  कुट्टीपुरम  से  मंगलौर  तक  रास्ते  में  एक  दर्जन  से  अधिक
 फाटक  पड़ते  यह  मेरा  विनम्र  तिवेदन  है  कि  आ  रादी  के  कोई  भी  नया  रेलवे  ऊपरिपुल
 भारतीय  रेलवे  द्वारा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  नहीं  बनाया  गया

 एफ  ओर  महत्त्वपूर्ण  बात  जिसका  मैं  सुझाव  देना  चाहता  हूं  यह  मंग्रलोर-मद्रास  लाइन

 हमार  देश  की  सबसे  पुरानी  लाइनों  में  स ेएक  है  ।  शोरानुर  से  मंगलोर  के  बीच  लाइन  का  कोई
 विकास  नहीं  हुआ  है  ।  मंगलोर  से  शोरानुर  के  बीच  रेल  यात्रा  करने  का  समय  बहुत  अधिक  है  और
 हस  समय  को  कम  नहीं  किया  जा  सकता  क्‍योंकि  इस  क्षेत्र  में  कोई  दोहरी  लाइन  नहों

 सभापति  सहोदय  :  कृपया  भाषण  समाप्त  करने  का  प्रयास  को जिए  ।

 झो  सुल्लापललो  रामचन्द्रनू  :  दो  ओर  महत्त्वपूर्ण  बातों  का  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  हू  ।
 केरल  राज्य  में  विद्य त  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  हमारी  राज्य  सरकार ने  केन्द्र  सरकार  से  यह
 प्रस्ताव  किया  था  कि  यदि  वह  केरल  में  विद्युत  गाड़ियां  चलाना  शुरू  करें  तो  वह  सस्ती  दर  पर

 विद्युत  देने  को  तंयार  हैं|  परन्तु  ऊेन्द्र  सरकार  ने  यह  बात  अनसुनी  कर  दी

 एक  ओर  महत्त्वपूर्ण  बात  कुट्टीपुरम  से  गुरुवयूर  तक  एक  नई  रेलवे  लाइन  बिछाना  है
 जिसका  जिक्र  मेरे  कई  साथियों  ने  पहले  ही  कर  दिया  है  ।

 एक  ओर  महत्त्वपूर्ण  निवेदन  मैं  तेलीचेरी-मेसूर  लाइन  के  बारे  में  करना  चाहता  हू  ।  1901
 में  ब्रिटिशों  द्वारा  पहला  सर्वेक्षण  किया  गया  था  |  1914-1918  में  एक  ओर  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।

 दूसरे  महायुद्ध  के  दोरान  भी  एक  तीसरा  सर्वेक्षण  उन्हों  ब्रिटिशों  द्वारा  किया  गया  था  और  वे  इस
 निष्कर्ष  पर  पहुंचे  थे  कि  यह  लाभदायक  तथा  आथिक  रूप  से  उपयुक्त  लाइन  होगी  ।  परन्तु  हमारी
 सरकार  द्वारा  आजादी  के  बाद  इस  तरफ  कुछ  भी  कार्य  नहीं  किया  गया  है|

 स्वर्गीय  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  इस  लाइन  की  आवश्यकता  से  पूरी  तरह  से  सहमत  थे  ।
 मैं  उस  स्थान  से  आया  हूਂ  जहाँ  हाल  ही  में  दुर्भाग्यपूर्ण  रेल  दुघंटना  हुई  थी  ।  मुझे

 ख्शो  है  कि  माननीय  ओर  आदरणीय  परिबहन  श्री  बंसीलाल  ने  इस  संबंध  में  बहुत  ही
 शीक्नतापूर्वक  कार्यवाई  की  थी  ।  उन्होंने  अपने  युवा  श्री  माघवराव  सिंधिया  को  तेलीचेरी  भेजा
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 था  जहाँ  से  मैं  आया  हूं  ।  उस  दुघंटना  में  27  मूल्यवान  जानें  गयी  माननीय  प्रधानमंत्री  को

 सहमति  से  हमारे  रेल  मंत्री  ने  3000  रुपए  की  अनुग्रह  राशि  प्रत्येक  मृतक  के  परिवार  को  दिलवायी

 यहाँ  पर  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  यह  राशि  बहुत  कम  है  ओर  इसे  बढ़ाया  जाना

 चाहिए  ।  यहाँ  पर  ताकिक  वाद  विवाद  में  पढ़ने  का  सवाल  नहीं  मैं  तो  नेतिक  भाधार  पर  बात
 कर  रहा  हूਂ  |  इस  राशि  को  बढ़ाया  जाना  मैंने  इस  दुर्भाग्यपूर्ण  दुर्घटना  के  बारे  में  माननीय
 प्रधानमंत्री  को  लिखा  था  ओर  उन्होंने  मुझे  पिछली  रात  इस  प्रकार  जवाब  दिया  है  ।

 की  रेल  दुघंटना  वास्तव  में  एक  दुःखद  घटना  हम  मृतकों  के  संबंधियों  को
 जो  सहायता  कर  सकते  हैं  वह  हम  कर  रहे  हैं  ।”

 मैं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता  हू  कि  कम  से  कम  मृतक  के  परिषार  के  एक  सदस्य
 को  अनुकम्पा  के  आधार  पर  रेलवे  में  नौकरी  दी  जाये  ।

 निष्कर्ष  में  हमारे  आदरणीय  परिवहन  श्री  बंसीलाल  द्वारा  प्रस्तुत  रेल  बजट  का
 दार  समर्थन  करता  हू  तथा  कामना  करता  हूं  कि  बह  ओर  उनके  युवा  श्री  माधवराव  सिंधिया
 रेलवे  को  देश  का  बहुत  ही  लाभदायक  एवम्‌  प्रभावी  विभाग  बनाने  में  सफल  हों  ।

 ]
 शो  जनक  राज  शुप्त  :  चेयर  मेन  आनरेबल  रेल  मंत्री  साहब  खुद  तो  बहुत

 कम  बोलते  लेकिन  इनका  अमल  ओर  ऐसे  लग  रहा  है  जेसे  तेजी  से  ओर  ज्यादा  द्वोता

 बजट  पढ़ने  के  जिसको  अवामी  बट  कहा  जा  सकता  ऐसा  लगता  है  कि  हमारे  रेल
 मंत्री  जी  कितने  एफीशियेन्ट  एडमिनिस्ट्रंटर  कितने  गरोब-दोंस्त  हैं  ओर  इनके  दिल  में  अवाम
 को  सेवा  फरने  को  सुविधा  देने  की  कितनो  तड़प  हैं  ।

 यह  सही  है  कि  अब  ट्र  ने ंसमय  पर  चलती  हैं  और  सहूलियतें  भी  काफी  बढ़ी  लेकिन
 इसमें  ओर  अधिक  सुधार  करने  को  जरूरत  रेलवे  की  प्राफिट  भी  काफो  हुआ  है  और  रेलवे  ने
 लोगों  ओर  कमंचारियों  का  भी  पूरा  ख्याल  रखा  इसके  लिये  मैं  मंत्री  जी  को  मुबारकबाद  देना
 चाहता  हूं  ।  ध

 मैं  कुछ  चस्द  सुझाव  रेल  मंत्री  जो  को  पेश  करना  चाहता  हूं  ।  आप  जानते  हैं  कि  जिस
 इलाके  से  मैं  मेभ्बर  बनकर  आया  हू  ।  जम्मू-कश्मी  वह  बहुत  ही  वेकवर्ड  रियासत  है  ।  इस  रियासत
 के  लोगों  का  ज्यादा  दारोमदार  टूरिस्ट्रस  और  उन  लोगों  पर  है  जो  वंष्णो-देवो  को  यात्रा  पर  जाते

 मैंने  पहले  भी  बहुत  बार  अब  फिर  कहना  चाहता  हूं  कि  जम्मू  से  दिल्‍ली  और
 दिल्लौ  से  जम्मू  कोई  ऐसी  ट्रेन  नहीं  है  जो  कि  दिन  में  चलतो  इससे  पेसेंजसं  को  काफी  समय
 तक  इन्तजार  करना  पढ़ता  बहां  पर  एक  फास्ट  ट्रेन  चलनो  चाहिये  जिससे  लोगों  को  सहूलियठ
 मिले  ओर  ज्यादा  से  ज्यादा  सोग  आ-जा

 दूसशे  जो  कि  मैंने  पिछले  सेशन  में  भी  कही  थी  वह  है  कि  हिल-स्टेशन  कतसेशन  पास
 पहले  आप  उनको  देते  थे  जो  कि  हिल-स्टेशन  पर  जाना  चाहता  लेकिन  कुछ  समय  से  यह
 सेशन  देना  बंद  कर  दिया  में  चाहुगा  कि  इस  पर  तवज्जह  देकर  दुबारा  से  उस  सिस्टम  को
 रिवाइलज  करें  जिससे  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  टूरिस्ट  लोग  वहां  जा  सके  ।  इससे  हिमाचल  जम्बू»
 कश्मीर  ओर  दूसरे  हिल-स्टेशनों  को  काफ़ो  फायदा  होगा  ।  *
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 यह  एक  स्वागत-योग्य  बात  है  कि  आप  25  परसेंट  कनसेशन  उन  युवाओं  थादि  को  देते  हैं
 जो  कि  13  से  33  साल  तक  को  उम्र  के  लेकिन  आपने  इस  पर  एक  पाबंदी  लगा  दी  है  कि  उन
 लोगों  के  लिये  यह  कतसेंशन  है  जो  एक  हजार  किलोमीटर  से  ज्यादा  का  सफर  करें  ।  ज्यादा  लोबों
 को  इससे  फायदा  नहीं  होगा  ।

 अगर  कशमीर  से  यहां  आना  ाहें  या  दिल्ली  से  कुछ  नोजवान  वहां  पर  जाना  चाहें  तो  मैं

 एक  मिसाल  के  तोर  पर  कह  रहा  हूं  कि  उनके  लिए  यह  बिल्कुल  हो  कन्सेशन  नहों  है  ओर  म॒  वे
 इसका  कोई  फायदा  ही  उठा  सकते  क्योंकि  एक  हजार  किलोमीटर  तो  और  बिहार  तक
 जाकर  बनेगा  ।  इसलिए  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  है  कि  इसको  300  किलोमीटर  से  ऊपर  न  रखा

 तीन  सो  किलोमीटर  तक  जो  भी  सफर  करते  हैं  नोजवान  उनको  यह  कन्सेशन  दिया  जाना

 चाहिए  ।

 इसके  अलावा  मेरा  जो  हल्का-इन्म्तखाब  है  पु  वहां  दो  सो  किलोमीटर  तो  बाडेर
 एरिया  है  और  पहाड़ो  एरिया  है  ओर  लोग  मेहसती  भी  मैं  गुजारिश  करू गा  कि  आप  इस  तरफ

 तबज्जह  दें  |  ठोक  है  कपू  रथला  में  एक  फैक्टरी  लग।ई  है  लेकिन  हमारे  यहां  लकड़ी  भी  सस्ती  मिलती
 सेबर  भी  सस्ता  है  ओर  अन्य  फंसिलिटीज  भौ  मोजूद  हैं  तो  उनको  तरफ  आप  तवज्जह  दें  धोर

 एक  नयो  फंक्टरी  राजोरी  या  पुछ  में

 इसके  अलावा  वहां  पर  पुन्छ  ओर  राजोरी  में  कोई  भी  ऐसा  इन्तजाम  नहीं  है  कि
 लोग  अपना  रेलवे  में  रिजर्वेशन  करवा  सके  तो  उसके  लिए  मेरी  दरख्वास्त  है  कि  डिस्ट्रिक्ट  हैडक्वाटस
 पर  रिजवेशन  काउस्टर  खोले  जाये  ताकि  लोग  वहाँ  से  रिजवेशन  करवा  सके  ॥

 एक  सज्जश्चन  ओर  दूगा  ।  जब  ट्रंन  पठानकोट  तक  जाती  थी  तो  वहां  पर  एक  एजेंसी
 कृष्ण  हूंड  कम्पनीਂ  की  जितने  भौ  गुड़ज  ट्रेन  से  जाते  उनको  वह  ले  जाती  थीं  ।

 भाप  जानते  ही  हैं  कि  हमारी  रियासत  का  एरिया  बहुत  है  इसलिए  कश्मीर  या  लद्वाख  तक  माल  ले
 ज्ञाने  के लिए  एक  वंसी  ही  एजेन्सी  वहां  पर  प्रोवाइड  की  जानी  चाहिए-यह  मेरा  सजेश्चन  है  ।

 झी  सन्‍्तोष  कूमार  सिह  :  सभापति  आपने  मुझे  जो  रेल  बजट  पर
 खर्चा  करने  का  अबसर  दिया  है  उसके  लिए  में  आपका  भाभार  व्यक्त  करता  हूं  ।  हमारे  रेल  मन्‍त्री
 थो  ने  एक  ऐसा  बजट  पेश  किया  है  जो  आम  जमता  को  राहत  के  साथ  जोड़ते  हुए  अपने  विभाग  के
 कार्यों  को  सुचारू  रूप  से  चलाने  का  संकल्प  उसमें  लिया  गया  चाहे  कंम्प्यूटर  के  माध्यम  से

 बाड़ियों  में  आरक्षण  किए  जाने  की  एक  नयी  दिशा  को  कल्पना  चाहे  माल  सवारी  डिब्बे
 डौजल  ओर  बिजली  के  इंजनों  को  बढ़ाने  को  योजना  चाहे  रेल  पथ  के  विद्य,तोकरण  की  योजना

 चाहे  दिल्ली  से  कानपुर  ओर  दिल्‍ली  से  आगरा  तक  डबल  लाइन  बनाने  को  योजना  चाहे
 रेल  कर्मचारी  जिनके  माध्यम  से  रेल  सुविधाओों  को  बढ़ाया  ओर  अच्छा  बनाया  जा  सकता  उनको
 क्यार्टं्स  की  सुविधा  देने  को  बात  हो  या  अस्पताल  को  सुविधा  के  जिए  धन  देने  को  बात

 चाहे
 बुक्षा  रोपण  के  माध्यम  से  पर्यावरण  को  सन्तुलित  करने  के  लिए  संकल्प  लेने  को  बात  दह्वो-इस  प्रकार
 की  जो  तमाम  सुविधायें  इस  बजट  के  माध्यम  से  उन्होंने  दी  हैं  कद  स्वागत-योग्य  1985-86  में

 प्रुवाओं  के  खिए  देश  भ्रमण  के  साथ  राष्ट्र  की  एकता  ओर  संस्कृति  को  मजबूत  करने  के  लिए  25
 परसेन्‍्ट  छूट  देने  को  बात  कही  गई  थी  उसको  इस  साल  भी  जारी  रखा  गया  इसके  लिए  मैं

 छा
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 नीय  मंत्री  जो  को  बधाई  देना  चाहता  हू  ।  इतने  कम  संसाधनों  में  रेल  की  सुविधाओं  को  बढ़ाने  के

 लिए  जिस  सुथ्यवस्थित  ढंग  से  इस  रेल  बजट  को  पेश  किया  गया  है  और  जिस  यात्रा  में  जनता  को

 राहत  देने  का  काम  किया  गया  है  उसके  लिए  भन्‍्ती  महोदय  की  प्रशंसा  करना  आवश्यक  है  ।

 अब  मैं  ्लापका  उस  क्षेत्र  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता  जिस  क्षेत्र  से  मैं  आता  हु  ।
 उत्तर  प्रदेश  का  पूर्वांचल  इलाका  आज  भो  पिछड़ेपन  के  कगार  पर  खड़ा  हुआ  है॥  वहां  के  लोग

 पिछड़ेपन  से  आज  भी  नहीं  उठ  पा  रहे  हैं  ।  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  है  कि  किसी  क्षेत्र
 के  विकास  के  लिए  रेलें  मेरुदन्ड  का  काम  करती  पूर्वांचल  का  वह  इलाका  जहां  आजादी  को

 लड़ाई  में  गाजीपुर  के  इलाके  के  लोगों  ने  इतिहास  में  प्रस्तावना  बनाई
 आजादी  के  इतिहास  के  भराज  वे  विकास  के  मार्ग  में  रेलों  के  दुर्भाव  में  उनकी  सुविधाओं  ओर

 उपसंहार  की  कमी  को  महीं  जुटा  पा  रहे  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  देश  को  इकक्‍्कीसवों  सदी  में

 बढ़ते  हुए  ले  जाता  चाहते  हैं  ।  उस  क्षेत्र  के  तमाम  लोगों  ने  आजादी  की  लड़ाई  में  अपने  खून  से  उस
 धरती  को  सींचा  था  ।  उस  पूर्वांचल  क्षेत्र  में  ही आजादी  का  बिगुल  बजाया  उस  इलाके  का
 जिला  मुख्यालय  चाहे  आजमगढ़  चाहे  बलिया  चाहे  गाजीपुर  लेकिन  वहां  बड़ी  लाइन
 बनाने  को  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है|  इस  बजह  से  वहाँ  के  इलाके  के  लोगों  ने  आज  तक
 डीजल  इन्जन  ओर  बिजली-इन्जब  को  देखा  नहों  है  कि  वे  कंसे  हुआ  करते  हैं  ।  आज  हम  डोजल
 इन्जन  की  माँग  बिजली  इन्जन  को  माँग  करें  ओर  बड़ी-बढ़ी  लाइनों  को  सांग  लेकिन
 उसके  पहले  हमारे  पास  लाइन  तो  होनी  वह  लाइन  हमारे  पास  नहीं  हमारे  जिला

 हैडक्वार्टर  तक  बड़ों  लाइन  नहीं  वहाँ  कोई  सम्पक  हो  नहीं  है  ।  मैं  आपको  यह  भी  बताना  चाहता
 हू  कि  उस  क्षेत्र  का  कई  बार  सर्वे  हो  चुका  लखनऊ  से  शाहगंज  बड़ी  लाइन  लेकिन  शाहगंज
 से  श्राजमगढ़  ओर  बलिया  होते  हुए  बड़ो  लाइन  नहीं  इस  बारे  में  आवाज  भी  उठाई  थी  और
 लिखा  भी  तो  उत्तर  मिला  कि  संसाधनों  के  अभाव  में  अभी  संभव  नहीं  है  ।  मैं  आपको  बताना
 चाहता  हू  कि  एक  तरफ  तो  यह  जवाब  दिया  जाता  है  ओर  दूसरी  तरफ वे  क्षेत्र  तो  पहले  से  हो
 विकसित  उनका  और  विकास  करना  जरूरी  है  ओर  तीसरी  तरफ  वह  क्षेत्र  जहां  के  लोगों  ने
 देश  की  एकता  ओर  अखण्डता  को  बनाए  रखने  के  देश  को  आजाद  कराने  के  लिए  सहयोग

 वहां  क्या  थोड़ा  सा  भी  विकास  नहीं  होना  चाहिए  ।  यह  प्रश्न  हमारे  सामने  प्रश्न  चिहन  के
 झूप  में  उभर  कर  आता  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आप  उस  लाइन  को
 धोर  जल्दी  से  जल्दी  ध्यान  दें  ।

 एक  निवेदन  मैं  आपसे  बनारस  से  भटनी  लाइन  के  बारे  में  करना  चाहता  हु  ।  इस  लाइन
 पर  कई  वर्षो  से  कार्य  हो  रहा  लेकिन  होता  क्‍या  है  कि  थोड़ा  सा  कार्य  होता  फिर  वह  कार्य
 किसी  कारण  से  रुक  जाता  मंत्री  जी  ने  एक  करोड़  रुपया  उसके  निर्माण  के  लिए  इस  बजट  में
 एशाट  किया  मैं  कहना  चाहता  हू  कि  यही  निर्माण-रेशी  चलता  रहा  तो  माननीय  मंत्री  जी
 कितना  हौ  धन  आवंटित  उस  लाइन  के  बनाने  में  45  साल  ओर  लगेंगे  और  इससे  ज्यादा  भी  लग
 सकते  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हू  कि  इस  क्षेत्र  के  लोगों  ने  ऐसा  कोन  सा  गुनाह  किया  कोन
 सी  ऐसी  बुराई  को  है  कि  वहां  के  लोगों  का  विकास  नहीं  हो  रहा  इसके  साथ-साथ  मैं  आपसे  यह
 भो  निवेदत  करना  चाहता  हू  कि  बनारस  से  दिल्ली  आने-जाने  के  लिए  गाड़ो  की  सुविधा  होनी
 चाहिए  ।  दिल्ली  से  सुबह  चलकर  रात  को  बनारस  पहुंच  सकें  और  इसी  प्रकार  बनारस  से  सुविधा
 होनौं  चाहिए  ।
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 हन  शब्दों  के  साथ  मैं  रेल  बजट  की  मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  अपनी  बात  समाप्त
 करता  हू  ।

 श्री  राम  श्रेष्ठ  खिरहर  :  सभापति  सरकार  द्वारा  लाए  गए  इस  बजट
 के  समथन  में  में  खड़ा  हुआ  हू  ।  निश्चय  यह  बजट  प्रशंसा  के  योग्य  खास  तोर  से  देश  के

 युवाओं  पर  और  कम  आय  के  जो  लोग  उन  पर  विशेष  ध्यान  दिया  गया  इसके  लिए  मंत्री  जी

 मुबारकबाद  के  पात्र  हैं  परन्तु  युवा  बर्गों  के  कन्सेशन  के  संदर्भ  में  यह  कहू गा  ओर  मेरे  साथी  गुप्त  जी

 द्वारा  भी  यह  प्रश्न  उठाया  गया  है  कि  यह  जो  सीमा  एक  हजार  मील  की  निर्धारित  की  गई  इस
 को  कम  करने  की  आवश्यकता  है  अन्यथा  हमारे  अधिकांश  युवक  इस  फायदे  से  बंचित  रह  जायेगे  ।
 रेल  मंत्री  जी  को  इसके  बारे  में  सोचना  चाहिए  ।

 ये  जो  तमाम  सुविधाएं  दी  गई  हैं  और  बढ़ते  हुए  कदम  दिखाए  गए  वहाँ  पर  पिछड़े
 इलाकों  की  तरफ  उदासीनता  भी  बर्ती  गई  मैं  खास  तौर  पर  बिहार  की  उत्तरी  सीमा  की  बात
 करता  हू  जो  भारत-नेपाल  सीमा  पर  स्थित  है  |  मैं  सीतामढ़ी  से  बता  हूं  ।  जगत  जननी  जानकी
 की  वह  जम्मभूमि  है  और  हिन्दुस्त.न  की  जो  संस्कृति  उप्तकी  वह  प्रेरणा  स्रोत  रहो  है  |  वहाँ  पर
 विश्व  के  हर  भाग  से  यात्नो  आते  हैं  और  वह  एक  तीथ॑  स्थान  है  लेकिन  दुःख  के  साथ  यह  कहना
 पड़ता  है  कि  सीतामढ़ी  जाने  के  लिए  बिहार  को  राजघानी  पटना  से  तो  24  घंटे  का  समय
 लगता  है  और  मुजफ्फरपुर  से  चलें  तो  2  घंटे  लगते  हैं  जबकि  मुजफ्फरपुर  से  उसकी  दूरी  33
 मील  इस  संदभं  में  हमारे  पिछले  साथियों  ने  भी  प्रश्न  उठाए  थे  और  लबित  बाबु  के  मंत्रित्व
 काल  में  सीतामढ़ी  से  मुजफ्फरपुर  रेलवे  लाइन  की  इंक्वायरी  हुई  थी  और  यह  इन्वेस्टीगेशन  की  गई
 थो  कि  यह  संभव  है  या  नही  परन्तु  किन्हीं  कारणों  स ेआज  तक  वहू  लाइन  नहीं  बम  सकौ  हें  ।  उस
 पर  किसी  ने  सोचा  जब  इस  प्रश्न  को  लेकर  अपने  ट्रान्सपोर्ट  मिनिस्टर  साहब  से  मीटिंग
 तो  यह  बताया  गया  कि  इस्वेस्टोनेशन  रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  है  कि  रेलवे  लाइन  रेवेन्यू  लास  में
 चलेगी  क्‍योंकि  कोई  गुड्स  ट्रंन  नहों  चल  पाएगी  ओर  इसका  कारण  यह  है  कि  वहां  पर  कोई  इंडस्ट्री
 या  खान  खनिज  नहीं  है  जिससे  माल  गाड़ी  चलाई  जा  जब  ऐसी  बात  तो  उस  भू-भाग  का

 पिछक्ञषापन  कैसे  दूर  किया  हमारी  सरकार  के  आज  बढ़ते  हुए  कदम  हैं  ओर  वह
 शताब्दी  में  जाने  कौ  बात  कह  रहो  इसलिए  मैं  यह  चाहू गा  कि  रेल  मंत्री  जी  को  प्लानिंग
 विभाग  से  मतंक्‍य  करके  ऐसे  पि'ऊड़े  इलाकों  के  लिए  वेलफेयर  स्कीम  में  रेलवे  लाइन  देने  की  व्यवस्था
 करनी  चाहिए  ताकि  उस  भू-भाग  में  भी  रेलवे  लाइन  जा  सके  ।  वहां  के  लोगों  ने  रेल  लाइन  को
 देखा  तक  नहीं  है  ।  ऐसे  पिछड़े  इलाकों  को  भी  भाप  को  रेल  लाइन  से  जोड़ना  चाहिए  ।

 साथ  हो  एक  भोर  महत्वपूर्ण  बात  का  मैं  जिक्र  करना  साल  1985  के  सितम्बर
 महीने  में  नेपाल्ष  सरकार  ने  भारत-१पाल  सौमा  पर  किशन  गूंज  से  छितोनी  तक  नेशनल  हाईव  बनाने
 को  बात  कही  हम  जो  सीमावर्ती  क्षेत्रों  के  संसद  सदस्य  उन्होंने  एक  बेढक  को  भोर  तौन  मुख्य
 मुद्दों  पर  निर्णय  लिया  जिसका  एक  दस्तावेज  बनाया  गया  ओर  प्रधान  मनन्‍्त्रो  जो  से  मांग  की  गई  कि
 सीतामढ़ी  से  मुजफ्करपुर  तक  लाइन  दी  जाए  एवं  दरभंगा  से  नरकटियागंभ  की  छोटी  लाइन  को  बड़ी
 लाइन  में  कन्वर्ट  जाए  भौर  साथ  ही  छितोनी  रेलवे  ब्रिज  को  अबिलम्ब  बनाया  ताकि
 बिहार  ओर  यू०पो  जुड़  सके  लेकिन  उसको  तरफ  इस  बजट  में  कहो  कोई  इशारा  नहों  किया  गया  है  ।
 हमार  मंत्री  जी  यहां  मोजूद  में  आशा  करता  हू  कि  वे  हमारी  इन  मागों  पर  निश्चित  रूप  से  ध्यान

 बहुत  सी  बातें  ऐसो  भो  हमारे  साथी  मनोज  कुमार  जो  कहेंगे  भोर  ऊपर  की  मांगों  पर
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 बू०पी  ओर  बिहार  के  उन  सब  संसद  सदस्यों  ने  जो  भारत-नैपाल  सीना  से  आते  लिखित  रूप  में
 दिया  है  और  आज  भो  वे  उन  मागों  पर  एक  मत  अन्त  में  मैं  यही  कहू  गा  कि  छितोनी  रेलवे
 खिड  को  निश्चित  रूप  से  अविलम्ब  बनाया  जाए  और  दरभंगा  से  नरकटियागंज  की  छोटो  लाइन
 को  बड़ी  लाइन  में  कन्वर्ट  किया  जाए  ।

 इन  शब्दों  के साथ  मैं  रेल  वजट  का  समर्थन  करता  हू  ।

 झ्रो  मोहम्मद  सहफूज  अलो  क्षां  :  रेलवे  मिनिस्टर  साहब  ने  रेल  बजट
 पेश  कर  के  हम  लोगों  को  इस  बात  का  मोका  दिया  है  कि  हम  अपने  ख्यालात  का  दृजहार
 बजट  पढ़ने  के  बाद  मैंमे  अन्दाजा  यह  लगाया  कि  हर  साल  किराये  में  बढ़ोतरी  हो  जाती  इस
 साल  भी  किराया  बढ़ाया  गया  भोर  संकेन्ड  क्लास  के  फंयसे  में  भी  बढ़ोतरी  की  गई  है  ।

 4.00  म०१०

 ठीक  आप  किराये  बढ़ा  दीजिए  लेकिन  साथ  ही  आप  यह  भी  तो  देखिये  कि  रेलों  को
 कंडीशंस  क्‍या  रेलवे  स्टेशनों  पर  क्या  हालत  वहां  किप्त  कदर  गन्दगी  रहतो  सेकिड  क्तास
 के  पेसेज्स  को  क्‍या  सहुलियतें  मिलती  हैं  या  नहीं  मिलती  यह  सब  देखना  भी  जरूरी  है  ।

 मैंने  पिछली  मतंबा  भी  जिक्र  कियां  था  कि  जहां  से  मैं  चुन  कर  जाया  हूं  बह  एक  छोटा-सा
 जिला  उत्तर  ब्रदेश  में  एटा  एक  छोटा  सा  जिला  उप्त  जिले  से  कभी  श्री  रोहनलाल
 लतुर्यंदी  रेलवे  के  डिप्टों  मिनिस्टर  हुआ  करते  उन्होंने  अपनो  यादगार  में  एटा  से

 बरहन  तक  एक  रेल  लाईन  कायम  उप्त  एटा  जिले  में  कायम  की  जिसके  बारे  में  कहा  जाता
 था  कि  एक  एटा  जिला  ऐसा  है  जहां  पर  कोई  रेल-लाईत  नहीं  लेकिन  चतुर्वेदी  जी

 च्‌कि  वहां  के  रहने  बाले  थे  इसलिए  उन्होंने  इस  काम  को  वह  एटो  से  वरहन  तक

 4.02  म०प०

 शरद  दिधे  पीठासोन

 इस  रेल  लाईन  को  ले  गये  ।  यह  लाईन  बिल्कुल  बेकार  साबित  हुई  क्योंकि  इसमें  सवारियां

 हो  नहीं  चलती  हैं  !  एक  गाड़ी  सुबह  आती  है  भोर  शाम  को  चली  जाती  मुझे  एक  प्रोबवं  याद
 थातो

 फंले  बद  तो  खुद  करें  छ्वानत  करें  शंतान  पर  ।

 यह  लाइन  किस  कदर  खराब  है  इसके  बारे  में  मैं  आपको  बताता  हू  ।  इस  रल  लाइव  के
 बारे  में  83-84  में  60  लाख  रुपये  का  लास  दिखाया  गया  था  ।  जब  से  यह  रेल  लाईन  बनी  है  तब
 से  यहं  बराबर  लास  में  चल  रही  मेरी  भाप  से  दरख्वास्त  है  कि  अगर  बाप  नई  रेस  लाईन  नहीं
 बनाते  हैं  तो  न  बनाएं  लेकिन  जो  रेल  लाइनें  बन  चुकी  हैं  उनको  तो  ठौक  किया  उनका  तो
 एक्सटेंशन  किया  इस  लाइन  को  एटो  से  फरुखाबाद  तक  बढ़ा  दिया  इस  क्षेत्र  में  बढ़ी
 बड़ी  मण्टियां  बड़े  बड़े  कस्बे  इस  में  यह  लाईन  बड़ी  कामयाब  हो  आएगी  ।  इस  लाईन
 का  सर्वे  करा  कर  अगर  आप  फरुखाबाद  तक  यह  लाइन दे  दें  तो  वहां  के  लोगों  को  बडो  सहुलियत  हो
 जाएगी  ।  फरुखाबाद  70  किलोमोटर  यह  लाईन  यहां  तक  जाने  में  दिल्ली  तक  आने  में  सहुलियत
 हो  जाएगो  ।  हमंको  पालियामेंट  आने  के  लिए  बस  से  सफर  करना  पड़ता  है  |

 फिलहाल  अग्रर  यह  नहों  हो  सकता  है  तो  कम  से  कम  एटा  से  कोई  डायरेक्ट  याड़ी  चलाई
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 जाए  जिससे  कि  पेसेंजसं  लखनऊ  आ-जा  सकें  ।  इलाहाबाद  में  सबे  की  हाईकोटं  है  और 8
 खखनऊ  में  सूबे  की  कपिटल  है  !  वहां  जिन  लोगों-को  जाना  पढ़ता  उन्हें  बड़ी  परेशानी  होती  है  ।
 मैं  दरख्वास्त  करूंगा  कि  यह  जो  लाइन  घाटे  में  चल  रही  बजाय  इसके  कि  कोई  नई  रेल  लाईन
 दी  इसका  एक्सटेंशन  कर  दिया  जाए  ।

 इस  बजट  के  मुताबिक  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  कोई  नई  रल  लाइन  नहीं  बनायी  जाएगी  ।
 उत्तरप्रदेश  इस  मुल्क  का  सब  से  बड़ा  सूबा  है  ओर  इस  सूबे  के  लिए  किसी  भी  रेलवे  लाइन  के  लिए
 बजट  में  कोई  प्रोविजन  नहीं  इसलिए  मेरी  दरख्वास्त  है  कि कम  से  कम  इस  सूबे  में  इस  लाइन
 का  तो  एक्सटेशन  कर  दें  |  ताकि  यह  लाइन  कामयाब  हो  जाए  ।

 दूसरी  जम्मू  कश्मीर  जाने  के  लिए  हम  जम्मू  तक  तो  रेल  से  जा  सकते  उससे  आगे
 श्रीनगर  तक  जाने  के  लिए  कोई  गु  जाइश  नहीं  है  |  क्या  ऐसा  नहों  हो  सकता  कि  श्रीनयर  तक  कोई
 रेल  लाइन  डाली  जाए  ?  इसका  सर्वे  होना  जरूरी  है  ।

 तीसरे  मेरा  यह  कहना  है  कि  एन०  ई०  रेलवे  पर  जो  लखनऊ  से  आगरा  के  लिए  लाइन
 चलती  है  उस  पर  एक  बल्लूपुर  हाल्ट  इस  हाल्ट  को  फुल  फूलेज्ड  स्टेशन  बनाया  जाना  चाहिए  ।
 इस  हाल्ट  पर  बहुत  सी  सवारियां  मिलती  है  और  चू  कि  यह  एक  मण्डी  है  इसलिये  इससे  माल
 भी  ढोने  के  लिए  मिल  सकता  कम्शियल  प्वाएंट  आफ  ब्यू  से  भी  यह  रेलवे  के  लिये  फायदे  को
 चीज  होगी  ।  इस  बल्लुपुर  हाल्ट  को  स्टेशन  कर  दिया  जाए  ।

 एक  प्वाएंट  मेरा  यह  है  कि  वहां  पवन  एक्सप्रेस  जो  चलती  वह  कुछ  लोगों  के  कहने  पर
 जहां  चाहे  रुक  जातो

 मैं  उस  इलाके  का  मेंबर  आफ  पालियामेंट  हूं  मेरा  स्टेशन  दरियावगंज  है  ।  अगर  दरियावगंज
 स्टेशन  पर  पवन  एक्सप्रेस  को  रोक  दिया  जाए  तो  में  दिल्ली  आसानी  से  आ-जा  सकता  हू  ।  में  हो
 नहीं  बहुत  से  पंर्सेजस  जो  दिल्ली  आने  में  कठिनाई  महसूस  करते  हैं  हे  आसानी  से  आ-जा  सकते  हैं  ।

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  दरियावगंज  रेलवे  स्टेशन  पंर  पवन  एक्सप्रेस  को  रोका  जाए  तो  बेहतर
 होगा  ।

 इसलिए  मेरी  यह  गुजारिश  है  कि  आप  किराया  लेकिन  इसके  साथ  ही  साथ  डेबल
 मेंट  भी  होना  चाहिये  ।  आज  जनता  को  बहुत  परेशानी  सेकण्ड  बलास  के  यात्रियों  का  विशेष
 ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  ।  बड़े  आदमी  तो  फर्स्ट  क्लास  से  यात्रा  करते  हैं  और  उन  पर  कोई  असर

 नहीं  जितना  भो  किराया  बढ़ा  लेकिन  सेकण्ड  क्लास  के  यात्रियों  को  सुविधाये
 दीजिए  ।  गन्दगी  की  हालत  देखिये  कि  स्टेशनों  पर  किस  कदर  पर  गंदगी  होती  लेट्रिन  गंदी  होती

 नहाने  को  व्यवस्था  नहीं  लेटने  की  सुविधा  नहीं  कोई  सेफ्टी  नहीं  आज  एजीन
 बगेर  लाइट  के  चल  रहे  अजीब  हालत  है  ।  मैं  एक  बार  फरूखाबाद-कानपुर  लाइन  पर  सफर
 कर  रहा  था  तो  पूरी  ट्रंन  में  लाइट  नहीं  थी  ।  इसका  बड़ा  इफेक्ट  होता  इसलिये  मैं  दरब््वास्त
 करूंगा  मिनिस्टर  साहब  से  कि  इस  पर  खासतौर  से  गोर  एटा  पिछड़ा  जिला
 क्रिमिनल  जिला  इसलिए  अगर  यहां  पर  रेल  लाइनों  को  बढ़ाया  जाए  तो  हम  लोगों  वहां  को
 जनता  पर  बहुत  अहसान  होगा  हमारी  सरकार  का  ।  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  था  ।

 ओ  महेल  सिंह  :  सभापति  मैं  माननीय  रेल  मंत्रों  जी  को  संतुलित  बजट
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 प्रस्तुत  करने  के  लिए  बच्चाई  देता  हूं  ।  डीजल  की  कीमतों  मैं  जिस  प्रकार  वृद्धि  हुई  थो  उससे  देश  की
 जनता  अनुमान  लगा  रही  थी  कि  रेल  किराए  में  भारो  वृद्धि  लेकिन  जिस  प्रकार  से  पिछले
 दो  वर्षों  में  रेल  विभाग  में  हर  क्षेत्र  में  वृद्धि  हुई  है  और  हर  क्षेत्र  से  रेल  विभाग  को  फायदा  हुमा  है
 उसके  कारण  आप  इस  स्थिति  में  थे  कि  डीजल  की  कीमत  में  वृद्धि  के  बावजुद  आपने  किराया  ज्यादा
 नहीं  बढ़ाया  और  जो  किराया  बढ़ाया  है  उससे  80  प्रतिशत  जनता  पर  इसका  असर  नहीं  पड़ेगा  ।  खासतौर
 से  निचले  तबके  के  मोगों  को  किराया  वृद्धि  का  सामना  नहीं  करना  पड़ेगा  ।  इसके  लिए  मैं  माननीय
 मंत्री  जी  को  बधाई  देता  हू  ।

 सभापति  रेलवे  एक  बहुत  बड़ा  विभाग  61000  किलोमीटर  क्षेत्र  में  7000
 रेलवे  स्टेशन  हैं  जहां  प्रतिदिन  11000  रेलें  आती  हैं  ।  इतने  बड़े  विभाग  में  सुधार  लाना  कोई  मामूली
 बात  नहीं  लेकिन  आपने  जो  प्रयास  किए  ईमानदारी  से  प्रयास  किए  उनको  आज  हर  व्यक्ति

 महसूस  करने  लग  गया  है  ।  माल  की  ढुलाई  के  मामले  ?,  एक्सीडेंट्स  की  कमी  के  मामले  हर
 क्षेत्र  में  रेलवे  विभाग  में  प्रगति  हुई  है|  हमारे  प्रधानमंत्री  जो  का  यह  आग्रह  था  कि  हर  जगह
 माडरनाइजेशन  होना  चाहिए  ।  इसके  लिए  रेलवे  में  कप्यूटराइजेशन  पर  जोर  दिया  गया  भर  दिल्ली

 में  रिजवेशन  व्यवस्था  को  कप्यूटराइज  कर  दिया  बाकी  जगहों  पर  भी  इस  व्यवस्था  को
 बढ़ाया  जाएगा  इसके  लिए  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देना  चाहता  हू  |  फ्रेट  आपरेशन
 को  भी  कप्यूटराइज  किया  इसके  लिए  मैं  भाग्रह  करना  चाहता  हु  ।  बिदेशों  में  इससे  काफी
 फायदा  हुआ  है  ।  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  फ्रट  आपरेशन  को  जल्दी  से  जल्दी  कृप्पूटरा इज  किया
 जाए  ।

 सभापति  महोदय  मैं  इस  बात  के  लिये  भी  माननीय  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देना  चाहता  ह्‌ः
 कि  रेलवे  विभाग  में  कार्य  कुशलता  में  सुधार  हुआ  हूं  ।  ट्रास्पोटं  एफिशेसी  का  कंस्ताइज  इडेक्स  है--नेट
 टन  किलोमीटर  पर  वेगन  पर  इसमें  10-15  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  इसके  लिये  भो  मैं  सरकार  को
 बधाई  देना  चाहता  हू  ।  रेलवे  विभाग  ने  छटी  पंचवर्षीय  योजना  मे  42  परसेंट  रिसोर्सेस  क्रिएट  किये
 ये  भौर  सातवो  पंचवर्षीय  योजना  में  50  परसेंट  इन्टरनल  रिसोर्सेत  क्रिएट  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया

 इससे  स्थिति  में  काफो  सुधार  पुरानी  रेलवे  लाइनों  को  नया  करने  विद्यतीकरण
 नये  बेगन्स  बनाने  के  कारण  स्थिति  में  हर  तरह  से  सुधार  होगा  ।  खासतोर  से  4000
 मोटर  प्रतिवर्ष  पटरियों  क ेनवोनीकरण  का  ओर  1300  डिब्बों  के  बआय  2500  डिब्बों  के  निर्माण
 का  जो  लक्ष्य  रखा  गया  इससे  कायं  कुशलता  में  काफी  सुधार  होगा  ।  कपू  रथला  की  फेक्ट्री  बनने
 के  बाद  निश्चित  रूप  से  वेपन्‍्स  को  कमी  दूर  हो  जाएगी  ।

 सभाषति  मैं  रेल  कमियों  को  भो  बघाई  देना  चाहता  खासतोर  से  विभाग  में  जो
 इंप्रवमेंट  आया  है  उसमें  रेल-कर्मियों  ने  जिस  अनुशासन  से  और  सिंसिएरिटी  से  काम  किया  इसके
 लिये  रेलकमियों  को  बधाई  देना  चाहता  मन्‍्त्री  महोदय  ने  भी  एप्रेशिएट  किया  में  मंत्री  जो
 से  क्षाग्रह  करना  चाहता  हू  कि  उनको  सुविधाओं  की  ओर  ओर  अधिक  ध्यान  दिया  जाए  |  स्टाफ
 क्वार्टंसे  और  स्टाफ  अमेनिटीज  में  जो  वृद्धि  को  गई  है  उपके  लिए  मैं  मंत्री  जी  को  बधाई  देना
 चाहता  हू  ।  एप्रोप्रेशन  टू  डेप्रीसिएशन  रिजर्व  फष्ड  इसको  हाई  लेवल  पर  रखा  गया  है  भर
 रीप्लेसमेंट  आफ  ओवरएज  असेट्स  भो  बहुत  जरूरों  इसके  लिए  भो  मैं  बधाई  देना  चाहता
 मेरा  यह  सुझाव  है  कि  खिलाड़ियों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  सुविधाएं  दी  जाएं  |
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 एक  निवेदन  मैं  यह  करना  चाहता  हूं  कि  स्पोर्टस  कोटे  में  ज्यादा  से  ज्यादा  खिलाड़ियों  को
 रेलवे  में  एम्पालयमेट  दी  जानीं  चाहिए  ताकि  विश्व  में  हमारे  खिलाड़ियों  का  मनोबल  ऊंचा  हो  |
 इसके  अलावा  नेशनल  लेवल  के  तथा  राज्य  स्तर  के  खिलाड़ियों  को  भी  रेलवे  की  नौकरियों  में

 प्रोत्साहन  मिलना  चाहिए  ।  सिंगल  डबल  जरनी  कोटा  दिए  जाने  की  मांग  खिलाड़ियों  की
 तरफ  से  बहुत  समय  से  की  जा  रही  है  ।  मेरा  आप  से  अनुरोध  है  कि  उस  पर  भी  ध्यान  देने  का
 कष्ट  करें  ।

 अब  मैं  आपका  ध्यान  अपने  लोकसभा  क्षेत्र  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  मेरे  क्षेत्र
 में  इन्दौर  से  मालवा  एक्सप्रेस  भोपाल  होकर  चलती  है  लेकिन  सप्ताह  में  केवल  तीन  दिन  ही
 चलती  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  उसको  तीन  दिन  गुना  होकर  चलाया  जाए  ।  इससे  ग्रुना  बीना  होकर
 इन्दौर  का  सीधा  कनैकशन  हो  जा(गा  और  उस  इलाके  के  यात्रियों  को  काफी  सुविधा  हो  जाएगी  ।
 मेरे  इलाके  में  बम्बई  रेलवे  स्टेशन  पर  जनता  एक्सप्रेस  ओर  दादर  अमृतसर  एक्सप्रेस  रोकने  के  लिए
 काफी  समय  से  मांग  की  जाती  रही  है  |  मेरा  आप  से  अनुरोध  है  कि  दो  मिनट  के  लिए  ही
 जनता  एक्सप्रेस  तथा  दादर  अमृतसर  एक्सप्रेस  को  बसई  स्टेशन  पर  रुकने  के  आदेश  देने  का  कष्ट
 करें  ।  इसी  तरह  सावरमति  एक्सप्रेस  भी  शाडोरा  व  रुठियाई  स्टेशन  पर  रुकने  की  व्यवस्था  की
 जानी  जिसके  लिए  वहां  की  जनता  काफी  समय  से  मांग  करती  आ  रही  मेरा  आपसे

 अनुरोध  है  किਂ  इस  मांग  पर  भी  सहानुभूतिपूवंक  विचार  किया
 मेरे  क्षेत्र  मे ंअशोक  नगर  के  पास  एक  ओवरब्रिज  बनाए  जाने  की  मांग  काफी  दिनों  से  हो

 रही  मेरा  अनुरोध  है  कि  उस  ओवरब्रिज  की  स्वीकृति  देने  का  कष्ट  करें  ।  इसके  अलावा  कोटा

 बीना  रेल  मार्ग  पर  एक  कास्ट  प्सेंजर  ट्रेन  भी  चलाई  जाए  जो  भोपाल  तक  यह  मेरा

 अनुरोध  है  ॥
 माधव  राव  जी  सिंधिया  के  रेल  मंत्री  बन  जाने  के  बाद  लोगों  को  ऐसा  लगने  लगा  कि

 ग्वालियर  संभाग  में  रेलवे  सेवाओं  में  काफी  वृद्धि  हो  हमको  बहुत  ज्यादा  रेल  सुविधायें  मिल

 गई  लेकिन  हमारे  ग्वालियर  गुना  सैक्शन  में  कोई  सुविधा  यात्रियों  को  नहों  प्राप्त  हुई  |  मैं  समझता

 हूं  कि  जब  वे  संसद  सदस्य  थे  तो  उन्होंने  मंत्री  जी  के  पीछे  रहकर  काफी  सुविधायें  दिलाई
 ताज  एक्सप्रेस  के  बारे  में  कहा  जाता  है  कि  सिंधिया  साहब  ने  उसे  ग्यालियर  तक  बढ़ाया

 परन्तु  **  अब्दुल  गनी  खां  जिस  समय  रेल  मंत्री  थे,*****ਂ  उनके  समय  में  ही  इसे  ग्वालियर
 तक  बढ़ाने  का  निर्णय  लिया  गया  था  ।  तो  कहता  हूं  कि  इस  ग्राड़ी  को  ग्वालियर  तक  ही
 खजुराहो  तक  बढ़ा  देनां  चाहिए  क्योंकि  हमारे  सामने  आफ्टर-आल  इनकम  बढ़ाना  भी  एक  लक्ष्य

 पहले  यह  ताज  एक्सप्रेस  आगरा  में  8  घण्टे  बेकार  पड़ी  रहती  थी  और  आज  भी  ग्वालियर  में

 चार-साढ़े  चार  घण्टे  पड़ी  रहती  है  और  खजुराहो  टूरिस्ट  प्वाइंट  ऑफ  व्यू  से  अट्र  क्टिव  प्लेस

 वहां  तक  यह  गाड़ी  बढ़  जाने  से  रेलवे  को  काफी  आय  हो  सकती  है  |  फिर  विद्यूतोकरण  हो  जाने
 से  गाड़ियों  की  स्पीड़  भी  बढ़ती  जा  रही  इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  आप  ताज

 एक्सप्रेस  को  टूरिस्ट  ट्रेन  रखिए  और  झांसी  तक  बढ़ा  दीजिए  और  इसमें  लक्जरी  कोचेज  लगाइये
 ताकि  फोरेन  ट्रेंबलस  इसमें  आराम  के  सांथ  सफर  कर  इससे  रेलवे  को  इनकम  में  वृद्धि
 होगी  ।

 अंत  रेल  दुर्घटनाओं  में  कमी  आने  के  लिए  मैं  आपको  बधाई  देना  चाहता  आपने  यह
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 किया  है  कि  65  प्रतिशत  रेल  दुघंटनाएं  रेलवे  कमंचारियों  की  गलतियों  के  कारण
 हैं  और  हमें  पता  है  कि  सेफ्टी  पर  पहले  से  ज्यादा  ध्यान  दिया  जा  रहा  जहां  1980-81  में

 1013  रेल  दुघंटनाएं  हुई  गत  वर्ष  741  हुईं  और  इस  साल  फरवरी  तक  उनकी  संख्या  665

 दुर्घटनाओं  में  कमी  के  लिए  भी  मैं  आपको  विशेष  रूप  से  बधाई  देता  इनमें  और  कमी  लाने

 के  लिए  आप  प्रयासशील  है  ।

 एक  विशेष  निवेदन  मैं  यह  करना  चाहता  हूं  कि  आप  मेन्‍्यूअल  सिगनल्स  को  बदल  कर

 इलेक्ट्रिक  सिगनल्स  की  व्यवस्था  करा  दें  और  हर  रेलवे  क्रोसिंग  पर  कम  से  कम  एक  आदमी  जरूर

 नियुक्त  कर  दें  ताकि  दुर्घटनाए  भी  कम  हों  ओर  कुछ  लोगों  को  रोजगार  भी  मिल  सके  ।

 इसके  बाद  मैं  चाहता  हूं  कि योजना  आयोग  रेलवे  को  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसे  का  प्रावधान
 करे  ताकि  नये  क्षेत्रों  में  रेलवे  लाइनें  बिछाई  जा  सर  ओर  रेलवे  का  विस्तार  पिछड़े  इलाकों  तक
 किया  जा  सके  ।  आजकल  नई  रेलवे  लाइनें  डालने  का  काम  बहुत  मन्द  गति  से  चल  रहा
 भारतीय  पयंटन  विकास  निगम  से  सहयोग  करके  आप  रेलवं  में  दिए  जाने  वाले  भोजन  की  क्वालिटी
 में  सुधार  लाये  भोजन  काफी  सुधार  आया  उसके  लिए  भी  मैं  आपको  बघाई  देना  चाहता
 हूं  ।  आपने  पर्यावरण  की  समस्या  की  ओर  भी  ध्यान  दिया  है  और  रेलवे  लाइनों  के  आसपास  वक्ष
 लगाये  उसके  लिए  भी  मैं  आपको  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।

 शताब्दी  के  अंत  तक  रेलवे  यातायात  में  इतनी  वृद्धि  होगी  कि  उपनगरीय  यातायात  40
 अरब  यात्री  किलोमीटर  तक  पहुंचने  की  सम्भावना  इन  सारी  धीजों  को  ध्यान  में  रखते
 योजना  रेल  विभाग  को  यदि  अधिक  घन  आबंटित  तभी  हम  अपने  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर
 पायेंगे  और  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि इस  ओर  ध्यान  दिया  जाएगा  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  रेल
 बजट  का  समर्थन  करता

 ]
 *  श्री  जो०  एस०  वसवराज्‌  :  सभापति  अब  तक  मेरे  कई  सहयोगियों  ने

 हमारे  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  रेल  बजट  1986-87  के  बारे  में  अपने  विचार  व्यक्त
 किए  हैं  ।  द्वितीय  श्रेणी  के  किरायों  में  बिलकुल  वृद्धि  नहीं  हुई  है  और  छात्रों  को  दी  जाने  वाली
 रियायतों  में  भी  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  ।  रेलवे  बजट  से  देश  का  आम  आदमी  खुश  मैं  पूरे
 दिल  से  इस  बजट  का  स्वागत  तथा  समर्थन  करता  हूं  और  मैं  कर्नाटक  राज्य  की  जनता  की  शिकायतों
 के  बारे  में  कुछ  विचार  व्यक्त  करूंगा  ।

 भारतीय  रेलवे  विश्व  की  सबसे  बड़ी  रेल  व्यवस्था  है  और  प्रतिवर्ष  इससे  करोड़ों  रुपए  अजित
 किए  जाते  हैं  ।  दूसरी  कोई  भी  परिवहन  व्यवस्था  रेलवे  की  तरह  सुविधाजनक  नहीं  है  ।  लेकिन  यह
 दुर्भाग्य  को  बात  है  कि  नई  रेल  लाइनों  के  निर्माण  के  लिए  बहुत  ही  कम  राशि  आवंटित  की  गई
 है  ।  पिछले  साल  नई  रेल  लाइनों  के  निर्माण  के  लिए  करीब  84  करोड़  रुपयों  का  प्रावधान  किया
 गया  इस  साल  केवल  100  करोड़  रुपए  रखें  गए  यह  राशि  पर्याप्त  नहीं  है  ।  मृल्यों  मैं
 वृद्धि  होने  से  निर्माण  लागत  में  भी  वृद्धि  हुई  है  ।  यदि  नई  रेल  लाइनों  के  निर्माण  के  लिए  इतनी
 ही  कम  राशि  दी  जातो  रही  तो  देश  में  अधिक  प्रगति  नहीं  हो  सकती  ।  यदि  नई  लाइनों  का  निर्माष्

 हि  -..
 *कन्नड़  में  दिए  गए  भाषणों  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिंदी  रूपांतर  ।
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 नहीं  किया  गया  तो  देश  के  हर  कोने  से  विभिन्‍न  तरह  के  सामान  को  लाने-ले-जाने  में  बड़ी  समस्या
 होगी  ॥  अतः  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  योजना  आयोग  से  बात-चीत  करें  कि  देश  में
 नई  रेल  लाइन  बिछाने  के  लिए  प्रति  वर्ष  कम  से  कम  1000  करोड़  रुपए  की  राशि  आवंटित  की

 जाएं  ।

 हर  बार  रेलवे  सुविधाओं  के  संबंध  में  कर्नाटक  की  उपेक्षा  की  जाती  रही  दक्षिण  के
 राज्यों  विशेषकर  कर्नाटक  के  साथ  सौतेला  व्यवहार  किया  जा  रहा

 |

 छठी  योजना  में  बंगलौर  और  जोलरपेट  रेल  लाइन  के  विद्यू  तीकरण  के  लिए  करीब  25
 करोड़  रुपए  दिएगए  थे  ।  आश्चर्य  की  बात  है  कि  अब  केवल  एक  हजार  रुपए  आवंटित  किए  गए  हैं  ।
 यदि  स्थिति  यही  रही  तो  फिर  हम  कर्नाटक  में  रेल  लाइन  के  विद्यूतीकरण  किए  जाने  की  अपेक्षा
 कंसे  कर  सकते  हैं  ?  मुझे  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  मामले  पर  पुनविचार  करेंगे  और
 जोलरपेट  रेल  लाइन  के  विद्यु  तीकरण  के  लिए  और  राशि  आंवटित

 वर्ष  1979  में  मंसुर-बंगलौर  के  बीच  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  25

 करोड़  रुपए  रखे  गए  थे  ।  इस  मार्ग  पर  बहुत  भीड़  रहती  है  लेकिन  दुर्भाग्य  से  हाल  ही  के  कुछ  वर्षों
 में  यहां  के  लिए  प्रतिवर्ष  सिफे  60-70  लाख  रुपयों  का  प्रावधान  किया  घया  है  ।  इस  वर्ष  केवल  20
 लाख  रुपए  उपलब्ध  कराए  गए  अतः  यह  काम  बहुत  धीमी  गति  से  चल  रहा  है  और  मुझे  संदेह

 है  कि  इस  गति  से  लाइन  बदलने  का  यह  काम  50  वर्षों  में  भी  पूरा  नहों  होगा  ।

 कोट्ट्र-हरिहर  के  बीच  नई  रेल  लाइन  बिछाने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  इसका  काम

 सर्वेक्षण  स्तर  पर  ही  रोक  दिया  गया  |  इसी  तरह  बंगलौर  मिराज  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में

 बदलने  का  प्रस्ताव  भी  पिछलें  कई  वर्षों  से  विचाराधीन  पड़ा  यह  देश  के  दक्षिणी  भौर  उत्तरी
 प्रदेशों  को  जोड़ने  वांली  बड़ी  अच्छी  लाइन  है  ।  इस  लाइन  की  दूरी  केवल  300  किलोमीटर

 मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  इस  महत्त्वपूर्ण  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  बारे  में  गंभीरता  से

 विचार  करेगी  ।
 ह

 हुबली-शोलापुर  लाइन  भी  बड़ी  महत्त्वपूर्ण  लाइन  है  और  इसे  बड़ी  लाइन  में  बदला  जाना

 चाहिए  |  मंत्री  महोदय  को  हुबली-करवार  के  बीच  भी  रेल  लाइन  का  निर्माण  काय  शुरू  करवाना

 चाहिए  ।  करवार  एक  महत्वपूर्ण  पत्तन  है  और  व्यापार  को  बढ़ावा  देने  के  उह्दे श्य  से  इसे  हुबली  के

 साथ  जोड़ा  जाना  मद॒दूर  और  अनन्तपुर  के  बीच  बरास्ता  पवागाड  बेंली  से  एक  लाइम
 बनायी  जानी  यह  लाइन  आंध  प्रदेश  और  कर्नाटक  को  जोड़ेगी  ।  बेलारी  और  श्रीरंगपट्टनम
 के  बीच  बरास्ता  सीरा  से  एक  नई  रेल  लाइन  बनायी  जाय  ।  इससे  उस  क्षेत्र  के  लाखों  लोगों  को

 सुविधा  होगी  और  यह  व्यापारियों  के लिए  वरदान  सिद्ध

 चित्रदुगं-रायदुर्ग  लाइन  एक  महत्वपूर्ण  निर्माणाधीन  परियोजना  है  जिसके  लिए  इस  ब्ष  20
 लाख  रूपयों  का  प्रावधान  किया  गया  मेरा  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  परियोजना
 के  लिए  अधिक  धनराशि  प्रदान  करे  क्‍योंकि  यह  कर्नाटक  राज्य  की  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  परियोजना

 कर्नाटक  में  बड़ी  लाइन  केवल  50  से  80  किलोमीटर  तक  है  ।  अन्य  राज्यों  में  बड़ी  लाइन
 की  इससे  तुलना  करने  से  पता  चलता  है  इसकी  बिलकुल  उपेक्षा  की  गई  है  ।  कर्नाटक  में  स्थित  रेल

 189
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 विभाग  के  अधिकांश  अधिकारी  केरल  या  तमिलनाडु  के  हैं  ।  वे  यात्रियों  को  अधिक  सुविधाएं  प्रदान
 करने  में  बिल्कुल  रुचि  नहीं  रखते  ।  अतः  कर्नाटक  में  रेल  क्भाग  में  नियुक्तियां  करते  समय  कर्नाटक
 के  लोगों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  ह

 प्रति  वर्ष  कई  हजार  करोड़  रुपयों  का  सामांन  चोरी  हो  जाता  वकील  होने  के  नाते

 हमने  देखा  है  कि  न्यायालयों  में  कई  लोग  झूठे  दावे  करते  हैं  ।  कई  मामलों  में  अधिकारी  भी  चोरी  के
 मामलों  में  शामिल  होते  हैं  ।  रेलवे  में  चोरी  की  घटनाओं  को  रोकने-के  लिए  कड़े  कदम  उठाए
 जाएं  जिससे  ऐसी  घटनाएं  हमेशा  के  लिए  बंद  हो  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए
 लगातार  निगरानी  रखी  जानी  चाहिए  ।

 बंगलोर  को  छोड़कर  सभी  राज्यों  के लिए  नई  दिल्‍ली  से  रोज  गाड़ी  जाती  अतः
 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  बंगलौर  और  नई  दिल्ली  के  बीच  तुरन्त  एक  राजधानी

 एक्सप्रेस  प्रतिदिन  चलायी  जाए  4

 मुझे  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  उठाए  गए  सभी  मुद्दों  पर  विचार  करेंगे  और  मेरे  राज्य
 कर्नाटक  में  निर्माण  लाइन  विद्यूतीकरण  और  रेल  को  दोहरा  करने  के  लिए
 अधिक  राशि  आवंटित  करेंगे  ।  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया
 ओर  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  उसम  राठौड़  :  सभापति  मैं  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  के  बारे  में

 कुछ  कहना  चाहता  जिनकी  रंल  विभाग  द्वारा  काफी  उपेक्षा  की  गई  है  ।
 ह

 जेसा  कि  आप  जानते  जब  महाराष्ट्र  में  सूखा  पड़ा  था  तो  तत्कालीन  प्रधानमंत्री  श्रीमती

 इंदिरा  गांधी  ने  औरंगाबाद  में  एक  जतसभा  को  संबोधित  करते  हुए  वचन  दिया  था  कि  मनमाड़  से
 परभनी  तक  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  काम  मनमाड़  से  परभनी  तक  तुरन्त  शुरू  किया

 जाएगा  ।

 1977  में  प्रो०  मधु  दंडवते  ने  निर्माण  कार्य  शुरू  किया  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  से धत  की  कमी
 के  कारण  इस  लाइन  की  बहुत  उपेज्ञा  की  गई  जहां  तक  इस  काम  का  संबंध  है  जनता  तथा
 संसद  सदस्यों  द्वारा  कई  बार  सिफारिश  किए  जाने  के  बावजूद  हम  इसमें  प्रगति  नहीं  कर  सके  हैं  ।

 मराठवाड़ा  प्रदेश  की  जनता  बहुत  हताश  हो  गई  है  ।  उनके  मन  में  निराशा  की  भावना  बेठ  गई
 वे  समझते  हैं  कि  यहां  पर  विक्रास  केवल  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  होने  से  ही  हो  सकता  मैं  चाहता
 हूँ  कि आप  कम  से  कम  यह  मामला  अनुपूरक  बजट  में  उठाएं  और  अधिक  राशि  का  प्रावधान  किया

 जाए  ।  पिछले  वर्ष  जब  मैं  इस  मामले  के  बारे  में  बोला  था  तो  मैंने  रेल  मंत्री  जी  से  विशेष  रूप  से  यह
 पूछा  था  कि  वह  हमें  बताएं  कि  वह  इस  को  कब  तक  पूरा  करेंगे  ताकि  हम  बम्बई  से
 ओरंगाबाद  तक  यात्रा  कर  सके  ।  किन्तु  आज  तक  वह  इस  वारे  में  नहीं  बता  पाए  मैं  नहीं  जानता
 कि  मंत्री  महोदय  हमें  क्‍यों  नहीं  बताते  कि  यह  काम  कब  तक  पूरा  होगा  अथवा  वह  तक  बड़ी
 लाइन  बिछाने  का  काम  कब  शुरू  मैं  बड़ी  गंभीरता  से  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 वह  इस  परियोजना  पर  अधिक  ध्यान  दें  क्योंकि  लोग  निराश  हो  चूके  हैं  और  अब  युवा  पीढ़ी
 रूप  से  जिनका  प्रतिनिधि  मंडल  हाल  ही  में  आया  बहुत  ही  निराश  है  और  मुझे  संदेह
 है  कि  वे  कुछ  भी  कर  सकते  हैं  और  उसके  लिए  केवल  रेल  मंत्री  ही  जिम्मेवार  छन  फर
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 नियंत्रण  करना  हमारे  लिए  संभव  नहीं  होगा  क्योंकि  वे  समझते  हैं  कि  जानबूझक  उनकी  उपेक्षा  की

 —  ---  —  नतीीीीकततवीनीनीनत-त3त3-+++«

 इसमें  वद्धि  करते  रहते  अन्त  में  क्या  होता  है  ?  लाइन  बदलने  का  काम  अभी  भी  पूरा  नहीं

 हुआ  है  और  लोग  निराश  हो  गए  मुझे  आशा  है  कि  आप  इन  बातों  पर  विचार  करेंगे  ।

 मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  दरवाहा-हाडगांव  नोकर  लाइन  के  लिए  कुछ  प्रावधान

 किया  है|  दरवाहा  से  पुसाड  तक  रेल  लाइन  जो  36  मील  लम्बी  है  ।  1939  तक  वहां  थी  यह
 संकरी  रेल  लाइन  थी  ।  इस  लाइन  को  उखाड़  कर  मध्य-पूर्व  में  इराक  में  कहीं  ले  जाया

 1953  में  जब  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  रेल  मंत्री  थे  तो डिगरस  और  उस  क्षेत्र  की  जनता  ने  उनसे

 अनुरोध  किया  था  कि  वह  इस  लाइन  को  बिछाने  का  काम  शुरू  लाल  बहादुरजी  ने  वचन

 दिया  था  वह  इस  पर  विचार  करेंगे  ।  बाद  में  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  किया  गया  ।  जब  श्री  गुलाम
 नबी  आजाद  ब्राशिम  आए  तो  उन्होंने  यह  मामला  उठाया  और  वहां  यातायात  एवं  इंजीनियरिंग
 सर्वेक्षण  के  लिए  कुछ  प्रावध्षान  किया  गया  था  ।  पिछले  वर्ष  शायद  इसके  लिए  करीब  सात  लाख

 रुपयों  का  प्रावधान  किया  गया  ।.  लेकिन  इस  वर्ष  यह  राशि  50%  तक  कम  कर  दी  गई  मैं  नहीं
 जानता  कि  ऐसा  क्‍यों  किया  गया  जमीन  वहां  है  ।  रेल  विभाग  को  दरवाहा  से  पुसाड़  तक  रेल
 लाइन  पुनः  शुरू  करने  की  कायंवाही  ही  करनी  है  ।  बंककारी  सुविधाएं  वहां  है आपको  केबल  उनका
 विस्तार  करना  है  ।  वहां  पुल  भी  है  केवल  रेल  लाइन  नहों  वहां  गाड़ियां  चलायी  जएएं  ।  यदि
 आप  ऐसा  करते  हैं  तभी  लोग  समझेंगे  कि  कुछ  किया  जा  रहा  आजादी  के  बाद  रेल  विभाग  ने

 कुछ  लाइनों  का  निर्माण  किया  था  ।  उसमें  पुराना-हिंगोली-खांडवा  , संकरी  लाइन  का  भी  मिर्माण
 किया  गया  था  ।  परन्तु  इस  पर  चलने  वाले  यात्रियों  को  अन्यों  की  अपेक्षा  1.33  प्रतिशत  अधिक
 किराया  देना  होता  है  |  मैं  नहीं  जानता  कि  ये  प्रभार  क्‍यों  लिये  जाते  हैं  ।  मैंने  मंत्री  जी  से  पूछताछ
 की  ओर  उन्होंने  अपनी  असमर्थता  व्यक्त  की  ।  इस  पर  यात्री  किरायों  के  अन्य  किराये  के  बराबर
 क्‍यों  नहीं  किया  जाता  ?  क्‍या  आप  दिल्‍ली  और  बम्बई  के  यात्रियों  या  उस  प्रयोजनाथं  पूना  के
 यात्रियों  में  भेदभाव  करते  हैं  ?  आप  वह  नहीं  करते  ।  उसके  लिए  आप  उन्हें  बराबर  मानते  हैं
 लेकिन  यह  किस  प्रकार  से  पुराना-हिंगोली-खांडण  लाइन  पर  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  से अधिक
 किराया  लिया  जाता  है  ?  क्‍या  निजाम:के  समय  के  दोरान  पिछड़े  रहने  के  लिए  यह  दण्ड  है  जो  उन्हें
 देना  होगा  ?  वस्तुतः  उन्हें  अन्यों  क ेसाथ  बराबर  करने  के  लिए  आर्थिक  सहायता  देने  का  आपका
 रवंया  होना  लेकिन  आप  2.33  प्रतिशत  अधिक  लेकर  पिछड़े  जोगों  के  साथ  आप  अन्याय
 कर  रहे  हैं  ।

 एक  ओर  व्यक्तिगत  मामला  हिगाली  स्टेशन  पर  हम  पैदल  पुल  चाहते  लेकिन  यह

 अनुरोध  स्वीकार  नहीं  किया  मया  पीने  के  पानी  की  के  लिए  वाटर  कुलसं  की  भी
 व्यवस्था  नहीं  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  रेल  विभाग  द्वारा  इन  सुविधाओं  की  व्यदस्था  क्‍यों  नहीं  की
 गई  है  ।  जब  आप  यहां  कम्पयूटरों  को  शुरू  कर  रहे  हैं  तो  हमें  खुशी  लेकिन  हमारे  लिए  भी  कुछ
 कीजिए  ।  हम  भी  इंसान  हैं  ।

 इन  सब  चीजों  के  साथ  मैं  इस  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 जेगस  अकबर  जहां  अब्दुल्ला  :  पिछले  महीने  की  26  तारीख  को  प्रस्तुत  किये

 हैं  प्र
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 गये  रेल  बजट  में  कुछ  अनेक  प्रस्ताव  दूसरे  दर्जे  के  यात्रियों  के  लिए  किराया  अधिक  न  बढ़ाने
 के  प्रस्ताव  का  स्वागत  है  ।  छात्रों  को  छूट  देने  का  भी  अच्छा  निर्णय  है  ।  परन्तु  दूसरे  दर्जे  के आरक्षण
 का  प्रभार  नहीं  बढ़ाना  चाहिए

 मैं  रेलवे  में  सफाई  कराये  जाने  के  लिए  भी  निवेदन  करना  चाहती  हूं  |  मैं  सबसे  पहले  रेलवे
 में  वक्‍त  की  पाबंदी  पर  भी  अनुरोध  करना  चाहती  मंत्री  जी  को  यह  जानना  चाहिए  कि  गाड़ियों

 हमेशा  ही  विलंब  से  चलती  हैं  ।

 रैलवे  राष्ट्रीय  निवेश  के  दृष्टिकोण  से  राष्ट्रीय  विकास  का  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  वाहन  ही
 नहीं  बल्कि  रोजगार  की  दृष्टि  से  भी  है  जिसकी  व्यवस्था  रेलवे  करती  इसमें  कोई  संदेह  नहीं
 है  कि  रेलें  राष्ट्र  क ेसामाजिक-आथिक  विकास  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करती  यात्रियों  को
 देश  के  एक  कोने  से  दूसरे  कोने  तक  ले  जाने  के  अलावा  रेलें  लाखों  टन  माल  तुलनात्मक  दृष्टि  से
 कम  पैसे  में  ले  जाती  हैं  ।

 बदकिस्मती  से  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  रेलों  के  मामले  में  बहुत  पीछे  रह  गया  एक

 तरह  से  हम  उसी  स्थान  पर  पहुंच  गए  हैं  जहां  हम  1947  में  थे  ।  हमारी  रेलवे  लाइन  जम्मू  तक  ही
 थी  और  आज  भी  जम्मू  तक  ही  हमारे  पास  रेल  लाइन  है  ।  सात  वर्ष  पहले  जम्मू  से  ऊधमपुर  तक
 रेल  लाइन  का  निर्माण  शुरू  किया  गया  था  ।  शुरू  में  यह  70  करोड़  रुपये  की  परियोजना  थी  और
 पांच  वर्षों  क ेभीतर  इस  लाइन  को  पूरा  किया  जाना  अभी  तक  6  वर्ष  पहले  बीत  चुके
 परन्तु  इस  लाइन  पर  मुशिकल  से  4.5  करोड़  रु०  खचं  हुए  हैं  ।  मूल्यों  में  तेजी  से  बुद्धि  को  देखते

 हुए  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  में  अधिक  घन  की  आवश्यकता  इस  परियोजना  पर  कार्य

 बहुत  घीमी  गति  से  चल  रहा  है  और  मुझे  विश्वास  नहीं  है  कि  यह  परियोजना  अब  से  पांच  वर्ष  के
 भीतर  भी  पूरी

 ऊघमपुर  और  श्रीनगर  के  बीच  रेल  लाइन  का  जहां  तक  संबंध  यह  दुःख  की  बात  है  कि
 मंत्रालय  ने  अभी  तक  सर्वेक्षण  भी  नहीं  किया  है  ।  सर्वेक्षण  करने  में  विलम्ब-का  क्‍या  कारण

 भाधुनिक  प्रौद्योगिकी  के  समय  में  पहाड़ों  में  सुरंगें  निकालना  मुशिकल  नहों  है  ।
 रेल  मंत्री  जी  को  सर्वेक्षण  करवाने  के लिए  घनराशि  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ताकि

 ऊधमपुर  ओर  श्रीनगर  ले  बीच  रेल  लाइन  का  निर्माण  संभव  हो  ।

 काजीगुड  और  बारामुल्ला  के  बीच  रेल  लाइन  को  बिछाने  के  लिए  सर्वेक्षण  का  काम  बहुत
 पहले  किया  गया  था  ।  लेकिन  रेल  लाइन  का  निर्माण  नहीं  किया  गया  और  इस  बारे  में  रेल  मंत्री
 का  कोई  आश्वासन  भी  नहीं  है  ।

 भारत  के  रेल  नक्शे  पर  काश्मीर  को  होना  चाहिए  इसलिए  मैं  आशा  करती  हूं  कि  रेल  मंत्री

 मुझे  यह  आश्वासन  देंगे  कि  श्रीनगर  तक  ओर  राज्य  के  अन्य  शहरों  तक  गाड़ियां  चलाई  जाएंगी  ।
 रेल  मंत्री  जी  को  इस  तथ्य  की  पूरी  जानकारी  होनी  चाहिए  कि  कश्मीर  घाटी  तक  रेल

 सुविधाओं  का  विस्तार  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  में  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देने  के  अलावा
 आशिक  विकास  की  ओर  कदम  होगा  ।

 थरी  राम  प्यारे  सुमन  :  माननीय  सभापति  मैं  रेल  बजट  का  समर्थन
 करने  के  खड़ा  हुआ  हूं  और  वह  इसलिए  कि  यह  गरीबों  को  राहत  देने  वाला  बजट  है  तथा
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 सीमित  संसाधन  के  बावजूद  विकास  की  दिशा  में  तेजी  से  रेलवे  को  ले  जाने  वाला  यह  बजटं

 इसलिए  इसका  स्वागत  है  ॥  लेकिन  दो-तीन  प्वाइन्टस  ऐसे  हैं  जिनकी  ओर  मैं  माननीय
 मन्त्री  जी  का  ध्यान  आक्ृृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  और  मैं  ऐसे  सुझाव  रख  रहा  हूं  जिन  पर  कोई
 रिक्त  खर्च  भी  नहीं  करना  होगा  तथा  जनता  को  बड़ी  राहत  मिल  जायेगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  का  पूर्वी  इलाका  कितना  पिछड़ा  हुआ  है  इसको  पूरा  देश  जानता  उस

 पिछड़  हुए  प्रदेश  का  फैजाबाद  ओर  पिछड़ा  हुआ  इलाका  है  उसकी  बराबर  उपेक्षा  की  जा  रही  है

 यह  बड़े  दुःख  का  विषय  है  ।  एक  ट्रंन  लखनऊ-मुगलसराय  पर्सेजर  है  जिसकी  हालत  बड़ी  दयनीय  है  ।

 बह  प्रायः  24  घंटे  लेट  चलती  है  |  मेरा  निवेदन  है  कि  जिस  प्रकार  से  फास्ट  ट्र  नस  के  ऊपर  ध्यान

 दिया  गया  है  उसी  तरह  से  पसेंजर  ट्रं  नस  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ओर ये  ट्रेन्‍्स
 जो  इतनी

 लेट  चल  रही  जो  इतनी  उनकी  खस्ता  हालत  है  कि  उनमें  यात्रा  करने  में  भी  लोगों  कष्ट  होता
 तो  इस  स्थिति  को  दूर  करना  चाहिए  तथा  उन  ट्रन्स  की  हालत  को  सुधारना  इसपर

 विशेष  रूप  से  ध्यान  दिया  जाए  ताकि  उन  ट्रेन्स  का  समय  के  अनुसार  चलना  सुनिश्चित  हो  सके  ।

 दूसरी  बात  यह  है  दिल्‍ली  से  बनारस  की  तरफ  वाया  फंजाबाद  जौनपुर  जाने  के  लिए  सीघी

 ट्रेन  केवल  एक  ही  है  और  वह  है  गंगा-जमुना-83-अप  और  लेकिन  वह  भी  सप्ताह  में

 केवल  चार  दिन  ही  दिल्‍ली  से  बनारस  की  तरफ  इस  रूट  से  जाती  है  और  शेष  तीन  दिन  सुल्तानपुर
 होकर  जाती  तो  मेरा  सुझाव  है  कि  आसाम  मेल  का  डाइवर्जन  सुल्तानपुर  की  तरफ  से  कर  दिया

 जाए  और  यह  जो  ट्रंन  गंगा-जमुना  है  चूंकि  और  कोई  भी  डायरेक्ट  ट्रंन  उधर  नहीं  है  इसलिए  इस

 और  गंगा  जमुना  एक्सप्रेस  को  सप्ताह  में  प्रत्येक  दिन  दिल्ली  से  बनारस  वाया

 फैजावाद  जौनपुर  से  चलाया  जाए  ।  इस  ट्रंन  में  लखनऊ  और  बनारस  के  बीच  जो  ए  सी  कोच
 दिल्ली  से  लगाई  जाती  है  उसको  काट  दिया  जाता  है  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  उसको  न  काटा  जाए
 क्योंकि  लखनऊ  और  बनारस  के  बीच  भें  भी  ए  सी-कोच  में  चलने  वाले  लोग  रहते  ।  इसलिए  ऐसा

 नहीं  हो  कि लखनऊ  तक  ही  आप  ए  सी  कोच  को  लगायें  और  उसके  बाद  काट  दें  ।

 इसी  प्रकार  से  मेरा  निवेदन  है  कि  दिल्ली-बक्सर  पर्सेजर  पहले  दिल्ली  से  चलती  थी  जिसको

 जनता  गाड़ी  कहा  जाता  उससे  लोगों  को  काफी  राहत  मिलती  थी  लेकिन  बाद  में  पता  नहीं
 किन  कारणों  से  उसको  काट  कर  दिल्ली  बक्सर  के  बजाय  बरेली-बक्सर  पर्सेजर  बना  दिया  गया  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  पुनः  दिलली-बक्सर  पर्सेजर  को  चलाया  जाए  ताकि  जनता  को  राहत  मिल  सके

 क्योंकि  दिल्‍ली  से  बनारस  की  तरफ  गंगा-जमुना  के  अलावा  ओर  कोई  भी  डायरेक्ट  ट्रेन  नहीं  है  ।

 इसमें  कोई  खर्चा  भी  नहीं  होगा  ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  अयोध्या  का  बड़ा  ऐतिहासिक  महत्व  मुझे  कहते  हुए  खेद  होता

 है  कि  बार-बार  आवाज  उठाने  के  बाद  भी  अयोध्या  की  उपेक्षा  हो  रही  है  ।  बहुत  दिनों  से  माँग  चल

 रही  ज्ञापन  भी  दिए  गए  हैं  अयोध्या  में  रेलवे  ब्रिज  के  सम्बन्ध  परन्तु  पता  नहों  क्या  कारण  है
 कि  इतने  महत्वपूर्ण  स्थान  अयोध्या  की  उपेक्षा  हो  रही  वहां  पर  पुल  का  निर्माण  नहीं  कराया  जा

 रहा  उसको  शीघ्रातिशीघ्र  बनाने  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।
 |

 चौथी  बात  यह  है  कि  अयोध्या  से  इलाहाबाद  को  जोड़ने  के  लिए  एक  ट्रेन  की  मांग  बराबर

 चल  रही  थी  ।  पिछली  बार  मन्त्री  जो  ने  कृपा  एक  सूर्य  एक्सप्रेस  चलाई  गई  लेकिन  वह  फंजाबाद
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 से  इलाहाबाद  चलाई  गई  जबकि  जनता  को  मांग  थी  कि  अयोध्या  से  इलाहाबाद  चलाया

 मेरा  सुझाव  है  कि  सूर्य  नदी  पर  टांडा  में  जहां  440  के  वी  का  थर्मल  पावर  पोजेक्ट  बन  रहा  है

 उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  गोसाईगंज  ओर  फंजाबाद  से  इलाहाबाद  तक  इसको

 चलाया  जाना  चाहिए  ताकि  वहां  की  काफो  जनसंख्या  उससे  लाभान्वित  हो  सके  ।  इस  प्रकार  सरयू
 नदी  से  भी  वह  गाड़ी  जुड़ी  रहेगी  और  अध्योध्या  से  भी  जुड़  जाएगी  ओर  के  लोगों  की

 भावनाओं  का  भी  आदर  होगा  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  टांडा  से  इलाहाबाद  गाड़ी  वाया

 अकबरपुर  अयोध्या--फंजाबाद  चलाया

 एक  निवेदन  यह  भी  है  कि  जोनपुर  बस्ती  एवं  पूर्वी  उत्तर

 प्रदेश  के करीब  35  लाख  लोग  बम्बई  में  रहते  है  और  उन्हें  जाना  आना  पड़ता  उनको  जाने
 के  लिए  दिक्कत  होती  यदि  वे  लोग  बम्बई  जायें  तो  वाया  बनारस  जायें  या  लखनऊ  होकर

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  जो  काशी  बनारस  से  इलाहाबाद  होकर  बम्बई
 के  लिए  जाती  उसको  इस  रूट  पर  न  चलाकर  मालीपुर

 इलाहाबाद  होकर  बम्बई  के  लिए  चलायें  |  इससे  थोड़ा  सा  रूट  में  डाइवर्जन
 लेकिन  इससे  तीन-चार  जिलों  के  लोग  प्रभावित  होंगे  और  उन  लोगों  को  राहत  मिलेगी  ।

 उससे  सुल्तानपुर  व  प्रतापगढ़  भी  जुड़  जाएगा  ।

 दूसरी  अकबरपुर  जहां  से  मैं  चुनकर  आता  उसके  पास  में  ही  एक  ऐतिहासिक
 तीर्थस्थल  किछोछा-शरीफ  है  ।  जहां  पर  विदेशों  से  भी  लोग  मन्नत  पूरी  करने  के  लिए  आते  हैं  ।

 अकबरपुर  एक  ऐसा  जंक्शन  जहां  पर  कि  प्रथम  ओर  द्वितीय  श्रेणी  में  केवल

 यमुना  एक्सप्रेस  को  किसी  भी  गाड़ी  में  नहीं  वहाँ  एक  मिल  श्रीगांघी
 आश्रम  टांडा  थर्मल  पावर  प्रोजेक्ट  जो  कि  440  मेगावाट  का  यहां  बुनकर  लोगों  को
 आबादी  इसलिए  इस  क्षेत्र  की  महत्ता  को  देखते  हुए  कम  से  कम  चार  प्रथम  और  आठ  संकंड
 क्लास  बर्थ  रिजवं  करने  की  ओर  ध्यान  दें  ।  इससे  वहां  के  लोगों  को  राहत  मिल  सकेगौ  ।

 यहाँ  पर  वेटिंग  रूप  की  समस्या  के  बारे  में  मंत्री  जी  को  मैंने  पहले  भी  लिखा  वहां  पर
 शेड  की  व्यवस्था  नहीं  पेयजल  की  ब्यवस्था  नहीं  है  ।  पत्र  के  जवाब  में  कहा  गया  कि  वहां
 फार्म  पर  शैड  लगा  हुआ  है  ।  मैं  दावे  के  साथ  कह  सकता  मंत्री  जी  आप  जाकर  खुद  देख

 लीजिए  वहां  गाड़ी  प्रतिदिन  खड़ी  होती  वहां  पर  शेड  नहीं  लगा  हुआ  इसलिए  मैं  निवेदन
 करना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  शेड  लगाया  इसके  साथ-साथ  मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि
 टांडा  में  एक  भी  प्लेटफार्म  ऊँचा  नहीं  इसकी  वजह  से  वहां  के  लोगां  को  काफो  दिक्कत  होती
 है  ।  इसलिए  निवेदन  है  कि  टांडा  में  कम  से  कम  एक  पलेटफार्म  को  ऊंचा  किया  चुंकि  यह
 बुनकरों  की  आबादीवाला  क्षेत्र  यहां  का  तौलिया  और  लूंगी  बहुत  अच्छी  बनती  इसलिए  यहां
 गोडाउन  की  भी  व्यवस्था  की  जिससे  वहां  के  लोगों  को  राहत  मिल  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।
 :  *

 ओओ  एस०  जो०  घोलप  :  सभापति  सबसे  पहले  मैं  बोलने  के  लिए  यह
 अवसर  देने  हेतु  आपका  घन्यवाद  करता  गैं  माननीय  मंत्री  को  बचाई  देता  हूं  ओर  बजट  का

 194



 14  1907  ह  रेल  बजट  चर्चा

 समंथेन  करता  यह  पहली  बार  है  कि  यह  बजट  रेल  मंत्रालय  का  नहीं  है  बल्कि  परिवहन
 मंत्रालय  का  मैं  नहीं  समझ  पाया  हूं  कि इस  परिवहन  विभाग  को  बनाने  का  क्‍या  विशेष  फायदा

 है  ।  पहले  से  ही  यह  बहुत  बड़ा  विभाग  रेल  विभाग  भी  बहुत  बड़ा  विभाग  अब  इसमें  जल

 वायु  परिवहन  और  भू-तल  परिवहन  शामिल  यंह  सभी  चीजें  शामिल  की  गई  हैं  ।

 इस  परिषहन  विभाग  को  बनाने  का  क्‍या  लाभ  मैं  नहीं  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मंत्री
 जी  इस  विषय  का  उत्तर  देंगे  ।  महोदय  !  बजट  से  एक  दिन  पहले  प्रधानमंत्री  जी  ने  कहा  किਂ  हमें

 बहुत  कठिन  निर्णय  लेने  हम  सभी  का  यह  विश्वास  था  निश्चित  रूप  से  किराये  अधिक

 बढ़ये  जायेंगे  ।  परन्तु  मैं  मंत्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  ।  कि  इन  परिस्थितियों  में  उन्होंने  दूसरे  दर्जे  के
 उपनगरीय  गाड़ी  के  मात्रियों  तथा  पास  धारक  और  सामान  यातायात  में  किराए  नहीं

 बढ़ाए  है  ?  90%  यात्रियों  को  अतिरिक्त  भार  से  मुक्त  रखा  गया  इसलिए  मैं  इसके  लिए
 मंत्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  ।

 अब  मैं  उपनगरीय  सेवाओं  के  बारे  में  बताना  चाहता  हूं  । उपनगरीय  सेवाओं  के  बारे  में  कुछ
 विशेष  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  मंत्री  जी  से आवश्यक  कारंवाई  करने  का  अनुरोध  करता

 हूं  । हालाँकि  वह  बम्बई  उपनगरीय  गाड़ी  में  भारी  भीड़  से  अवगत  गत  समय  में  जब  तत्कालीन

 रेल  मंत्री  शास्त्री  जी  ने  तीसरे  दर्जे  के  डिब्बे  में  यात्रा  की  थी  तो  उस  समय  मैंने  भी  तीसरे  दर्जे  के

 डिब्बे  में  यात्रा  की  थी  और  उन्होंने  भीड़  को  देखा  |  इसी  तरह  मैं  उन  डिब्बों  में  भीड़  के  देखने  के

 लिए  मंत्री  जी  से  अनु रोध  करता  हूं  ।  कोई  व्यक्ति  गाड़ी  में  प्रवेश  नहीं  कर  सकता  ओर  जो  व्यक्ति

 प्रवेश  करता  है  वह  अगले  स्टेशन  पर  उतर  नहीं  सकता  ।  विकल्प  क्‍या  है  ?  मेरा  सुझाव  है  कि

 इस  समय  9  रेक्‍्स  लगाई  जाती  हैं  और  मुझे  आश्चयं  होगा  यदि  12  बोगियों  की  व्यवस्था  की

 जा  सके  ।  अतः  मैं  मंत्री  जी  से  12  बोगियों  को  लगाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  का  अनुरोध
 करता  हूं  ताकि  उसी  मार्ग  से  अधिक  यात्री  यात्रा  कर  सके  ।

 ये  कुछ  सुझाव  हैं  कि  कल्याण  जैसे  कुछ  उपनगरीय  स्टेशनों  पर  जहां  होम  प्लेटफार्म  नहीं  हैं
 होम  प्लेटफार्म  की  व्यवस्था  की  ताकि  बहां  अधिक  गाड़ियां  जा  सके  ।  मैं  अनुरोध  करता

 हूं  कि  इस  पर  तुरन्त  कारंवाई  की  जाये  ।
 कल  मैं  कुछ  माननीय  सदस्वों  के  भाषण  सुन  रहा  भा  ।  उन्होंने  छोटे  विषयों  तक  को  भी

 लिया  था  क्‍यों  ?  क्योंकि  इस  समय  निम्न  स्तर  पर  समस्याओं  को  हल  करने  की  कोई  ध्यवस्था  नहीं
 है  ।  एसके  लिए  एक  समिति  बनाई  जामी  अतः  मेरा  असुरोध  है  कि  डिवीजन  स्तर  पर

 सभिति:होनी  चाहिए  ।  इस  एक  संमिति  है  परन्तु  उस  सरमितिःमें  केवल  एक  संसद  सदस्य  है  ।

 इसलिश  मेरा  अनुखेध  है  कि  डिवीजान  स्तर  कर  एक  समित्ति  होनी  चाहिए  जिसमें  उस  क्षेत्र  के
 निधि  संसदः  हों  ताकि  हम  विभिन्‍न  घीणों  का  सुझाव  दे  सकें  जर  हम  विभिन्‍न  प्रस्तावों  को

 ल्बूज्करा  *

 एक-कात  जो  भुक्षे  खम्बई  छडिबीजन के  बारे  में:पता  चली  है  बह  सश्ली  शौचालयों  को  स्टेशन

 सेहठा-देके  के  मुझे  क्तश्या  भया'था  कि  यह  रेलवे  का  नीति  निर्णय  है  कि  स्टेशन  पर

 कोई  क्ोकालय  नहीं  होता  मैं  नहीं  इस  निर्णय  को  क्‍यों  लिया  गया  है  ।  कुछ
 स्टेशनों  पर  लोगों  को  कई  घण्टे  इंतजार  करना  पड़ता  है  स्टेशनों  पर  शौचालय  की  व्यवस्था
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 दिवा  बसई  उपनगरीय  रेल  लाइन  पहले  ही  1981  में  प्री  कर  ली  गई  थी  और  माल  का
 लाना  ले  जाना  वहां  पहले  से  ही  शुरू  हो  गया  विद्यू  तीकरण  भी  पूरा  हो  गया  दिवा  बसई
 में  माल  गाड़ियां  तो  चल  रही  हैं  परन्तु  यात्री  गाड़ियां  नहीं  चल  रही  इसलिए  मैं  अनुरोध  करता

 हैँ  कि  दिवा  बसई  लाइन  पर  यात्री  गाड़ियां  आरम्भ  की  जानी  चाहिए  ताकि  मध्य  रेलवे  को
 पश्चिमी  रेलवे  के  साथ-एक  उपनगरीय  रेल  द्वारा  जोड़ा  जा  सके  ।  अतः  उस  लाइन  पर  यात्री  गाड़ी

 तुरन्त  शुरू  की  जानी  चाहिए  ।

 एक  मध्य  जोन  सम्बन्धी  समिति  है  ।  एक  साल  से  मैं  इसमें  शामिल  होने  के  लिए  आमंत्रण
 की  प्रतीक्षा  कर  रहा  हूं  लेकिन  कोई  बुलावा  नहीं  आया  है  तथा  कोई  बैठक  नहीं  बुलाई  गई

 हमें  क्‍यों  नहीं  बुलाया  गया  है  ?  इसकी  जांच  की  जानी  चाहिए  ताकि  उस  समिति  की  नियमित
 बैठकें  की  जा  सकें  ।

 मनखुर्द-बेलापुर  नई  रेलवे  लाइन  के  बारे  में  पिछले  वर्ष  2  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की

 गई  थी  परन्तु  अचानक  डेंढ़  करोड़  रुपया  वापस  ले  लिया  ग्रया  श्रौर  उसे  अन्य  राज्यों  को  दे  दिया
 गया  ।  फिर  घनराशि  वापस  कर  दी  गई  लेकिन  इसे  खर्च  नहों  कियय  गया  |  इस  वर्ष  केवल  10
 लाख  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  |  हालांकि  यह  राशि  नगण्य  एक  प्रस्ताव  यह  है  कि  वांड
 राज्य  सरकार  जारी  करें  और  जो  घन  एकत्र  हो  वह  द्वारा  रेल  विभाग  को  दिया  जाये  ।
 इतने  पर  भी  यह  घन  दो-तीन  वर्ष  के  लिए  भी  पर्याप्त  नहीं  होगा  ।  अतः  कार्य  को  तीन  चरणों  में
 कार्यान्वित  किया  (1)  मनखुर्द  से  क्रीक  ब्रिज  (2)  बेलापुर  से  पुल  तक  (3)  क़ीक

 तात्पयं  यह  है  कि  तीन  चरणों  में  घन  उपलब्ध  कराया  जा  सकता  है  ओर  काय॑  भी  पांच  ब्ष  के
 अन्दर  पूरा  कराया  जा  सकता  है  ।

 पश्चिम  रेलवे  में  बांद्रा  के  निकट  वसई  क्रीक  ब्रिज  का  कार्य  बड़ी  धीमी  गति  से  चल  रहा
 है  और  पता  नहीं  यह  कायं  कितने  समय  में  पूरा  होगा  |  मेरा  अनुरोध  है  कि  उस  काय॑  को
 शोध्र  पूरा  कराया  जाये  जिससे  कि  उपनगरीय  रलगाड़ियां  अधिक  यात्रियों  को  ले  जा  सके  ।

 इन  सुझावों  के  महोदय  मैं  रेल  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  मोहम्मद  अयूब  खां  :  सदर  मैं  सबसे  पहले  रेल  मिनिस्टर  साहब
 को  मुबारकबाद  देतः  हूं  कि  उन्होंने  इतना  अच्छा  रेल  बजट  पेश  किया  साथ  ही  मैं  यह  गुजारिश
 करूंगा  कि  हमारे  डिफेंस  मिनिस्टर  साहब  भी  यहां  बैठे  हैं  जो  हमारी  आस्ड  फोरससिज  हैं  उनका  इस
 बजट  में  बहुत  कम  ख्याल  रखा  गया  है  ।  जिस  स्पीड  से  हमारी  आर्मी  स्ट्रंगदन  हो  रही  उसको
 मह  नजर  रखते  हुए  एम०  वी०  एफ०  यू०  की  आम्ड॑  कोर  के  लिए  बहुत  कमी  खास  तौर  से
 आम्डें  यूनिट्स  को  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  जाने  के  ट्रेनिंग  के लिए  आप्रेशन  के  टाईम  पर
 लड़ाई  में  जाने  के  लिए  इनकी  बहुत  कमी  होगी  अगंर  इसकी  पूर्ति  नहीं  क्री  आजकल  आरम््ड

 यूनिट्स  को  फायरिंग  रेंज  पर  जाने  के  आप्रेशन  ट्रंनिंग  पर  जाने  के  लिए  महीनों  इन्तजार
 करना  पड़ता  है  ।  इनको  मिलने  में  उनको  काफी  परेशानी  का  सामना  करना  पड़ता  है|  इन्सान
 को  पावर  के  लिए  बहुत  भ्रष्टाचार  है  ।  इंजिन  के  लिए  बहुत  प्रावलम्स  जब  कभी  ऑन्टिं  के
 लिए  पावर  मांगी  जाती  है  तो  इन्हें  बड़ी  मुश्किलात  फंस  करनी  पड़ती  इसलिए  मंत्री  जी  के  ,
 लिए  यह  जरूरी  है  कि  वे  इस  पर  ध्यान  दें  ।

 आर्मी  परसनल्स  का  जो  कंसेशन  मिलता  है  वह  साल  में  एक  बार  मिलता  यह  एंक  बार
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 फ्री  ट्रंवल  होता  है  ।  दो  महीनों  की  छुटुटी  के  लिए  और  अब  सन्युवल  लींव  पर  जाने  के  लिए  एक
 महीने  की  के  जुअल  लीव  के  लिए  कंसेशन  वारन्ट  मिलता  यह  अंग्रेजों  के  जमाने  से  चलो  आ  रहा

 है  ।  इन  आर्मी  परसनल्स  को  यह  सुविधा  कम  से  कम  साल  में  तीन  बार  मिलनी  कम  से
 कम  बे  साल  में  तीन  बार  वारन्‍न्ट  ले  सके  ।  जिससे  कि  वें  छुट्टियों  में  अपने  घर  आ  जा  सकें  |  इसी
 तरह  से  एक्ससविसमैन  को  भी  कंसेशन  मिलना  चाहिए  ।  वे  भी  आर्मी  में  सविस  कर  चुके  हैं  ।  उनके

 लिए  भी  कंसेशन  का  बन्दोबस्त  होना  जरूरी  ।

 मैं  एक  गुजारिश  करूंगा  कि  जंसा  कि  प्लेनिंग  मिनिस्टर  साहब  ने  कहा  था  कि  जैसे  हम
 राजस्थान  से  गुजरात  में  कार  से  जाते  हैं  ओर  जब  बाड्डर  क्रास  करते  हैं  तो  मालूम  होता  है  कि  कोई
 दूसरा  इलाका  आ  गया  ।  इसी  प्रकार  जब  हम  दिल्ली  से  हरियाणा  पार  करते  हुए  राजस्थान  में
 दाखिल  होते  तो  एक  सोते  हुए  आदमी  को  भी  यह  मालूम  पड़  जाता  है  कि  राजस्थान  आ  गया  ।
 कम  से  कम  जब  रंलें  चलती  हैं  तो  उनमें  तो  इसका  फर्क  नहीं  मालूम  होना  चाहिए  ।  जिससे  कि  यह

 मालूम  पड़े  कि  रेलों  में  कोई  तब्दीली  हुई  है  ।

 पूरे  राजस्थान  के  अन्दर  कोई  भी  बड़ी  रेल  लाईन  नहीं  रेलों  के  मामले  में  वहां  कोई
 तरक्की  नहीं  मालूम  पड़ती  है  ।  इसके  लिए  मेरी  दरख्वास्त  है  राजस्थान  झुनझुन्‌  के  .  लिए  मंत्री  जी

 इस  पर  गौर  करें  ।  खासकर  मैं  एक  तजैवीज  पेश  करना  चाहता  हूं  कि  जो  दिल्ली  से  अहमदाबाद
 वाया  जयपुर  जो  गाड़ी  हफ्ते  मे ंचार  दिन  चलती  उसको  वाकी  के  तीन  दिन  दिल्‍ली  से  वाया

 सीकर  अहमदाबाद  के  लिए  चला  इससे  उस  इलाके  के  लोगों  को  बहुत

 सहुलियत  खास  तौर  झुनझुन्‌  क्षेत्र  के  लिए  ।

 खेलड़ी  में  एक  ट्रन  दावरा  से  सिंघाना  कोपर  प्रोजेक्ट  के  लिए  चलती  यह  सिर्फ  माल
 ढोने  के  लिए  चलती  है  ।  इस  ट्रंन  में  अगर  सवारी  डिब्बे  भी  जोड़  दिये  जाएं  तो  उस  क्षेत्र  के  लोगों
 को  इससे  फायदा  हो  सकता  है  ।  "

 बंसी  लाल  जी  ने  एक  शेखावटी  एक्सप्रस  ट्रंन  दी  है  जो  कि  दिल्‍ली  रो  जयपुर  तक  चलती  है  ।
 इस  ट्रंन  को  सवाई  माघोपुर  तक  कर  दिया  इससे  भी  वहां  के  लोगों  को  बहुत  फायदा

 पहुंचेगा  ।  क्योंकि  जयपुर  से  इस  गाड़ो  के  फौरन  बाद  एक  ट्रेन  चलती  है  जिसमें  कि  कोई  सवारी

 नहीं  आती  वह  ट्रंन  लुहारू  से  आती  अगर  उस  ट्रंन  को  लुहारू  से  अहमदाबाद  या  शुहारू  से
 अजमेर  कर  दिया  जाए  तो  रेलों  के  लिहाज  से  उस  सबसे  पिछड़े  इलाके  को  काफी  फ़ायदा  पहुंच
 सकता

 हमारे  राजस्थान  में  उस  इलाके  में  छोटी  लाइनें  ही  है  भौर  वंसी  कौ  वैसी  है  जो  पुराने
 जमाने  में  वहां  डिब्बों  की  हालत  भी  खस्ता  इंजिन  की  हालत  भी  खस्ता  उम्मीद  है
 कि  मंत्री  जी  इस  पर  ध्यार  देंगे  और  मैंने  जो  अभी  गुजारिश  को  है  कि  दिल्‍ली  से  अहमदाबाद  जाने
 वाली  ट्रंन  को  बाकी  के  तीन  दिन  दिल्ली  से  वाया  फलेरा  होते  हुए
 बाद  तक  चलायेंगे  ।  मंत्री  जी  मेरे  इस  प्रपोजल  को  मंजूर  करें  |  धन्यवाद  ।

 ह
 ते  ए०  कल्पनिधि  :  सर्व  प्रथम  मैं  न  केवल  माननोय  परिवहन  मंत्री भी

 बंसी  लाल  ओर  रेल  राज्य  मन्‍्त्री  श्री  माधवराव  सिंधिया  को  ही  नहीं  अपितु  रेलवे  बोर्ड  के  सभापति
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 और  सदस्पों  को  तथारेल  विभाग  के  कर्मचारियों  को  बधाई  देता  हूं  जिन्होंने  कोर  क्षेत्र  यथा  कोयला

 और  में  कमी  आने  के  बावजूद  यातायाय  राजस्व  में  9.1  प्रतिशत  की  वृद्धि  दर  प्राप्त  करके

 चालू  वर्ष  के  प्रथम  नौ  महीनों  में  उत्कृष्ट  कायं  किया  है  ।  इसके  कारण  रेल  का  समग्र  बजट  2.2

 प्रतिशत  बढ़  गया  है  ।  500  कि०  मी०  से  अधिक  दूरी  की  यात्रा  के  लिये  शांयिका  प्रभार  5/-  रुपये

 बढ़ाना  अनपेक्षित  उदाहरण  के  तौर  पर  मद्रास  से  तिरुनालवेलि  की  यात्रा  करने  वाले  यात्री  को

 लिया  उसे  649  कि०  मी०  की  यात्रा  करनी  492  कि०  मी  की  यात्रा  करके  वह  5
 बजे  माल  मदुरै  पहुंच  जायेगा  ।  5  बजे  प्रातः  माल  के  बाद  की  यात्रा  के  लिए  उसके  द्वारा  5/-
 रुपया  अतिरिक्त  दिया  जाना  बड़ा  ही  हास्यास्पद  है  ।  इस  अतिरिक्त  प्रभार  का  लिया  जाना  सर्वथा
 अनपेक्षित  है  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरीध  है  कि  इसे  वापिस  ले  लिया  जाये  ।  मद्रास

 रैपिड़  ट्रान्जिर  रेलवे  परियोजना  के  लिए  एक  मुख्य  प्रशासनिक  अधिकारी  तेनात  किये  जाने  की  मैं

 सिफारिश  कर  रहा  था  ।  इस  संगठन  का  अधिश्रहण  किये  जाने  के समय  1971  से  1976
 योजना  द्वारा  केवल  सर्वेक्षण  कार्य  और  अन्य  कार्य  किया  जाता  था  तो  उसका  मुख्य  प्रशासनिक
 अधिकारी  था  ।  किन्तु  जब  से  परियोजना  का  वास्तविक  काये  चालू  किया  गया  वह  कार्य  मुख्य
 इंजीनियर  का  अध्यक्षता  में  चल  रहा  जो  उससे  छोटा  पद  है  |  अब  भी  मेरा  यही  अनुरोध  है  कि
 इस  निर्णय  पर  पुनः  विचार  किया  जाये  तथा  वहां  एक  प्रशासनिक  अधिकारी  को  तेनात  किया  जागे
 जो  स्वतंत्र  रूप  से  निर्णय  ले  सके  जौर  इस  परियोजना  का  काय॑  तेजी  से  कार्यान्वित  कर  सके  ।

 परिवहन  मंत्री  का  पद  बनाये  जाने  से  मंत्रिमंडल  में  रेल  मन्त्री  का  स्वतंत्र  व्यक्तित्व  समाप्त

 हो  गया  है  |  अंश  दान  की  अदायगी  के  लिये  रेल  मंत्री  ने  76  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव
 रखा  है  जिसके  परिणाम  स्वरूप  7  करोड़  रुपये  की  धनराशि  अतिरिक्त  हो  जायेगी  ।  ऐसी  स्थिति  में
 जबकि  भारत  सरकार  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  उपयोग  कम  करना  चाहती  है  ।  इस  समय  किराये

 भाड़े  में  यह  वृद्धि  कदापि  वांछनीय  नहीं  है  क्योंकि  किराये  में  उस  वृद्धि  के कारण  जनता  सड़क
 वहन  को  ओर  आकर्षित  होगी  ।  उदाहरण  के  तोर  पर  मद्गरास  से  त्रिची  त्तक  सड़क  परिवहन  का  यात्री
 किराया  27  रुपये  20  पैसे  है  और  रेल  से  यह|किराया  30  रुपये  पड़ेगा  ।  रेल  भाड़े  में  वत्तमान  वृद्धि
 से  जनता  में  त्रिचि  से  मद्रास  जाने  के  लिए  2  रुपये  30  पैसे  अधिक  व्यय  करने  होंगे  ।  ऐसी  स्थिति  में
 यथा  स्थिति  पेट्रोल  अथवा  डीजल  की  खपत  बढ़ेगी  |  मौटे  तौर  पर  मद्गास  से  त्रिचि  जाने  वाली

 गाड़ी  में  900  यात्री  यात्रा  करते  हैं  और  और  यदि  इतने  यात्री  सड़क  परिवहन  से  यप्रता  करेंगे  तो
 कम  से  कम  17  बसों  की  आवश्यकता  पड़ेगी  इस  प्रकार  पेट्रोलियम  उत्पादन  की  खपत्त  दुगुनी
 हो  जायेगी  जो  माननीय  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  द्वारा  लिये  ग्रये  निर्म्य  के  विरुद्ध  होगा  ।
 यदि  आप  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  कम  करना  आपको  रेल  के  यात्री  भाड़े  में
 कमी  करनी  चाहिए  चाहे  वह  अथवा  यात्री  गाड़ी  क्‍यों  न-हो  ।  यात्री  भस्ड़ा  बढ़समे  में
 श्राप  दोहरी  नीति  अपना  रहे  हैं  ।

 दक्षिण  रेलब  विशेषकर  तमिलनाड़ू  में  चल  रही  योजना  के  लिए  जो  प्रावधान  किया  गया
 उसके  संबंध  में  बताता  हूं  मद्रास  रेपिड  ट्रान्जिर  प्रणाली  के  लिए  4  करोड़  रुपये  का  जो  ऑबंटन

 किया  गया  यह  घिल्कुल  भी  पर्गाप्त  नहों  ओर  उसके  लिए  कम  से  कम  20  करोड़  का

 आकंटत  किया  जाना  बाहिए  था  जिससे  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सकताਂ  कि  यह  पंरियोजनाअगलें
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 पाँच  वर्षों  में  पूरी  हो  जायेगी  ।  संभवतः  यह  परियोजना  भी  21  वीं  शताब्दी  के  लिए  त्याग  दी  गई

 है  ।  यहां  तक  कि  कानपुर-डिन्डींगल-तृतीकोरिन  लाइन  भी  अधूरी  पड़ी  है  ।  इस  वर्ष  के लिए  28
 करोड़  रुपये  की  मांग  की  गई  थी  जिसके  लिए  केवल  3.5  करोड़  रुपये  की  राशि  आवंटित  की  गई  है
 मद्रास  नगर  के  विद्युत  सम्बन्धी  बहुत  सारे  पहले  ही  यूनिट  करीब  करीब  पूरी  क्षमता  पर  पहुंच  चुके

 पर्याप्त  यूनिट  तत्काल  स्थापित  किये  जाने  चाहिये  किन्तु  उसके  लिए  बजट  में  कोई  प्रावधान

 नहीं  किया  गया  है  ।  मद्रास  नगर  में  परिक्रमा  रेल  लाइन  बिछाने  की  आवश्यकता  है  किन्तु  रेल

 विभाग  ने  इस  संबंध  में  अभी  तक  कोई  प्रयास  नहीं  किया  चालू  वर्ष  में  कम  से  कम  बिल्ली
 वक्‍कस  ओर  अरुम्बाक्कम  के  बीच  लाइन  बिछाने  का  कार्य  तो  आरम्भ  कर  ही  देना

 चाहिये  ।  चेंगलेपुर-कांजीपुरम-अराक्कोनम  के  बीच  बिछाई  गई  लाइन  का  उपयोग  किसी  न  किसी

 आधार  पर  पूरी  तरह  नहीं  किया  जा  रहा  यह  स्थिति  करपदी-तिरुवन्नामालाई-विल्लपुरम
 तिरुनेलवली-नग़ रको  इल-कन्या  कुमारी-तिरुवेन्द्रम  में  चल  रही  अथवा  नई  योजनाओं  के  लिए  जब  भी

 घन  आवंटित  करने  की  बात  उठाई  जाती  तब  यही  रूखा  सा  उत्तर  दे  दिया  जाता  है  कि  रुपया
 उपलब्ध  नहीं  है  ।  यह  भेद  भाव  क्‍्यें  बरता  जाता  है  ?

 रेल  कमंचारियों  के  कल्याण  के  संबंध  मैं  निम्नलिखित  मुद्दों  की  ओर  आपका  ध्यान
 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 )  पेराम्बुर  कमप्लेक्स  के  केरेज  और  स्टोर  विभाग  के  लोको  स्टोर  जारी  क  रने  वाले
 सामान  जांचकर्त्ताओं  के  वेतनमानों  और  बरिष्ठता  में  संशोधन  करने  का  मामला  पिछले  [30  वर्षों  से
 लम्बित  पड़ा  है  जिसका  कोई  समाधान  नहीं  हो  पाया  है  ।

 रेलवे  के  ग्रुप  के  पदोन्‍नत  एवं  सीधे  भर्ती  किये  गये  अधिकारियों  के  वेतनमानों  में

 भेदभाव  है  तथापि  वे  लोग  उतना  ही  तथा  उसी  प्रकार  का  ही  कार्य  कर  रहे  हैं  ।. यह  मामला  1947

 से  लम्बित  पड़ा  है  ।

 ताम्बरम  में  96  खलासी  अनेक  वर्ष  से  ई०  एम०  यू०  यूनिट  में  कार्य  कर  रहे
 किन्तु  उन्हें  अभी  तक  स्थायी  नहीं  बनाया  गया  है  ।

 त्रिचि  ओर  पोडानूर  में  आई०  सी०  लोको  करेज  गोल्डन  रॉक

 वर्कंशाप  के  कर्मचारियों  द्वारा  बहुत  सारी  परेशानियां  ब्यक्त  की  गई  हैं  किन्तु  प्रशासन  उनपर  ढंग

 से  ध्यान  नहीं  दे  रहा
 यह  समस्या  लगातार  गत  कई  वर्षों  से  चल  रही  है  जिसका  कोई  समाघ्चान  नहीं  किया

 गया  है  ।

 हाल  ही  में  1985  में  रेलवे  बोर्ड  ने  यह  आदेश  पारित  किया  है  कि  खलासी  तथा

 नैमित्तिक  श्रमिकों  की  न्यूनतम  योग्यता  आई०  टी०  आई०  होनो  चाहिए  ।  माननीय  मन्त्री  महोदय  से

 स्फ मेरा  अनरशोध  है  कि  इस  आदेश  को  कापस  लिया  जाये  और  1985  से  पहले  जो  स्थिति

 उसे  पचावत  रखा  जाये  ।

 विरुन्‍्नामलाई  के  रेलवे  क्यार्टरों  में  पानी  की  बड़ी  भारी  दिक्कत  अपने  कमंचारियों  की

 कठिताई  दूर  करन ेके  लिए  कोई  कार्यवाही  करने  के  बजाये  भ्रशासन  ने  कुछ  कर्मचारियों  का

 नख्तरण  कर  दिया  है  ओर  कुछ  कर्मचारियों  का  स्थानान्‍्तरण  करने  का  विचार  है  क्योंकि  यह  कहा
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 गया  है  कि  उन्होंने  अपनी  कठिनाई  एक  संसद  सदस्य  को  बताई  थी  ।  कया  ऐसी  स्थिति  में  जब  उनके
 सारे  प्रयास  असफल  हो  जायें  तो  अपनी  उचित  कठिनाई  को  किसी  संसद  सदस्य  की  जातलकारो  में
 लाना  कर्मचारियों  का  अपराध  है  ?

 नागर  विमानन  विभाग  के  कर्मचारियों  के  समान  रेलवे  कुलियों  ओर  कंन्‍्टीन  के  कम्मंचारियों
 को  विभागीय  कमंचारी  बनाया  जाये  ओर  उन्हें  रेलवे  के  नियमित  कमंचारियों  के  समान  लाभ  प्रदान

 किये  जाये  ।

 शुरू  की  जाने  वाली  नई  योजनाओं  के  संबंध  मैं  माननीय  परिवहन  मंत्री  का  ध्यान

 क्रमा  रेल  लाइन  अर्थात  विललीवक्कम-अन्नानगर-अरुम्बावकम्‌  लाइन  का  निर्माण  आरम्भ  करने  की
 आवश्यकता  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  ऐसा  करने  से  इस  क्षेत्र  में  सडक॒  परिवहन  द्वारा  लगभग

 100  चक्‍कर  लगाने  की  आवष्यकता  नहीं  रह  जहां  चाह  होती  वहां  राह  निकल  ही
 आती  यदि  माननीय  मंत्री  महोदय  आदेश  तो  यह  लाइन  छः  महीने  में  बनकर  तैयार  हो
 जायेगी  और  इससे  बसों  में  इस्तेमाल  किये  जाने  वाले  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  करके  बहुत  सारी
 विदेशी  मुद्रा  बचाई  जा  सकती  है  ।

 मीनमवम्कम  पर  बनाये  गये  नये  हवाई  अडड  के  सामने  बनाये  जाने  वाले  नये  रेलवे  स्टेशन
 को  जोड़ने  वाले  उपरास्ते  के  लिए  घन  का  प्रावधान  करने  की  आवश्यकता  यह  दूरी  केवल  100
 मीटर  है  किन्‍्त  यह  राष्ट्रीय  राजमार्ग  है  जो  दिन-रात  व्यस्त  रहता  इसलिए  माननीय  मंत्री

 महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  बात  पर  विचार  करें  और  अविलम्ब  इस  कार्य  के

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता

 [  हिन्दी  ]

 चोधरो  सुन्दर  सिह  :  सभापति  सन्‌  1986  के  बजट  संशन  में  यह  मेरी

 पहली  स्पीच  है  ।  हमारे  सामने  जो  रेलवे  बजट  प्रस्तुत  किया  गया  वह  बहुत  शानदार  है  और
 उसके  साथ  साथ  हमारे  मंत्री  जी  भी  बहुत  शानदार  परन्तु  मेरा  विचार  है  कि  जिस  तरह  से
 बंसी  लाल  जी  का  रोब  वसा  अभी  रेलवे  विभाग  में  देखने  में  नहों  आा  रहा  उनके  रोब  की

 वजह  से  सरकारी  अधिकारी  डरते  लेकिन  रेलवे  में  अभी  वह  स्थिति  नहीं  आई  लोगों  में
 अभी  तक  डर  की  भावना  नहों  है  :  पता  नहीं  क्‍यों  ऐसा  उसी  तरह  हमारे  मिनिस्टर  ऑफ  स्टेट
 भी  बहुत  अच्छे  और  समझ्नदार  शान्त  विचारों  के  परन्तु  चौधरी  बंशी  लाल  जी  से  हप  जोसी
 अपेक्षा  रखते  गेसा  कुछ  देखने  में  नहीं  आ  रहा  है  ।

 सबसे  पहले  तो  मैं  आपका  ध्यान  जालंधर  गुरदास  पुर  रेलवे  लाइमस  की  ओर  दिलाना
 उसकी  स्थिति  को  देखते  उसे  तुरन्त  डवल  लाइन  में  परिवर्तित  किए  जाने  की  आवश्यकता

 वहां  भ्राबादी  बहुत  बढ़  गई  है  ओर  रेलों  का  बुरा  हाल  है  ।  आज  कल  लोग  रेलवे  की  अपेक्षा
 बसों  में  सफर  करना  ज्यादा  पसंद  करते  वे  गाड़ियों  में  जाते  हैं  तो  उनमें  काफी  गंदगी  होती
 है  ।  यदि  आप  अमृतसर  से  पठानकोट  तक  गाड़ी  में  आयें  तो  फर्स्ट  क्लास  के  डिब्बे  में  ब्रा  हाल
 आपको  मिलेगा  ।  गंदगी  के  अलावा  सीटों  के  कवर  गायब  फटे  हुए  हैं  ओर  यही  कारण  है
 कि  लोग  रेलों  की  अपेक्षा  बसों  में  चलना  ज्यादा  अच्छा  मानते  जब  फर्स्ट  क्लास  का  यह  हाल
 है  तो  आम  क्लास  का  क्‍या  इसका  भाप  स्वयं  अंदाज  लगा  सकते  जब  इंस  देश  में  अंग्रेजों
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 का  शासन  था  तो  यह  बात  बहुत  देखने  में  आती  थी--हिन्दू  मुसलमान  लेकिन  अब  तो
 यात्रियों  को  पीने  का  पानी  भी  नहीं  स्लिता  ।  यदि  आप  उचित  समझें  तो  हर  स्टेशन  पर  दो-दो  दूध
 के  स्टाल  ही  लगवा  दीजिए  ताकि  यात्रियों  को  पानी  नहीं  तो  दूध  मिल  जाए  ।  चौधरी  साहब से  मैं

 चाहता  हूं  कि  इस  दिशा  में  समुचित  कार्यवाही  करने  का  कष्ट  अगर  आज  किसी  ने  -  पीनी  है
 तो  वह  भी  नहीं  मिलती  ।  मान  लीजिए  अगर  वह  चाहे  कि  बिता  शुगर  के  मिल  जाए  तो  वह  असंभव

 है  क्योंकि  उसे  पूरा  ब्रैकफास्ट  लेना  पड़ेगा  और  ब्रेकफास्ट  कम  से  कम  5  रुपये  का  आता

 इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि इस  ओर  भी  आप  ध्यान  दीजिये  ।

 जहां  तक  रेलवे  केटरिंग  के  मुताल्लिक  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  ठीक  नहों  है  ।

 आप  रेलवें  केटरिंग  की  व्यवस्था  ठेकेदारों  को  देते  हैं  इस  कारण  वह  ठीक  आपको  चाहिए  कि
 केटरिंग  की  व्यवस्था  आप  वढ़ां  १र  जो  कोआपरेटिव  सोसायटीज  उनको  दें  या  वहां  के  जो  आप
 लोग  उनको  दी  जानी  अगर  ऐसा  तो  खाना  भी  ठीक  मिलेगा  भौर  सारा  कुछ
 ठीक  रहेगा  ।

 अब  मैं  अखबारों  के  बारे  में  कहना  चाहता  सभी  पेपर  सब  स्टेशनों  पर  आम  तौर  से

 नहीं  मिलते  इसलिए  मैं  कहूंगा  कि  सब  पेपर,सब  स्टेशनों  पर  मिलें  ।

 जब  से  चोधरी  साहब  ने  गाड़ियों  का  काम  संभाला  है  तब  से  कुछ  फक  तो  पड़ा  जितना
 फर्क  पड़ना  चाहिए  था  उतना  फके  अभी  नहीं  पड़ा  स्टेशनों  पर  रिजर्वेशन  की  लिस्ट  नहीं  लगथी
 लगती  हैं  ।  मैं  चाहूंगा  कि  ये  लिस्टें  काफी  पहले  लगनी  चाहिए  कि  कौन  व्यक्ति  कहां  जाना  चाहता

 चौधरी  साहब  की  मौजूदगी  में  रेलवे  में  जोमुलाजिम  उनमें  प्रशासनिक  भय  जैसा
 णेदा  होना  वह  अभी  तक  नहों  हो  पाया  है  वास्तव  में  रेल  विभाग  में  तो  सुधार  की
 आवश्यकता  है  जो  कि  हम  सबने  मिलकर  करनी  है  ।  लेंकिन  प्रश्न  उठता  कैसे  ?  क्योंकि  पंजाब  में
 तो  हालात  दिन  प्रतिदिन  खराब  होते  जा  रहे  लोगों  को  जान  व  माल  का  खतरा  बना  हुआ  है  ।

 वहां  कोई  भी  अपने  को  सुरक्षित  महसूस  नहीं  करते  ।  इन  सब  कारणों  से  रेल  विभाग  में  सुधार  के
 बारे  में  सो चना  तभी  सम्भव  जब  सबसे  बड़ी  समस्या  को  सुलझाने  का  प्रयास  किया  जा

 सकेगा  ।  अंत  में  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।
 5.03

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासोन

 श्री  कम्ोदी  लाल  जाटव  :  उपाध्यक्ष  आपने  समय  दिया  उसके  लिए
 आपको  बधाई  है  ।  हमारे  मंत्रो  श्री  बंसीलाल  जी  और  श्री  माधवराव  जी  सिंधिया  भी  बधाई  के  पात्र

 हैं  क्योंकि  इनके  एक  साल  के  कार्यकाल  में  हमने  रेलवे  विभाग  में  काफी  अच्छा  काम  देखा  एक
 साल  पहले  कई  स्टेशनों  पर  काफी  भीड़  होती  थी  और  काफी  लोग  बिना  टिकिट  चढ़ते  लेकिन

 इनके  आने  के  बाद  इसमें  काफी  सुधार  हुए  हैं  ।
 भेरे  क्षेत्र  ग्वालियर  से  श्योपुर  की  छोटी  लाइन  के  लिए  थोड़ा  सा  पैसा  दिया  है  जिससे

 हमारी  उस  छोटी  रेलवे  लाइन  का  विकास  लेकिन  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  श्योपुर
 से  50-60  किलोमीटर  की  दूरी  पर  हमारे  माननीय  सदस्य  श्री  शान्ति  धारीवाल  जी  का  चुनाव
 क्षेत्र  मिलता  अगर  इस  लाइन  को  श्योपुर  से  आगे  50-60  किलोमीटर  और  बढ़ा  दिया  तो

 उससे  बड़ा  लाभ  दोनों  क्षेत्रों  के  लोगों  को  मिलेगा  ।

 201



 रेल  बजट  चर्चा  5  1986

 हमारे  माननीय  रेल  मंत्री  जी  को  भी  मालूम  है  कि  धौलपुर  में  चम्बल  पर  केवल

 ही  पुल  अगर  उस  पुल  में  कोई  खराधी  आ  जाए  या  कोई  खतरा  उत्पन्न  हो  जाता  तो  मद्रास
 ओऔर  बम्बई  जाने  वाले  लोगों  को  काफी  परेशानी  होगी  और  उस  पुल  को  बनाने  में  काफी  समय
 लगेगा  ।  इसलिए  अगर  वहां  पर  दूसरी  रेलवे  लाइन  के  लिए  एक  पुल  बना  दिया  तो  सब
 लोगों  को  सुविधा  मिलेगी  ।  इसके  साथ  ही  मैं  एक  निवेदन  और  करना  चाहता  हूं  कि  आगरा  से
 झांसी  तक  के  लिए  एक  शटल  रेल  गाड़ी  और  चलाई  तो  वहां  के  लोगों  को  बहुत  सुविधा  मिल
 सकती  है  ।

 एक  मेरा  निवेदन  है  कि  इन्दोर  से  चलने  वाली  सांची  एक्सप्रेस  जो  दिल्ली  भाती  बीच
 में  हमारे  मुरेना  पर  संभागी  क्षेत्र  होने  के  नाते  नहीं  रुकती  है।अगर  इस  एक्सप्रेस  को  आते-जाते

 एक  दो  मिनट  के  लिये  मुरेना  में  रुकवा  दिया  जाये  तो  इससे  हमारे  यहां  के  लोगों  को  फायदा

 उन्हों  शब्दों  क ेसाथ  आपने  जो  मुझे  समय  उसके  लिये  घन्यवाद  देता  हूं  ।

 [  अनुवाद  ]
 ओर  झाई०  रामा  राय  :  इस  बजट  का  स्वागत  करते  हुए  मैं  अनुभवी

 और  गतिशील  परिवहन  मंत्री  और  परिश्रमी  रेल  राज्य  मंत्री  को  यह  संतुलित  और  अथंपूर्ण  रेल
 बजट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बधाई  देता  शोचालय  आदि  जैसी  यात्री

 सुविधाओं  में  सुधार  के  संबंध  में  मेरे  मित्रों  ने  विस्तार  से  चर्चा  की  हम  इस  विशाल  रेल
 प्रणाली  को  चलाने  में  जो  विश्व  में  दूसरी  बड़ी  प्रणाली  है  और  जिसके  द्वारा  लगभग  आस्ट्रेलिया  के
 जन  संख्या  के  बराबर  यात्री  हैं  प्रति  दिन  यात्रा  करते  हैं  मंत्रियों  की  कठिनाइयों  को  समझते
 फिर  भी  मैं  अपने  विचार  और  सुझाव  प्रस्तुत  करने  का  प्रयत्न  करूंगा  जिन  पर  सरकार  द्वारा  विचार
 किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 कार्य  आरंभ  करते  समय  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  दूर  करने  के  लिए  अधिक  प्रयास  नहीं  किए
 जाते  ।  ऐसा  केरल  के  मामले  में  हुआ  है  ।  फिर  भी  मैं  इनका  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  इस  ब्  मेरे
 निर्चाचन  क्षेत्र  में  रेलवे  स्टेशन  के  सुधार  के  लिए  4  लांख  रुपये  निर्यात  किये  हैं***

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  उसका  नाम  क्‍या

 श्री  श्राई०  रासा  राय  :  कासरगौड  रेलवे  स्टेशन  ।  शोरनूर  से  आगे  मंगलौर  तक
 अधिकतम  रेलवे  स्टेशन  पुराने  हैं  जो  ब्रिटिश  काल  में  बनाये  गए  थे  ।

 मुझे  माननीय  मंत्री  के  भाषण  से  यह  जान  कर  प्रसन्नता  हुई  कि  मंगलौर  से  उडिपी  तक  जो
 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  से  जुड़ा  हुआ  यद्यपि  यह  कर्नाटक  में  पर्वेक्षण  का  काम  पूरा  हो  गया
 किन्तु  मुझे  आशा  है  कि  इस  मामले  में  प्रो ०  मधु  बंडवते  के  शब्द  सत्य  नहीं  होंगे  ।  प्रोण  मध  दंडवते
 ने  कहा  यदि  मुझे  ठोक  ठीक  याद  है  :  इच्छा  होती  वहां  रेलवे  कितु  जहां  इच्छा
 नहीं  होती  वहां  केवल  सर्वेक्षण  होता  है

 ।”
 हम  जो  केरल  के  उत्तरी  भांग  में  रहते  हैं  हम  मंगलौर

 के  साथ  अनेक  प्रकार  से  जुड़े  हुए  समय  के  अभाव  के  मैं  रेल  मंत्री  द्वारा  दिये  गये
 प्रोत्साहन  देने  वाले  तथ्यों  और  आंकड़ों  का  विस्तार  पूर्वक  वर्णन  नहों  करना  चाहता  हूं  ।

 परिवहन  के  इस  मुख्य  साधन  के  बिकास  के  लिए  जो  सड़क  परिवहन  की  तुलना
 में

 राजस्व  प्राप्त  करने  के  लिए  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हुं  कि  हमें  रेल
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 प्र्मि  ह ैउस  पर  दुकान  अतिथि  घर  और  होटल  खोले  जाने  चाहियें  और  इस  प्रकार
 महत्त्वपूर्ण  स्थानों  पर  आय  का  स्थाई  स्रोत  उत्पन्न  करना  चाहिये  ।  -

 एक  ओर  बात  जिस के  बारे  में  अन्य  वकताओं  ने  उल्लेख  किया  है  वह  सरक्षा  उपाय  हैं  जिस
 में  भारतीय  रेलवे  बहुत  पीछे  हैं  ?  स्वचालित  चेतावची  प्रणाली  ऐसे  क्षेत्रों  में  अनिवायं  है  जहां  रेल

 की  गति  80  कि०  मी०  प्रतिघंदा  अथवा  इससे  अधिक  है  जंसे  उत्तरी  अमरीका  जेसे  देशों  में  कितु
 स्वचालित  चेतावनी  प्रणाली  व्यवस्था  ऐसे  मार्गों  पर  भी  बहुत  अधिक  विलम्ब  से  की  जा  रही  है

 जहां  राजघानी  एक्सप्रेस  जेसी  तेज  गति  वाली  गाड़ियां  चलती  हैं  ।  बड़ी  रेल  दुरघटनाओं  से  यात्रियों

 की  मृत्यु  के  अंतिरिक्त  करोड़ों  रुपयों  के  मूल्य  की  रेल  सम्पत्ति  की  हानि  होता  मेरी  सूचना  के

 अनुसार  डीजल  अथवा  विद्युत  इंजन  का  मूल्य  |  रुपये  बड़ी  लाइन  के  यात्री  डिब्बे  पर

 भग  10  लाख  रुपये'लागत  आती है  ।  उपकरणों  आदि  को  क्षति  पहुंचने  से  भी
 काफी  हानि  हो  सकती  वित्तीय  हानि  के  इंजन  डिब्बों  आदि  की  उपलब्धता
 कम  हो  जाती  है  जिसके  परिणाम  स्वरूप  उत्पादकता  और  आय  में  भी  कमी  होती
 बॉक्सेज  के  कारण  माल  गाड़ियां  पटरी  से  उतर  जाती  विश्वेषकर  ऐसे  खंडों  में  जहां
 कोयला  अथवा  इस्पात  जैसी  भारी  वस्तुओं  की  ढुलाई  होती  है  ।  इस  प्रकार  रेलों  के  लाइन  से

 उतर  जाने  के  कारण  न  केवल  डिब्बों  आदि  तथा  रेल  मार्ग  आदि  को  ही  क्षति  पहुंचदी

 अपितु  इससे  उस  क्षेत्र  में  पूरा  यातायात  ठप्प  हो  जाता  है  और  अन्य  रेल  गाड़ियों  की  सुरक्षा  पर  भी

 प्रभाव  पड़ता  है  ।  बॉक्स  की  शीघ्र  चेतावनी  मिलने  के  लिए  अन्य  देश  गत  कई  दशकों  से

 भारी  संख्या  में  बॉक्सਂ  डिटेक्टरਂ  लगा  रहे  हैं  ।  हमें  इस  क्षत्र  में  अभी  प्रगति  करनी

 +  मेरे  मित्र  हाल  ही  में  हुई  रेल  दुघंटना  के  बारे  में  उल्लेख  कर  चुके  हैं  जिसमें  तेलीचरेरी  में

 27  से  अधिक  लोग  मारे  गए  ।

 शोरनू  से  आगे  मंगलोर  तक  जो  लाइन  है  उस  पर  कई  ऊपरी  पुलों  की  भ्रावश्यकता  है  ।

 जनता  को  रेलवे  लाइन  की  दूसरी  ओर  अपने  गन्तव्य  स्थान  पर  जाने  के  लिये  चक्कर  काटना  पड़ता

 है  जिससे  इन्हें  बहुत  कठिनाई  होती  है  ।  घन  के  अभाव  के  कारण  रेल  पुलों  के  निर्माण  में  बाघा  आा

 रही  मैं  यह  सुझाव  दूंगा  कि  प्रयोगात्मक  उपाय  के  तौर  पर  यात्री  कर  वसूल  करके  तथा  इसी

 प्रकार  घन  जुटा  कर  एक  या  दो  महत्वपूर्ण  रेलवे  ऊपरी  पुल  बनाये  जाए  ।  मैं  यह  सुझाव  दूंगा  कि

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  त्रिकरपुर  के  निकट  पिलिकोड  नामक  स्थान  पर  एक  ऐसा  पुल  बनाया

 मैं  चाहता  हूं  कि  आप  देश  में  सुदूर  कोनों  को  देश  की  राजघानी  से  जोड़ें  |  मैं  यह  सुझाव  भी  देना

 हूं  कि  रेल  गाड़ियों  के  चलने  के  समय  में  कटोती  और  साथ  ही  इनकी  गति  में  तेजी  लायी

 जानी  कितु  वर्तमान  रेलवे  जो  गति  नहों  पकड़  पा  रही  है  कुछ  महत्त्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  जेसा

 मेरे  चनाव  क्षेत्र  में  पय्यान्र  नामक  स्थान  पर  जहां  एक  नौ  सेना  अकादमी  का  निर्माण  किया  जाने

 वाला  है  गाड़ियों  के अधिक  समय  तक  रुकने  की  व्यवस्था  कर  सकती  है  ।

 भेरे  राज्य  में  पालघाट  में  रेल  डिब्बे  बनाने  का  कारखाना  स्थाफ्ति  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 भेरा  माननीय  मन्त्री  से  नम्र  निवेदन  है  कि  केरल  में  शिक्षित  बेरोजगारों  की  संख्या  बहुत  अधिक

 इन  कारखानों  में  रोजगार  के  लिये  देश  के  सभी  भागों  के  बेरोजबार  युवकों  को  अवसर  दिए  जाने
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 चाहिएं  चाहे  कारखाना  पंजाब  में  हो  अथवा  केरल  में  ।  के  लालਂ  के  सिद्धान्त  को  देश  की

 एकता  और  अखंडता  के  हित  में  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।
 ड।०  दत्ता  सामन्त  दक्षिण  :  मैं  बम्बई  में  रेल  संबंधी  समस्याओं  के  बारे  में

 बोलूंगा  ।  मेरे  विचार  में  सरकार  को  बम्बई  से  लगभग  25%  राजस्व  प्राप्त  हो  रहा  मैं  माननीय

 मन्त्री  श्री  बंसीलाल  को  अपने  अतिथि  न  कि  सरकार  के  अतिथि  के  तौर  पर  बम्बई  आने  का

 निमंत्रण  देता  हूं  ।  दादर  में  यदि  वह  5  से  7  के  बीच  रेल  गाड़ी  में  चढ़  जायें  तो  मैं  उन्हें
 बधाई  दूंगा  ओर  हार

 गत  30  वर्षों  में  यात्रियों  की  संख्या  पांच  गुना  बढ़  गई  किन्तु  सरकार  और  हमारी

 पूरी  मशीनरी  दुगनी  जनसंख्या  को  भी  नहीं  ढो  सकती  ।  रेलगाड़ी  की  औसत  क्षमता  1800  व्यक्तियों

 की  है  ;  कम  से  कम  5000  से  6000  तक  यात्री  अपनी  जान  की  कीमत  पर  रेल  की  छत  पर  बेठकर

 यात्रा  करते

 बम्बई  का  तेजी  से  विस्तार  हो  रहा  है  ।  सरकार  का  बम्बई  के  प्रति  क्‍या  रवेया  है  ?  मैंने

 अनेक  बार  इस  सदन  में  कहा  है  कि  आपको  बम्बई  से  3000  करोड़  का  राजस्व  प्राप्त  हो  रहा

 परन्तु  सरकार  सदा  बम्बई  की  उपेक्षा  करती  रही  आप  बंबई  के  लिए  जो  कुछ  भी  खर्च  करेंगे
 आपको  उससे  अधिक  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  देश  में  इस  प्रकार  क्री  स्थिति

 मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  मेरी  राय  में  दादर  क्षेत्र  से  लगभग  दस  लाख  यात्री  यात्रा

 करते  एक  रेलगाड़ी  दादर  से  आरम्भ  होकर  वहीं  समाप्त  होनी  चाहिए  ।  यह  सुझाव  सरकार
 की  समिति  ने  दिया  है  ।  ऐसा  आइसलेंड  टमिनल  पर  आसानी  से  किया  जा  सकता  है  जहां  कुछ
 भवनों  का  निर्माण  हो  रहा  लगभग  8-10  करोड़  रुपये  खर्च  करके  यह  व्यवस्था  बहुत  पहले  का
 जानी  चाहिये  थी  ।  मैं  कुछ  ओर  सुझाव  देना  चाहता  हूं  |  बम्बई  के  पश्चिमी  और  .  पूर्वी  उप-नगरीय
 क्षेत्रों  में बांदरा  बन्दरगाह  पर  पहले  से  ही  एक  फाटक  कुछ  खर्च  किए  बिना  आप  मध्य  रेलवे  के
 माध्यम  से  एक  गाड़ी  चला  सकते  हैं  जिससे  दादर  की  ओर  फाटक  की  सारी  भीड़  को  कम  किया
 जा  सके  ।  कोई  भी  इस  छोटी  सी  बात  की  ओर  ध्यान  देने  को  तैयार  नहीं  है  ।

 वेस्टेन्ड,च्चएण्ड  से  मध्य  रेलवे  तक  सारा  भार  सभी  ओर  से  दादर  की  ओर  आ  रहा
 बान्दरा  से  कुराली  तक  सारी  भूमि  सरकार  की  आपको  वह  भूमि  प्राप्त  करने  के  लिए
 एक  पैसा  भी  खर्च  करने  की  आवश्यकता  नहीं  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  बात  यह  5  कि०  मी०
 की  दूरी  केवल  इतना  है  कि  यह  एक  संकरी  खाड़ी  है  ।  अतः  कुछ  करोड़  रुपये  खर्च  करके  यह
 लाइन  बनाई  जा  सकतो  सरकार  ने  कभी  भी  बान्दरा  को  कुराली  से  जोड़ने  के  बारे  में  नहीं
 सोचा  है  ।

 कुछ  ओर  बातें  हैं  जिनका  माननीय  सदस्य  घोलप  पहले  ही  उल्लेख  कर  चुके  हम
 वसाई  रेलवे  पर  50  करोड़  रुपये  खर्च  कर  चके  हैं  जो  गत  चार  वर्ष  से  चल  रही  दो  माल
 गाड़ियां  चलती  वे  यात्रियों  के  लिए  चलाई  जाती  माननीय  सदस्य  घोलप  पहਂ
 विषय  में  बता  चुके  हैं  ।  इस  पूरे  भार  को  स्थानान्तरित  किया  जा  सकता

 अन्य  बात  जिसके  बारे  में  हम  बहुत  चिन्तित  हैं  वह  मंखुदं-बेलापुर  रेलवे  यह  17  कि०
 मी०  की  रेल  लाइन  सरकार  पहले  ही  इस  संबंध  में  आश्वासन  दे  चुको  बेलापुर  की
 संख्या  बढ़कर  ]0  लाख  से  अधिक  हो  चुकी  है  ।
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 ये  सभी  इस्पात  के  डिपो  तथा  वाजार  नई  बम्बई  में  स्थानांतरित  किये  जा  रहे  हैं  ।
 रेल  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  मानखुर्द-बेलापुर  रेलवे  लाइन  आवश्यक  क्योंकि  बम्वई  शहर
 विकसित  हो  रहा  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  नहीं  है  कि  सरकार  यह  सारा  100  करोड़  रुपया
 एक  ही  समय  खर्च  कर  दे  ।  महाराष्ट्र  सरकार  इस  राशि  का  बड़ा  भाग  खर्च  करने  के  लिए  तैयार

 सारा  खर्च  थाणे-क्रीक  पर  होगा  और  इसके  लिए  राजस्व  की  वसूली  जनता  पर  कुछ  अधिक
 कर  लगा  कर  ली  जा  सकती

 मुझे  वास्तव  में  यह  कहते  हुए  खेद  हो  रहा  है  कि  माननीय  प्रधान  मन्‍्त्री  न ेआजाद

 मेंदान;में  शताब्दी  समारोह  की  एक  बैठक  में  जनता  को  यह  स्पष्ट  वचन  दिया  था  कि  वह  भंखुर
 बेलापुर  परियोजना  को  इस  वर्ष  पूरा  करवा  यह  परियोजना  पिछले  पांच  वर्षों  से लम्बित

 पड़ी  इस  वर्ष  के  बजट  में  आपने  केवल  10  लाख  रुपये  की  स्वीकृति  दी  हमें  इस  बात  का

 बहुत  अफसोस

 एक  अन्य  बात  का  भी  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  किसी  भी  रेल  मार्ग  से  होने  वाली
 सामान्य  वसूलो  10  से  12  प्रतिशत  के  बीच  है  जबकि  यदि  आप  यह  रेल  लाइन  बिछा  दें  तो  वसूली
 लगभग  20  प्रतिशत  होगी  ।  जो  घन  आप  इस  रेलवे  लाइन  पर  खर्च  करेंगे  उसकी  वसूली  लगभग

 5-6  वर्षों  में  हो  जाएगी  ।  यहां  तक  कि  महाराष्ट्र  सरकार  भी  इसमें  अंशदान  करने  के  लिए  तंयार

 है  और  यदि  प्रधान  मंत्री  द्वारा  4  लाख  लोगों  को  ये  बन्धन  किए  जाने  के  बाद  शाप  इसे  वापिस
 लेते  हैं  तो  मैं  सरकार  द्वारा  की  जाने  वाली  इस  प्रकार  की  बातों  का  कड़ा  विरोध  करता  हूं  ।

 दो  या  तीन  और  बातें  हैं  ।  इस  समय  बम्बई  में  दो  स्ट्रेशनों  क ेबीच  टिकट  का  भाड़ा  रुपया

 यह  बहुत  अधिक  है  ।  कुछ  रेलवे  स्तेशनों  के  बीच  दूरी  केवल  2.3  या  किमी०  अतः  मैं
 आप  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  यह  किराया  50  नए  पैसे  कर  दिया  इसे  रुपया  करते  समय
 सरकार  ने  यह  कारण  बताया  था  कि  सिक्‍कों  की  कोई  कमी  नहीं  इसे  5०  नए  पैसे  अथवा  इसके

 गुणों  में  कर  दिया  इस  प्रकार  आपको  बम्बई  से  बहुत  पैसा  वसूल  हो  जाएगा  इसलिए  मैं

 सुझाव  देता  हूं  कि  50  नये  पै  से  का  टिकट  शुरू  किया  जाये  ।

 मेरा  अगला  सुझाव  यह  है  कि  कर्नाक-बंदर  माल  डिपो  का  अधिग्रहण  कर  लिया  जाये  ।

 इससे  दोहरा  प्लेटफार्म  बनाकर  वी०  टी०  स्टेशन  का  विस्तार  करने  में  मदद  मिलेगी  ।  कुछ  निहित
 स्वार्थ  वाले  व्यक्ति  इस  पर  आपत्ति  उठा  रहे  हैं|  यदि  उस  डिपो  की  भूमि  का  अधिग्रहण  कर  लिया

 जाये  तो  माल  लादने  तथा  उतारने  के  लिए  दोहरा  प्लेटफाम॑  बनाना  सम्भव  रेलगाड़ियों  में

 डिब्बों  की  संख्या  बढ़ाई  जा  सकती  है  ।  मैं  इस  पर  विचार  करने  के  लिए  सरकार  से

 अनुरोध  करता

 अंत  में  मैं  कहूंगा  कि  दादर  टमिनल  बनाना  आवश्यक  है  और  इसे  बनाया  जाना  चाहिए  |

 मुझे  रेलवे  के  बारे  में  और  भी  कई  सुझाव  देने  कितुचूंकि  मुझे  जो  समय  दिया  गया  वह  समाप्त

 हो  रहा  मैं  इतना  कहकर  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  कि  बम्बई  लघु  भारत  होता  जा  रहा  है  ।

 भारत  के  सभी  भागों  से  यात्री  बम्बई  आते  हैं  ।  यदि  आप  वहां  पर  कुछ  सुधार  करें  तो  उसके

 परिणाम  बहुत  अच्छे  होंगे  ।
 श्री  एन०  डेनिस  :  रेलवे  बजट  का  समर्थन  करते  हुएं  मैं  कुछ

 बातें  कहना  चाहता  हूं॥  समय  की  कमी  के  कारण  मैं  सीधे  ही  स्थानीय  समस्याओं  की  बात  करूंगा  ।
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 कील  कमी  शव  कमकम्माााक

 तमिलनाड  का  ध्यान  आकर्षित  करने  वाली  सर्वाधिक  महत्वपर्ण  परियोजना  करूर  डिडीकल  तूती
 कोरन  रलवे-लाइन  है  इस  रेलवे  लाइन  के  लिए  इस  वर्ष  भी  आवंटन  बहुत  कम  हुआ  यह

 तमिल-नाड  के  लोगों  के  लिए  कई  निराशाजनक  बात  इस  परियोजना  को  शीक्र  पूरा  करने  के

 लिए  कई  संगठनों  तथा  लोगों  ने  अभ्यावेदन  दिए  हैं  लेकिन  यदि  इसके  लिए  केवल  इतना  ही  आवंटन
 किया  जाता  रहा  तो  इस  महत्वपूर्ण  परियोजना  के  पूरा  होने  में  एक  दशक  से  भी  अधिक  समय  लग

 जायेगा  ।  इसलिए  इस  परियोजना  के  लिए  अधिक  आवंटन  किया  जाना  तमिलनाड
 कोरन  पत्तन  तथा  आस-पास  के  अन्य  पिछड़  इलाकों  के  विकास  के  लिए  इस  परियोजना  का  पूरा

 होना  अत्यंत  महत्वपूर्ण  हे  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  एक  अन्य  जो  कि  सामान्य  हित  की  भी  यह  है  कि  सीधे

 कन्याकुमारी  जाने  वाली  गाड़ियों  की  संख्या  बढ़ाई  जानी  अब  कन्याकुसारी  से

 केवल  दो  ही  एक्सप्रेस  गाड़ियां  चलती  हैं  ।

 कन्याकुमारी  एक  महत्वपूर्ण  पयंटन  केन्द्र  है  जहां  पर  प्रतिदिन  हजारों  की  संख्या  में

 राष्ट्रीय  तथा  अंतर्राष्ट्रीय  पर्यटक  आते  हैं  ।  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  देश  के  विभिन्‍न

 भागों  से  यहां  के लिए  अधिकाधिक  गाड़ियां  शुरू  की  जानी  चाहिए  ।  लेकिन  जहां  तक  रेलवे

 वर्क  का  सम्बन्ध  कन्याकुमारी  के  साथ  भेदभाव  पूर्ण  व्यवहार  होता  है  और  उस  पर  ध्यान  नहीं
 दिया  जाता  ।  कन्याकुमारी  की  विभिन्‍न  राज्यों  की  राजधानियों  तथा  अन्य  स्थानों  से  जोड़ने  वाली

 सीधी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  की  संख्या  बंढ़ाने  की  अपेक्षा  वहां  से  पहले  ही  चल  रही  गाड़ियों  को  भी

 रह  कर  दिया  गया  है॥  इस  प्रकार  कन्याकुमारी  के  साथ  अन्याय  किया  जा  रहा  अब  केवल

 2  एक्सप्रेस  गाड़ियां  कन्‍्याकुमारी  से  चल  रही  ये  82  कन्याकुमारी-बम्बई  जयन्ती  जनता

 जनता  एक्मप्रेस  तथा  जम्मू-तवी-कन्याकुमारी  हिमसागर  एक्सप्रेस  गाड़ियां  अभी  हाल  ही  में

 कन्याकुमारी  कन्‍नाटक  के  बीच  चलने  वाली  कनन्‍्नानूर  एक्सप्रेस  ओर  आइलेंड  एक्सप्रेस  जो

 कुमारी  से  बंगलोर  के  बीच  चलती  को  त्िवेन्द्रम  तक  हाल  ही  कर  दिया  गया  है  गाड़ी  संख्या

 19  और  20,  अर्थात्‌  मद्रास-त्रिवेन्द्रम  मेल  को  कन्याकुमारी  तक  बढ़ाने  के  बारे  में  1982  में  सभी

 देनिक  समाचार  पत्रों  में  अधिसूचना  दी  गई  थी  और  इसे  रेलवे  समय  सारणी  में  भी  शामिल

 किया  गया  था  ।  लेकिन  अन्त  में  इन्हें  कन्‍्याकुमारी  तक  न  बढ़ाने  का  निर्णय  कर  दिया  क्‍या  |  इसी
 प्रकार  असम-त्रिवेंद्रम  तथा  अहमदाबाद  त्रिवेंद्रम  सुपर  फास्ट  गाड़ियां  जो  कि  कन्फाकुसारी  तर

 चलने  वाली  शुरू  नहीं  की  गई  ।  एकता  को  बढ़ाबा  देने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि

 कन्याकुमारी  को  अधिकाधिक  सीधी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  द्वारा  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  जोड़ा  जाए  |

 कन्याकुमारी  से  त्रिवेंद्रम  की  दूरी  केवल  85  किलोमीटर  है  ।  अब  आने  वाली  गाड़ियों  की  कमी  के

 कारण  कन्याकुमारी  टर्मिनल  त्रिवेन्द्रम  सेंट्रल  की  अपेक्षा  पूरा-पुरा  उपयोग  नहीं  हो  क्‍योंकि
 त्रिवेंद्रम  सैंट्रल  पर  यात्री  माल  गाड़ियों  तथा  आदि  की  भीड़  होती  है

 81  तथा  82  कन्याकुमारी-बम्बई  जयन्ती  जनता  तथा  अन्य  एक्सप्रेस  गाड़ियों  को
 एरानियल  स्टेशन  पर  रोक  दिया  जाना  चाहिए  |  यह  स्टेशन  इंडियन  रंअर  अथं  फैक्ट्री  मानबाल

 कुरिचोकोलाचुल  हाबंर  अंतर्राष्ट्रीय  डासर  तथा  प्रसिद्ध  नेयूर  अस्पताल  और  अन्य  अधिक

 :  अनसंख्या  वाले  क्षेत्रों  के  बहुत'निकट  त्रिवेन्द्रम  डिवीजन  में  इसके  तमिलनाडु  हिस्से  के  साथ

 प्रैदधधाव-पूर्ण  व्यवहार  किया  जाता  है  तथा  इस  पर  ध्यान  दिया
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 नागरकोदल  कमरकुलम  और  अगस्तीस्वरम  में  ऊंचे  प्लेटफार्म  बनाए  जाने
 चाहिए  ।  एरानियल  स्टेशन  पर  दूसरा  प्लेटफार्म  भी  बनाया  जाना  त्राहिए  |

 मैं  पुनः  कहता  हूं  कि  आरक्षित  कोटा  के  आवंटन  में  भी  देश  के  इस  भाग  के  साथ
 भेदभाव  बरता  जाता  है  और  नागरकोइल  तथा  कुजीथुरी  स्टेशनों  पर  कोटा  बढ़ाने
 की  आवश्यकता  है  ।  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इन  स्टेशनों  पर  आरक्षण
 कोटा  बढ़ाने  पर  विचार  करें  ।  ्रिवेन्द्रम  डिवीजन  के  इस  भाग  के  लोगों  की  नए  स्टेशन  बनाने  या
 कम  से  कम  त्रिवेन्द्रम  कन्याकुमारी  रेल  लाइन  पर  पावंतीपुरम  और  ओमुकिनाचेरी  में
 सब-स्टेशन  बनाने  की  मांग  पर  शीघ्र  ही  सहानुभूतिपू्वंक  विचार  करना  पड़ेगा  ।  नागरकोइल
 स्टेशन  के  विकास  तथा  सुधार  तथां  रेलवे  कमंचारियों  के  लिए  स्टाफ  ववार्टर  का  काम  जो  कि  लम्बे
 समय से  पूरा  नहीं  हो  पाया  को  शीघ्र  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ताकि  कमंचारियों  को  आवास
 प्रदान  किया  जा  सके  ।

 कोलाचल  हाकंर  को  रेलवे  लाइन  से  जोड़ा  जाना  चाहिए  ।  एर्णगाकुलम  तथा  कन्या

 कुमारी  के  बीच  विद्युत  चालित  गाड़ी  सेवा  भी  चालू  की  जानी  क्योंकि  ये  दोनों  रेलवे
 स्टेशन  अधिक  जनसंख्या  वाले  हैं  और  वद्रांਂ  पर  यात्री  शीघ्रता  से  आजा  कन्याकुमारी

 जो  कि  एक  पिछड़ा  क्षेत्र  में  उोई  रेलवे  फंक्ट्री  या  रेलवे  वर्कशाप  लगाने  पर  विचार  किया
 जाना  चाहिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  रेलवे  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 [  हिन्दो  ]
 ओ  राम  प्यारे  पनिका  :  डिप्टी  स्पीकर  सबसे  पहले  मैं  परिवहन

 रेल  मंत्री  और  रेलवे  बोर्ड  को  इस  बात  के  लिए  बधाई  देता  हूं  किं  उन्होंने  इस  वर्ष  सर्वोच्च  कीतिमान
 स्थापित  किया  है  ।  माल  दुलाई  के  क्षेत्र  में  ही  हमारे  पास  साधनों  की  कमी  होते  हुए  भी  जो
 साधन  हमारे  पास  उपलब्ध  उनमें  उन्होंने  एक  रिकार्ड  किया  जिसके  लिए  वे  बधाई
 के  पात्र

 इस  क्षेत्र  में  ही नहीं  बलिक  सेफ्टी  के  क्षेत्र  में  भी  अच्छा  काम  किया  परिणाम  स्वरूप
 आप  जानते  हैं  कि  2.7  प्रतिशत  दुघंटनाओं  में  कमी  हुई  है  ।  इन्होंने  सुविधाओं  को  बढ़ाया  है  1  ऐसा

 एक  वातावरण  पैदा  किया  जिससे  लोगों  के  अन्दर  विश्वास  पेदा  होगा  और  यह  महसूस  करेंगे  कि

 रेलवे  में  अच्छा  काम  हो  रहा  है  ।  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  रेलवे  ने  पिछले  सालों  में  विश्वास

 प्राप्त  किया  है  और  वह  इसलिए  किया  है  कि  चोतरफा  सुधार  हुआ  ट्रनों  भें  आपने

 एल्मोनियम  फाइलों  से  पैकटों  में  खाना  दिया  है  और  वह  बड़ा  लोकप्रिय  हुआ  इसमें  23

 प्रतिशत  बुद्धि  हुई  है  ।
 ॥

 [  अनुवाद  ]

 ऐसा  हर  रेलगाड़ी  में  किया  जाना  चाहिए  विशेषकर  सुपर  फास्ट  रेलगाडियों  में  ।

 [  हिन्दी  ]
 यह  सारी  सुविधाएं  बढ़ी  हैं  और  चालन  क्षमता  में  भी  वृद्धि  हुई  है  जबकि  डिब्बे  पुराने  हो

 चुके  हैं  ।
 अब  मैं  आपका  ध्यान  अपने  क्षंत्र  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  ओर  यह  कहना  चाहता  हूं
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 कि  हमारा  क्षेत्र  ऐसा  जिस  जिसका  संबंध  दो  रेलवे  जोनों  से  है  ।  उत्तरी  रेलवे  बौर  पूर्वी  रेलवे
 से  इस  का  संबंध  है  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  अनपरा  में  इरकान  का  सबसे  बड़ा  रीजन  है
 जहां  पर  बहुत  ही  व्यवस्थित  ढंग  से  काम  हो  रहा  है  ।  हरकान  ने  बहुत  अच्छा  लाभ  कमाया  है
 और  विदेशी  मुद्रा  को  भी  बचाया  है  और  ईराक  में  भी  काम  किया  है  ।  इसी  प्रकार  से  राईट  ने

 जो  रेलवे  का  उपकरण  अच्छा  कार्य  किया  है  और  जो  दूसरी  कन्सट्रक्शन  कम्पनियां  गवर्नेमेंट
 की  अन्डरटेकिग्स  उनके  मुकावले  अच्छा  काम  किया  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  वातावरण  बना

 है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  उस  वातावरण  से  रेलवे  में  उत्तरोत्तर  सुधार  होगा  ।

 मिर्जापुर  एक  आदिवासी  जिला  है  और  ओखद्योगिक  क्षेत्र  भी  है  ।  मैं  सीमित  साधनों  को
 देखते  हुए  कुछ  ट्रेनों  को  अधिक  दूरी  तक  चलाने  का  सुझाव  देता  जैसे  .  चंडोगढ़-हटिया  ट्रं  न  है
 इस  को  प्रति  दिन  चलाया  क्योंकि  यह  छोटा  नागपुर  तथा  ओद्योगिक  क्षंत्र  को  जोड़ती  है
 गौर  जनता  बहुत  दिनों  से  इस  की  मांग  करती  आ  रही  है  ।  इसके  अतिरिक्त  सीमित  साधनों  को
 देखते  हुए  मैं  चोपन-चुनार-मिर्जापुर  पैसेन्जर  को  शक्तिनगर  तक  चलाने  की  मांग  करता
 चोपन  से  3-4  स्टेशन  आगे  पड़ता  है  ।  इसमें  कोई  अधिक  खर्च  नहीं  पड़ेगा  और  कोल  विद्युत
 बेल्ट  के  आदिवासी  मजदूरों  को  आने-जाने  में  बड़ी  सुविधा  हो  जाएगी  ।  इसी  प्रकार  एक  ट्रेन
 गढ़वा-चौपन-चुनार  पैसेन्जर  चलती  है  ।  इसको  ज्यूनाथपुर  होते  हुए  वाराणसी  तक  ले  जाया  जाए  ।
 आप  जानते  हैं  कि  इलाहाबाद  पर  बहुत  ज्यादा  बोझ  इसलिए  वहां  पर  महानगरी  को  न  भेज
 कर  सीधे  चौपन  और  कटनी  ले  जाया  यह  पिछड़  क्षेत्रों  को  बम्बई  से  जोडंगी  और
 इस  से  अनेक  ओद्योगिक  क्षेत्र  भी  जुड़  जायेंगे  ।  इसी  प्रकार  से  इलाहाबाद  से  जो  पैसेन्जर  ट्रेन  चुनार
 तक  चलती  और  रेलवे  की  आमदनी  भी  बढ़ेगी  ।  मिर्जापुर  एक
 हाप्तिक  और  घामिक  नगर  है  ।  इसी  प्रकार  से  चुनार  सांस्कृतिक  तथा
 गिक  दृष्टि  में  महत्व  रखता  इसलिए  जो  भी  ट्रंन  दिल्‍ली  और  हावड़ा  के  बीच  में  चलती  हैं  वे
 केवल  र/जधानी  को  छोड़  दो  मिनट  के  लिए  वहाँ  पर  रुके  |  इस  से  जहां  जनता  की  सुविधा

 वहां  रेलवे  की  आमदनी  भी  रेणुकोट  स्टेशन  एक  बड़ा  स्टेशन  है  लेकिर  इसमें  जो
 शेड  बना  हुआ  वह  बहुत  पुराना  इसके  अलावा  कोई  शेड  नहीं  है  ।  इससे  जनता  को(असुविधा

 इसलिए  दो  शेड  और  बनाए  जाएं  और  यहां  पर  टर्मीनल  की  सुविधा  भी  उपलब्ध  कराई  जाए  ।
 रेणुकोट  में  हर  ट्रंन  में  हर  प्रकार  के  फस्ट  ए०  सी०  सी०  ओर  सेकेन्ड  क्लास  का
 रिजवं  सीटों  का  कोटा  बढ़ाना  चाहिए  क्‍योंकि  ज्यादातर  सवारियां  यहां  से  चलती  ऐसा  न  होने
 से  भ्रष्टाचार  बढ़ता  मैं  यह  भी  कहना  चौहूंगा  कि चोपन  और  रोबर्टू  सगंज  में  भी  शेडों  का  प्रबन्ध
 होना  बहुत  आवश्यक  है  ।  इसी  सिलसिले  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  चोपन  में  ए०  आर०  डी०  एम
 रहता  पिछली  बार  सिगरोली  ओर  चोपन  में  कुछ  विवाद  होने  के  कारण  चोपन  में  डिघीजन
 नहीं  खुल  सका  इसको  यहां  पर  खोला  यहां  पर  सारी  सुविधाए  हैं

 [  प्रनुधाव  ]

 चोपन  में  बुनियादी  सुविधाओं  का  प्रबन्ध  पहले हो  किया  जा  चुका  भूमि  भीले
 ली

 ।

 गई  है  ।
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 [  हिमदी  ]
 भवन  भी  बन  गये  हैं  ।  इसमें  कोई  विशेष  खर्च  नहीं  आएगा  और  रे  में  बहुत  ही  सुधार

 होगा  ।  मुगल  सराय  और  घनवाद  पर  अधिक  भार  पड़ता  है  ।  इसलिए  चोपन  में  डिवीजन  का  होना
 आवश्यक  है  |  वहां  पर  ए०  डी०  आर०  एम  की  जगह  डी०  आर०  एम०  आप  कर  दें  |  डी०  आर०
 एम०  के  न  होने  से  कई  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  जाती  प्रशासनिक  कठिनाई  हो  जाती  एक
 बात  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  चोपन  से  गढ़वा  तक  टिकटस  ट्रवललैसं  की  संख्या  बहुत  इस  पर

 कठोरता  से  रोक  लगाना  आवश्यक  है  ।

 एक  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ट्रंनों  पर  जो  कर्ंचारी  चलते  उनकी  सुरक्षा  का
 उचित  प्रबन्ध  होना  चाहिए  |  जो  कंडक्टर्स  हैं  या  टी०  टी०  ई  इनकी  सुरक्षा  की  व्यवस्था  ठीक

 होनी  चाहिए  ।  वहां  पर  रेलवे  पुलिस  जरूर  है  लेकिन  रलवे  पुलिस  को  जो  सहयोग  देना

 वह  नहीं  देती  है  ।  उतको  डेपूटेशन  पर  रखने  से  काम  नहीं  चलने  वाला  उन  पर  रेलवे  का
 प्रशासनिक  कनन्‍्ट्रोल  होना  टी०  आर०  एम  का  डाइरेक्ट  प्रशासनिक  कन्ट्रोल  उन  पर  हो  ।

 भोजन  के  जो  प्राइवेट  कांट्रे  क्ट्स  उनको  काफी  दिन  हो  उन्होंने  काफी  कमाई  कर  ली  है
 अब  उनके  ठेकों  को  नेशनेलाईज  कीजिए

 बहुत  दिनों  से  रेलवे  में  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शेड्यूल्ड  ट्राइव्स  के  लोगों  के  बारे  में

 वत  होती  रही  अब  आप  एक  मजबूत  मिनिस्टर  आये  अगर  आपके  समय  में  भी  उनका  कोटा

 पूरा  नहीं  होता  है  ओर  हर  कंटेगरी  वन  टू  श्री  में  पूरा  नहीं  होता  है  तो  कब  होगा  ।  यह

 हालत  उनकी  प्रमोशन  के  बारे  में  इसके  बारे  में  मैं  किसी  एक  अधिकारी  की  शिकायत  नहीं
 करता  ।  जब  शेडयुल्ड  कास्ट्स  और  शेडयुल्ड  ट्राइब्स  के  लोगों  की  अ्रमोशन  का  नम्बर  आाता  है  तो
 उसके  6  महीने  पहले  उनका  करेब्टर  रोल  खराब  कर  दिया  जाता  है  ।

 मैं  आपके  सामने  एक  निश्चित  चीज  रखना  चाहता  हूं  ।  दिल्‍ली  में  रांची  की  एक  ट्राइवल

 महिला  है  ।  उनका  प्रमोशन  होने  वाला  था  |  उनके  करेक्‍टर  रोल  में  एन्ट्री  कर  दी  गई  और  जिसकी

 सूचना  उन्हें  अप्रेल  में  मिलनी  चाहिए  थी  वह  पहले  से  ही  मिल  गई  ।  उनकी  एन्ट्री  देखने  से  तो  ऐसा
 लगता  है  कि  उन्होंने  जो  अचीवभेंट  दिया  है उससे  तो  उनको  डिसमिस  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 यह  हालत  है  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  का  सभी  बटंगरीज  में
 कोटा  पूरा  किया  जाना  चाहिए  और  होम  मिनिस्ट्री  ने  प्रमोशन  के  जो  नियम  बना  रखे  हैं  या आपकी

 मिनिस्ट्री  के  जो  नियम  है  उनका  पूरी  तरह  से  पालन  होना  चाहिए  ।

 रेलवे  ने  हर  क्षेत्र  में  प्रगति  की  इसीलिए  ये  विरोधी  दल  वाले  चुप  हैं|  मधु  दंडवते  जी
 की  प्रतिक्रिया  मुझे  याद  है  |  मुझे  याद  है  कि  उनके  जमाने  में  रेलों  को  कोयला  उपलब्ध  नहीं
 मेनेजमेंट  बहुत  खराब  चुका  आज  हम  गौरव  के  साथ  कह  सकते  हैं  कि  बहुत  सुन्दर  व्यवस्था

 है  ।  आलोचना  करने  के  लिए  तो  अनाप-शनाप  भी  की  जा  सकती  मैं  दिल  से  रेलवे  मंत्रालय  के
 प्रति  आभार  प्रकट  करता  हूं  कि  भारतवर्ष  की  जनता  निश्चित  तौर  से  खुश  मैं  एक  ही  बात
 कहना  चाहता  हूं

 कि  आपने  नौजवानों  को  कंसेशन  दिया  उसी  प्रकार  से  250  किलोमीटर  वाला
 कंसेशन  500  किलोमीटर  तक  दिया  जाना  चाहिए  और  सेकिड  क्लास  में  रिजर्वेशन  के  लिए  कुछ
 कमी  को  जानी  चाहिए  ।  धन्यवाद  ।

 209



 रेल  बजट  चर्चा  5  1986

 ]
 $छ&ो  भोपाल  कृष्ण  थोटा  :  उपाष्यक्ष  1947  में  क्षय  से  भारत  आजाद

 हुआ  भारतोय  रेलवे  को  प्रतिवर्ष  घाटा  हो  रहर  था  ।  मह  सर्वविदित  है  ।  परन्तु  हाल  ही  के  दिनों

 में  स्थिति  में  कुछ  सुधार  होता  नजर  आ  रहा  रेलवे  प्रबन्ध  के  अन्तगंत  सरकारी  उपक्रम  जंसे

 इण्डियन  रेलवे  कस्सट्रकशन  कम्पनी  तथा  रेल  इण्डिया  टेक्निकल  एण्ड  इकक्‍्नामिक  जो  आई०

 आर०  सी०  ओ०  एन०  तथा  जार०  आई०  टी०  ई०  एस०  से  विख्यात  बहुत  ही  अच्छा  कार्य  कर

 रहे  हैं  ये  हमार  देश  के  लिए  काफी  विदेशी  मुद्रा  कमा  रहे  इन  संगठनों  की  सेवाओं  से
 घना  और  ईराक  देशों  को  लाभ  पहुंचा  है  ।

 भारतीय  रेलवे  की  विदेशों  में  बहुत  अच्छी  प्रतिष्ठा  परन्तु  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि
 देश  में  रेल  विभाग  अच्छी  प्रकार  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  लोगों  का  विश्वास  अर्जित  करने  के

 लिए  रेल  विंभांग  को  बहुत  कार्य  करना  होगा  ।  लोगों  को  बेहतर  सेवा  उपलब्ध  कराने  की  जिम्मेदारी
 रेल  विभाग  की  मेरे  आँध्र  प्रदेश  में  बहुत  से  स्टेशन  जहां  पर  प्लेटफार्मों  पर  शेड

 नहीं  हैं  ।  गर्मियों  में  असहनीय  घृप  की  गर्मी  से  तथा  बरसात  में  वर्षा  से  बचने  के  लिए  लोगों  के  लिए
 कोई  शेड  नहीं  शेड  वाले  प्लेटफ्रा्मों  भें  *धघिफ  खर्च  नहीं  आयेगा  ।  अतः  रेल  विभाग  इन्हें
 शीघ्र  से  शीघ्र  बनाये  ।

 काकीतनाडा  तेजो  से  एक  ओद्योगिक  केन्द्र  बनता  जा  रहा  वहाँ  पर  दो  बड़े  उर्वरक

 खानों  का  निर्माण  चल  रहा  इसके  सरकार  काकीनाडा  को  एक  बड़े  पत्तन  में  बदलने  के

 लिए  सभो  कदम  उठा  रही  है  |  इतना  महत्वपूर्ण  शहर  मुख्य  रेल  लाइन  से  जुड़ा  हुआ  नहीं  है  ।  मात्र
 5  कि०  भी०  लम्बी  लाइन  बनाकर  इसको  मुख्य  रेल  लाइन  से  जोड़ा  जा  सकता  मैं  माननीय
 मन्‍्त्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  5  क्रि०  मी०  लम्बी  लाइन  तुरन्त  बनाकर  काकीनाडा  को  मुख्य  रेल
 लाइन  से  शीघ्र  जोड़ा  जाये  ।  इससे  व्यापारियों  तथा  अन्य  हजारों  लोगों  को  फायदा  होगा  ।

 विशाखापटमम  तथा  कांकीनाडा  के  बीच  बहुत  से  छोटे  नगर  हैं|  ये  नगर
 शिक  केन्द्र  हैं  तथा  ओद्योगिक  रूप  से  भी  विकसित  हो  रहे  यद्यपि  45  अप  तथा  46  डाउन  जंसी

 एक्सप्रेस  गाड़ियां  इस  मार्ग  से  गुजरती  हैं  परन्तु  ये  इन  नगरों  पर  रुकती  नहीं  इन  नगरों  के  लोग
 रेल  अधिकारियों  से  काकीनाडा  तथा  थिशाखापटनम  के  बीच  एक  तीव्र  गति  वाली  याक्ती  गाड़ी
 चलाने  का  निवेदन  करते  रहे  परन्तु  अभी  तक  ऐसी  कोई  गाड़ी  शुरू  नहीं  की  गई  मैं
 भाननीय  मनन्‍्त्री  से  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करके  एक  तीब्र  यति  व!ली  यात्री  गाड़ी  काकोनाडा  तथा
 विशाखापटनम  के  बोच  शोप्न  शुरू  करवाने  का  निवेदन  करता  हूं  ।

 युद्ध  से  पूर्व  के  दिनों  में  काकी--कोटी  पहली  लाइन  चालू  परन्तु  बाद  में  यह
 साइन  अन्द  हो  काकीनाहा  एक  पत्तन  नगर  मछली  तथा  अन्य  समुद्री  उत्पाद  यहां  से
 निर्यात  किये  जाते  काकीनाडा-कोटीपल्ली  लाइन  को  पुनः  चालू  करने  से  इस  क्षेत्र  के  लोगों
 की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  काफी  सहायता  मिलेगी  ओर  इससे  हमारे  निर्यात  में  भी  वृद्धि
 होगी  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मन्‍्त्री  इस  लाइन  को  चालू  करने  के  लिए  कदम  उठायेंगे  ।

 जो  पांडिचेरी  संघ  राज्य  क्षेत्र  का  अंग  आंध्र  प्रदेश  में  यह  काकीनाडा  के  बहुत
 निकट  सनम  मुख्य  रूप  से  एक  तेलग  क्षेत्र  परन्तु  काकोनाडा  और  अथबा  मेरे  राज्य

 कतेलगू  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अथ्टवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 जो  पाडीचेरी  संघ  राज्य  क्षेत्र  का  अंग  आंध्र  प्रदेश  में  है  ।  यह  काकोनाडा  के  बहुत  निकट
 है  ।  यनम  मुख्य  रूप  से  एक  हेलगु  क्षेत्र  परन्तु  काकीनाडा  और  यनम  अथवा  मेरे  राज्य
 के  किसी  अन्य  नगर  के  बोच  कोई  रेल  सम्पर्क  नहीं  है  ।  मैं  इस  मौके  पर  सरकार  से  यनम.को  अ्रध्र
 प्रदेश  में  मिलाने  या  रेल  सम्पक  कायम  कराने  का  निवेदन  करता  हूँ  ।

 आँध्  प्रदेश  के  उत्तरी  भाग  जिसमें  पूर्वी  तथा '  पश्चिमी  गोदावरी  जिले  आते  के  लोग  प्रतिदिन  नई  दिल्‍ली  आते  इस  क्षेत्र  से  नई  दिल्‍ली  के
 लिए  कोई  सीधी  गाड़ी  नहीं  विशाखापत्तनम  और  नई  दिल्‍ली  के  बीच  बरास्ता  विजयवाड़ा  एक
 एक्सप्रेस  गाड़ी  शुरू  करने  की  लोगों  की  बहुत  पुरानो  माँग  है  |  परन्तु  अभी  तक  इस  गाड़ी  एक्सप्रेस
 गाड़ी  को  शुरू  करने  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  गया

 ह

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  बरास्ता  विजययाड़ा  ।
 आओ  गोपाल  कृष्ण  थोटा  :  श्रीमन्‌  बारास्ता  विजयवाड़ा  |  मैं  माननोय  मम्त्री  से

 विशाखापत्तनम  और  नई  दिल्‍ली  के  बीच  बरास्ता  विजयवाड़ा  एक  एक्सप्रेस  गाड़ी  उत्तरी  आन्प्र  प्रदेश
 के  लोगों  के  लाभ  के  लिए  तुरन्त  शुरू  करने  के  लिए  कदम  उठाने  का  निवेदन  करता  हूँ  ।

 अब  हमारे  पास  तीन  प्रकार  के  इंजन  हैं  अर्थात्‌  डीजल  तथ्य  विद्युत  से  चलते
 वाले  इंजन  ।  परन्तु  विद्यता  चालित  इजन  इनमें  सबसे  सस्ता  अतः  देश  के  सभी  मार्गों  का
 विद्य,तीकरण  करने  का  प्रयाप्त  किया  जाना  चाहिए  |  मैं  माननीय  मन्त्री  से
 पत्तमम्त  लाइन  कः  प्राथमिकता  के  आधार  पर  विद्यतीकरण  करने  का  निवेदन  करता  हूँ  ।

 वालटेयर  दक्षिणो  पूर्वो  रेलवे  के  अन्तगंत  है  मेरा  अनु रोध  है  कि  वालटेयर  को  दक्षिण-मध्य
 रेलवे  के  अन्तगंत  लाया  जाये  ।

 अन्त  में  मैं  हैदराबाद  शहर  में  परिक्रमा  रेलवे  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  माननीय  मन्‍्त्री  से
 कदम  उठाने  का  निवेदन  करता  हूँ  ।  ह

 मैं  इस  बजट  का  समर्थन  नहीं  करता  हूँ  |  मुझे  बोलने  का  यह  अवसर  प्रदान  करते
 के  लिए  आपका  धन्यवाद  करते  हुए  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूँ  ।

 ञो  सी०  पी०  ठाक्र  :  मातनीय  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  रेल  मन्त्री  महोदय
 फो  बधाई  देना  चाहता  हूँ  जिन्होंने  घाटे  के  बजट  को  मुनाफे  के  बजट  में  परिणत  किया  इससे  यह
 साबित  होता  है  कि  जो  पब्लिक  सेक्टर  अगर  उनकी  ओर  मुस्तेदी  से  ध्यान  दिया  जाय  उससे

 लाभ  हो  सकता  इसमें  रेलवे  विभाग  ने  दिखलाया  है  कि  980  करोड़  का  जो  ग्रास  रेवेन्यू  होगा
 उसका  आधा  भाग  भाड़ा  बढ़ाने  से  आया  है  और  आधा  भाग  डिफाटमेंट  की  कार्यकुशलता  बढ़ाने  से

 आया  अगर  कार्यकुशलता  की  ओर  ओर  अधिक  ध्यान  बिया  जाता  तो  शायद  भाड़ा  बढ़ाने  को

 आवश्यकता  नहीं  होती  ।  अगर  रेलवे  विभाग  लोगों  के  जान-माल  की  सुरक्षा  बाल  में  कोरी  को

 रोके  और  गाड़ियां  संभय  पर  लोगों  को  अधिक  सुविधा  इन  बातों  पर  अगर  विभ्ाागद्वारा
 और  अधिक  घ्यान  दिया  जाए  तो  मैं  समझता  हूँ  कि  भाड़ा  बढ़ाकर  घाटे  के  बजड  को  मुनाफे  के  बजट
 में  परिणत  करने  की  इस  परिपाटी  का  अन्त  होगा  ।  विभाग  ने  यह  भी  बताया  है  कि  इस  साल
 नायें  कम  हुई  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जब  पालियापेंट  के  सामने  कोई  चीज  प्रर  त  हुई
 है  तो  यह  दिखलाना  चाहिए  था  कि  यह  नम्बर  स्टेटिस्टीकलो  सिगनोफिकेंट  नम्बर  ऐसे  ही  नंबर
 देने  से  पता  नहीं  चलता  ।  आज के  युग  में  जब  कुछ  ही  दिन  पहले  कांग्रेस  शताब्दि  में  हमारे
 प्रघानमन्त्री  जों  न ेकहा  था  कि  विकास  की  ओर  हम  लोग  छलांग  लगायेंगे  ओर  छलाँग  लगाने  की
 नीति  को  तो  रेल  विभाग  क्या  समझता  है  कि  सभी  लोग  पैसिजर  ट्रेन  से

 एक्सप्रेस  ओर  मेल  ट्र न  से  नहीं  क्योंकि  एक्सप्रेस  और  मेल  ट्रेन  का  किसया  बढ़ा  दिया
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 गया  पटना  के  लोग  अगर  रेल  मंत्री  जी  का  दर्शन  करना  चाहें  तो  उनको  शायिकापर  भी
 अधिक  अधिभार  देना  होगा  और  किराया  भी  अधिक  देना  इसलिए  मेरा  रेल  मन्त्री  जो
 से  निवेदन  है  कि  इस  अधिभार  को  कम  कर  दिंया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  बिहार  में  रेलवे  से  सम्बन्धित  बहुत  समस्‍यायें  बिहार  के  लोग  रेल  विभाग
 से  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  इस  तरह  से  विभाग  की  ओर  देखते  हैं  चातक  पक्षी  स्वाति  बूद
 को  देखता  है  ।  रेल  विभाग  को  मालूम  होगा  कि  उत्तर  बिहार  में  कितना  आंदोलन

 गंगा  नदी  पर  पुल  बनाने  के  लिए  बहुत  दिनों  से  डिमाण्ड  हो  रही  यह  उत्तर  शोर  दक्षिण

 बिहार  दोनों  के  विकास  के  लिए  आवश्यक  है  ।  रेल  मन्‍्त्रो  जो  से  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  इस  कायं  को
 प्राथमिकता  के  आधार  पर  किया  जाय  ।  गंगा-कावेरी  तथा  महानगरी  एक्सप्रेस  को  पटना  तक  ले
 जाया  जाये  ।  बम्बवई  ओर  मद्रास  के  इंडस्ट्रीयलिस्ट्स  इसलिए  बिहार  नहीं  जाना  चाहते  क्योंकि  वहाँ
 पर  आने-जाने  की  सुविधा  नहीं  है  ।  छोटे-छोटे  काम  हैं  जि नको  पूरा  करना  आवश्यक  है  जेसे--रेलवे

 रानीपुर  बेगमपुर  और  बंकाघाट  में  होना  से  रानोपुर  खिरकी  के
 लोगों  ने  कई  बार  आन्दोलन  इसलिए  मैं  चाहगा  कि  इस  कार्य  को  भी  जल्दी  कराया  जाये  ।

 गया  ओर  कुरथोल  लाइन  पर  भी  रेलवे  क्राप्तिग  का  होना  अति  आवश्यक  पूर्व  रेलवे  का

 बहुत  सारा  हिस्सा  बिहार  में  है लेकिन  उसका  मुख्यालय  वहाँ  पर  नहीं  बिहार  के  विकास  के
 लिए  यह  आवश्यक  है  कि  पटना  में  पूर्व  रेलवे  का  मुख्यालय  बनाया  जाये  ।  मुगलसराय  से  आसनसोल
 के  बीच  मेन  लाइन  का  विद्यूतीकरण  शीघ्रातिशोघत्र  कराया  जमालपुर  इन्जोनियरिंग

 अंग्रेजों  जमाने  से  चला  आ  रहा  था  /  वहाँ  से  पढ़ें  हुए  लड़के  रेल  सबिस  में  लिए
 जाते  थे  ।  मंम्बर  रेलवे  बोर्ड  भी  वहाँ  के  हुए  रेल  विंभाग  उसको  बंद  करने  जा  रहा  मैं  यह
 चाहूगा  कि  उस  कालेज  को  पुनः  खोला  जाए  और  वहाँ  को  वर्कशाप  को  आधुनिक  बनाया  जाबे  ।

 वहाँ  के  बहुत  हो  कुशल  स्नातक  होते  थे  इसलिए  इस  कालेज  को  खोलना  जरूरी  कुछ  रेलवे
 लाइन  बिहार  के  विकास  के  लिए  आवश्यक  हैं  जेसे--जसीडीह  से  दुमका  होते  हुए  रामपुर  हाट
 दरभंगा-समस्ती पुर  के  बीच  बड़ी  दीघा  और  पटना  के  बीच  पंसेंजर  सेवा  फिर  से  चालू

 फतुआ-इस्लामपुर  ओर  आरा  सहसराम  लाइट  रेलवे  लाइन  को  बड़ी  लाईन  में  बदलना  तथा
 उसको  चालू  सकरी  हसनपुर  तथा  सीतामढ़ी  के  बीच  रेल  लाइन  का  सम्पर्क
 स्थापित  करना  ब्रथा  छोटा  नागपुर  के  जिला  मुख्यालय  को  रेल  से  जोड़ना  दुमका
 गिरोडोह  ओर  दु  भा  स्टेशन  जो  नाथं-ईस्टनं  रेलवे  में  पड़ता  वहाँ  यात्रियों  के  ठहरने  की

 सुविधा  बहुत  कम  उप्त  सुविधा  को  उपलब्ध  बरवाडीह  से  सरनाडीह  तक  जो

 अधूरा  रेल  पथ  उसका  निर्माण  करना  ।  इसके  विषय  में  एक  अखबार  ने  लिखा  है
 भारत  की  अधूरी  रेल  योजना  आजाद  भारत  में  दम  तोड़  रहो  रेल  मन्त्री  जो  से  पुनः  निवेदन
 करुगा  कि  पटना  के  रेल  पूल  के  विषय  में  शोघ्रता  से  कार्यवाही  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं
 समाप्त  करता  हूँ  ।

 शो  सनोअ  पांडे  :  उपाध्यक्ष  मैं  रेलवे  बजट  1986-87  का  स्वागत  करने  के
 लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  हमारे  रेल  मंत्री  जी  धन्यवाद  के  पात्र  हैं  कि  उन्होंने  इस  ब्ष  बहुत  ही  दूरद्षिता
 का  परिचय  देते  हुए  सुन्दर  बजट  पेश  किया  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  का  ध्यान  नाथं-ईस्टने
 रेखवे  को ओर  आकर्षित  करना  चाहता  बगाह  चितोनी  रेल  पुल  परियोजना  के  विषय  में  मुझ  से
 पूर्व  भो  कई  वक्‍ताओं  ने  जिक्र  किया  है  ओर  हमें  जो  किताब  दो  गई  है  :  मशीनरी  वक्‍स  1986-87-
 वार्ट  उसके  पृष्ठ  56  पर  इस  परियोजना  के  28.41  किलोमीटर  से  बगाह  चितोनी  रेल  लिक
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 रेस्टोरेशन  प्रोग्राम  के  अन्तगंत  भ्रव  तक  लगभग  साढ़े  चार  करोड़  खर्च  किए  जा  चुके  हैं  ओर  पिछले
 वर्ष  उसके  लिए  मात्र  एक  हजार  So  का  प्रावधान  किया  गया  था  बोर  इस  वर्ष  भी  उसके  लिए  मात्र
 एक  हजार  रुपये  रखे  गए

 मान्यवर  हमारे  पूर्वी  उत्तर  उत्तर  बिहार  ओर  नेपाल  का  यह  मिश्रण  है  ओर  गंडक
 नदी  बीच  में  पड़ती  बगाहू  और  चितोनी  के  बोच  28.41  किलोमीटर  की  दूरी  जिसके  लिए
 आपने  इतना  प्रावधान  किया  है  ।  हमारी  स्वर्गीया  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जो  ने  1973-74
 में  इस  पुल  का  शिलान्यास  किया  था  ओर  उस  समय  इसका  एस्टोमेट  61  करोड़  रुपये  का  आंका

 मया  था  जिसमें  बिहार  सरकार  को  साढ़  सात  करोड़  रुपया  तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  साढ़े  दस

 करोड़  रुपया  देना  था  |  जहां  तक  मुझे  जानकारी  है  दोनों  ही  मुख्य  मन्त्रियों  ने  अपने-अपने  बजट
 में  इस्त  राशि  का  प्रावधान  कर  दिया  है  इसलिए  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  जी  से  मांग  करना  चाहूंगा  कि
 जब  उत्तर  प्रदेश  भोर  बिहार  की  राज्य  सरकारों  ने  इस  महत्वपूर्ण  परियोजना  के  लिए  अपना  हिस्सा
 देना  स्वीकार  कर  लिया  है  शोर  बजट  में  भी  प्रावधान  कर  लिया  जिसके  सम्बन्ध  में  हमारी  बातें
 दोनों  प्रदेशों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  हो  चुको  तो  रेल  मंत्रालय  को  इसी  वित्तीय  वर्ष  में  आवश्यक
 घनराशि  स्वीकृत  कर  देनी  उसका  कारण  यह  भी  है  कि  वह  इलाका  बहुत  पिछड़ा  हुआ  है
 ओर  उत्तर  बिहार  ओर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  पृर्वाचल  सम्भाग  को  नेपाल  के  साथ  जोड़ने  का

 यही  एकमात्र  साधन  है  ।  इसके  वहां  कोई  दूसरी  रोड  भी  नहीं  है  या  आवागमन  की  सुविधा
 उपत्रब्ध  नहीं  गण्डरु  नदी  पर  कोई  दूवरा  पुल  भी  नहीं  इसलिए  इस  परियोजना  की

 महत्ता  को  ध्यान  में  रखते  मेरी  रेल  मत्री  जी  ते  पुरजोर  मांग  है  कि  इस  पर  अवश्य  ध्यान
 दिया  मैंने  रेलवे  मंत्रालय  की  कन्सलटेटिव  कमेटी  में  भी  इस  बात  को  उठाया  था  और

 वहां  मुझे  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  यदि  दोनों  राज्य  सरकारें  अपना-अपना  हिस्सा  देने  को  तेयार

 हों  तो  उसके  लिए  आवश्यक  प्रावधान  किया  जा  सकता  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि
 जब  दोनों  राज्य  सरकारें  अपना  हिस्सा  देने  को  तंयार  हैं  तो  रेलवे  विभाग  को  भी  अपना  हिस्सा
 देने  के  लिए  आगे  आना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  मैं  रेलवे  विभाग  में  डाक्टरों  के  प्रति  बरती  जा  रही  नैग्लीजंस  की  ओर  आपका
 ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  रेल  मंत्री  जी  आज  कल  रेलवे  में  एडहॉक  एप्वाइटमैंट  डांक्टरों  की  जाती

 मैं  स्वयं  डाक्टर  हुं  और  इश्त  माननीय  सदन  में  विरोध  पक्ष  में  शोर  इस  पक्ष  भी  चुनकर
 कई  डाक्टर  आये  हुए  हैं  और  हम  सब  इस  बात  पर  एकमत  हैं  कि  रेलवे  में  जब  डाक्टरों  को  एडह्रॉक

 नियुक्तियां  को  जाती  हैं  तो उस  समय  उनको  जो  तनछ्बाह  दी  जाती  वह  हम  सबके  लिए  बहुत
 ही  शर्म  को  बात  है  ।  दूसरे  डाक्टरों  के  मुकाबले  में  उसको  बिल्कुल  कम  तनख्वाह  भिलती  है  ओर  यदि
 मैं  यह  कहू  कि  रेलवे  में  डाक्टरों  का  एक्सप्लायटेशन  होता  है  तो  कोई  बतिशयोक्ति  नहीं  होगो  ।

 मुझे  इस  बात  का  भी  अफसोश्न  है  कि  किसी  भी  मिनिस्टर  ने  आज  तक  इस  बारे  में  एक  शब्द  श्री

 नहीं  कहा  ।  यह  बहुत  ही  गलत  बात  रेलवे  में  इन्जीनियरिंग  सेक्शन  है  और  एक  स्थान  पर  आपने

 लिखा  है  कि  आपके  पास  107  अस्पताल  आपके  पास  सबसे  बड़ा  कंन्सर  इन्स्टीट्यूट  ओपन

 हार्ट  सजंरी  का  सबसे  बढ़िया  अस्पताल  भी  आपके  पाप्त  है  तो  जहां  इतने  अच्छे  अस्पताल  आपके  पास

 वहीँ  डाक्टरों  का  बह  हाल  एक्सप्लायटेश्नन  डाक्टरों  का  किया  जाता  हो  तो  मैं  जानना  चाहता
 हं  कि  क्‍या  आपकी  जानकारी  में  यह  बात  आई  है  कि  रेलवे  में  डाक्टरों  को  एडट्रॉक  रूप  से 5

 निभ्रुक्त  किया  जाता  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मसला  जिस  तरह  से  एडहाँक  नियुक्तियां
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 डाक्टरों  फो  जातो  लगभग  साढ़े  500  से  भी  अधिक  हम  लोगों  ने  जब  यू  पी  एस  सी  में
 जाकर  हल्ल।-हं  गामा  किया  तो  जाकर  कुछ  बहालियों  को  बात  हुई  ।

 लेकिन  सुनने  में  यह  आया  है  कि  उसमे  भी  इन  लोगों  को  प्रश्नय-नहों  मिल  पाया  ।
 जो  पद्रह-पद्रह  साल  से  आपके  यहां  एडह्रॉक  डाक्टर  अपाइन्ट  हुए  क्या  आज  उनको  40

 45  वर्ष  की  उम्र  के  बाद  दूसरी  जगह  नौकरी  मिल  पाएगी  ?  इसलिए  मैं  आप  से  यह  मांग  करना

 चाहूंगा  कि  उनके  प्रति  भी  क॥्ञाप  कुछ  नभियत  ताकि  कम  से  कम  उनको  भी  यह  कहने  का  मोका
 भिन्न  सके  वे  भी  रेलवे  के  एम्प्लाइज  हैं|  मात्र  इन्जीनियस  पर  हो  आप  प्रसन्न  हों  और  डाक्ट्सं  पर
 प्रसन्‍न  न  तो  यह  बात  मेरी  श्रमझ  में  नहों  आती

 उपाध्यक्ष  मुजफ्फरपुर  बगहा  एवं  मुजपफ़रपुर  रकसोौल  मीटर  गेज  लाइन  इसको
 ब्रेंडगेज  में  परिवर्तत  के  लिए  सर्वे  का  भी  काम  हो  चुका  इसलिए  आपके  माध्यम  से
 मंत्री  जी  से  निवेदन  है  कि  वे  इन  दोनों  की  सर्वे  रिपोर्ट  पढ़  लें  और  हमें  ये  ब्रॉडगज  लाइन  दें  ।

 [  प्रमुधाद  ]  रे
 श्री  कादम्बुर  जनाबनन  :  उपाध्यक्ष  मुझ  रेख  बजट  पर  वादबिवाद

 में  बोजने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  को  भी

 भालप्ाड़ा  तथा  यात्री  झाड़ा  में  भी  वृद्धि  न  करने  के  लिए  घन्यवाद  देता  हूं  ।
 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  को  सूचित  करता  हूं  कि  हम  तमिलनाडु  के  संसद

 सदस्यों  को  तमिलनाडु  के  विभिन्‍न  भागों  से  करूर-डिडिगुल-तृतोकोरिन  बड़ी  लाइन  के  लिए  ओर
 अधिक  धनराशि  प्रदान  करना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  पर  दबाव  डालने  के  लिए
 तार  प्राप्त  हो  रहे

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  कौनसी  लाइन  ?
 ओर  कादस्बुर  जनादनम  :  करूर-डिंडिगुल-तुतीकोरिन  बड़ी  लाइन  के  लिए  |  सैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  तमिलनाडु  के  लोगों  की  राय  है  कि  हम  केन्द्रीय  सरकार  से  पूरे  जोर  के  साथ  अधिक
 धनराशि  की  मांग  नहीं  कर  रहे  हैं  इसलिए  केन्द्रीय  सरकार  क्राफो  देर  से  लम्बित  परियोजना  के  लिए
 पर्याप्त  घनराशि  को  नियत  करने  में  हिचक  रही  है  |  गत  वर्ष  भी  आपने  मात्र  तीन  करोड़  रुपये  तथा
 अनुपूरक  बजट  में  1.3  करोड़  रुपये  को  घनराशि  नियत  की  ताकि  इस  परियोजना  को  मात्र  चाल
 रखा  जा  सके  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  अगर  घतराशि  को  नियत  करने  को  यही  गति  रही  तो

 इस्र  परियोजना  को  पूरा  करते  करते  2000  ई०  तक  पहुंच  जायेंगे  ।  मैं  कहना  चाहता  हं  कि
 3.8  करोड़  रुपये  की  घनराशि  बहुत  ही  कम  वह  भी  इस  लाभ  के  बजट  में  ।  मैं  माननीय
 मंत्री  से अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  महत्वपूर्ण  रेल  सम्पके  लाइन  को  पूरा  करने  के  लिए  25  करोड़
 रुपये  से  कम्त  धनराशि  नियत  न  की  जाये  क्योंकि  इससे  ओद्योगिक  विकास  को  बढ़ाधा  मिलेगा  और
 इससे  तामिलनाड  को  रोजगार  समस्या  को  हल  करने  में  भी  सहायता  मिलेगी  ।

 नवम्बर  में  मद्रास  में  आई  बाढ़  के  बाद  तामिलनाडदु  में  सारा  यातायात  अस्त-व्यस्त
 हो  गया  50  प्रतिशत  एक्सप्रेस  गाड़ियाँ  बंगई  पल्‍लव  एक्सप्रेस  तथा  सेतु  एक्सप्रेस  तथा
 जबता  एक्षम्प्रंस  जस्ती  भी  महत्वपूर्ण  एक्सप्रेस  गाड़ियाँ  अभी  तक  नहीं  चल  पायी  इससे  तमिलनाड
 से  यात्रा  करने  वाली  जनता  को  काफ़ी  कठिनाई  हो  रही  है  ।  इसी  के  साथ-साथ  मुझे  यह  पी  उल्लेख
 करना  है  कि  गेर-सरकारी  बस  परिचालक  अपने  किरायों  में  वृद्धि  कर  रहे  हैं  और  इससे  जनता  को
 अधिक  कठिनाई  हो  रही

 मदुरे  डिवीजन  तृतीकोरिन  से  मदुरं  तक  केवल  माल  गाड़ियां  चल  रहीं  हैं  ।
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 रल  मंत्री  के  बजेट  भाषण  के  पृ्ठ  139%  पहली  तीन  पंषितयों  से  यह  देखा  जा  सकता  है
 कि  उन्होंने  मेल  तथा  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  किरायों  में  मामूली  वद्धि  की  है  ताकि  कम  दूरी  की  यात्रा
 करने  वाले  यात्री  सड़क  द्वारा  यात्रा  करें  या  यात्री  गाड़ियों  से  यात्रा  करें  और  इस  प्रकार  से  लम्बी

 दूरी  के  यात्रियों  क ेलिए  अधिक  जगह  मिले  सकें  ।  परन्तु  साथ  ही  केवल  एक  यात्री  गाड़ी  ही  मदुरे
 डिवोजन  के  सभी  21  स्टेशनों  से  होकर  तिरुनवेलीं  से  मदुर॑  तथा  तूतीकोरिन  से  मदुरे  में  क्लाने-जाने  के

 लिए  चल  रही  आप  अच्छी  प्रकार  से  संकड़ों  ग्रामबासियों  को  दर्देशा  का  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं
 जो  इन  21  स्टेशनों  के  बीच  यात्रा  करते  हैं  |  अब  समय  आ  गया  गब  कि  रेल  प्रशासन  दिन
 में  तृतीकोरिन  से  मदुरे  तक  एक  ओर  यात्री  गाड़ी  ५

 यहाँ  तक  कि  आजादी  से  पू्व  के  दिनों  में  हमारे  यहां  जब  मैं  सीजन  टिकट  पर  छात्र  के  रूप
 में  यात्रा  करता  था--तीन  गाड़ियाँ  शेनकोटा  पंसेंजर  अर्थात्‌  जनता  मदुरं-शेनकोटा
 पंसेंजर  तथा  तूतीकोरिन-कोयम्बतुर  परसेंजर  ।  अब  केवल  एक  पंसेजर  गाड़ी  सारे  वर्ष  चलती

 हमारे  द्वारा  रेल  को  दिये  गये  लिश्चित  अभ्यावेदनों  से  अभी  तक  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  है  ।
 अतः  मैं  माननीय  मंत्री  से  इस  मामले  पर  गौर  करने  का  निवेदन  करता  हूं  ।

 विल्ल॒पुरम  से  एगमोर  की  लाइन  को  दोहरा  करने  का  काये  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  है  और  जब
 तक  यह  पूरा  नहीं  किया  जाता  जब  तक  रास्ते  के  रोड़  समाप्त  होगे  और  तमिलनाड  में
 यातायात  की  स्थिति  में  सुघार  नहों

 हु

 इसके  बाद  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  मिलाक्तिन  से  तिरुनेलवेली  तक  एक  नई  लाइन  बनाने
 पर  विचार  करते  का  निवेदन  कंरता  हूं  ।  इस  समय  केवन  माल  यातायात  ही  इस  लाइन  पर  चलदा

 अगर  पैसेंजर  गाड़ियाँ  भी  इस  लाइन  पर  चलनी  शुरू  हो  जायें  तो  इससे  कन्य|कुमारी  लाइन
 पर  जाने  वाले  यात्रियों  को  सहायता  मिल  सकेगी  ।  गत  आठ  माह  से  मालगाड़ी  चलाने  के  बाद  भी

 अभी  तक  इस  लाइन  पर  पंसजर  गाड़ी  नहीं  चली  है  ।
 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  कितने  किलोमीटर  ?
 ओ  कादस्व॒र  जनादंनन  :  केवल  53  किलोमीटर  और  वहाँ  पर  लाइन  पहले  ही  यह

 लाइन  केवल  दो  बड़े  उद्योगों  के  लिए  इस्तेमाल  की  जाती  है  सीमेंट्स  लिमिटेड  और  सदन

 पंट्रो  केमी कल  इंडस्ट्रीज  ।  और  इसे  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  के  लोगों  $  लिए  प्रयोग  नहीं  किया  जाता

 अतः  मैं  माननीय  मंत्री  से  इसे  मेरे  चनाव  क्षेत्र  के  लोगों  के लिए  भी  उपलब्ध  कराने  का  निवेदन
 करता  हूं  ।  हु

 *

 सेलम  से  बंगलौर  तक  तथा  पॉडिचेरी  से  बंगलोर  तक  भी  बड़ी  लाइन
 पांडिचेरी  से  तिऊनेलबैली  तक  पहले  से  ही  छोटी  लाइन  उसको  बड़ी  लाइन  में

 बदलने  की  जरूरत  तिरुनेलवेली-तिरुपत्तुर  बारास्ता  पालकोड़े  से  बंगलोर  तक॑

 सर्वेक्षण  पहले  ही  हो  गया  है  ।  इस  मार्ग  पर  तुरन्त  लाइम  बनाने  के  लिए  मैं  मंत्री  महोदय  से

 निवेदन  करता  हूं  ।
 मेरा  यह'भो  सुझाव  है  कि  टाइम  टेबल  डी०  आ  ०  यू०  सो०  समिति  की  सलाह  से  बनाया

 जाये  ।  आज  कल  वे  अ्रपनी  मर्जी  से  समय  सारणी  में  परिवर्तन  कर  रहे  ऐसा  नहीं  किया
 जाना  चाहिए  ।

 दि
 5

 में  बिना बिना  टिकट  यात्रा  न  होने  देने  के
 उन  टिकट  तिरीक्षकों  जिनके  सभय  में  बिना

 टिकट  यात्रा  कम  होती  है  प्रोत्साहन  तथा  पदोन्नति  दी  जानी

 भेयम  377  के  श्न्तगेत  तीन  माह  पूर्व  मेरे  दारा  एक  क्क्‍तव्य  दिये  जाने  के  भी
 है  माननीय  मंत्री  से

 सेतु  तथा  जनता  एक्सप्रेस  गाड़ियाँ  नहीं  चल  रही

 होनी  चाहिए  ।
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 करता  हूं
 कि  कम  से  कम  अप्रैल  मेरे  अपने  चुनाव  क्षेत्र  में  जाने  से  ये  गाड़ियाँ  पुनः  चालू  कर

 श्री  लाल  विजय  प्रताप  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत
 बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 यह  बजट  न  केबल  90  प्रतिशत  जनता  का  हामी  बल्कि  इससे  भो  बढ़कर  द्ोगा
 क्योंकि  सुख-सुविधाओं  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  इस  प्रकार  से  बजट  बना  इसकी  जितनी  तारीफ़
 की  कम  है  ।

 जहाँ  तक  सुविधाओं  का  सवाल  चाहे  वह  रिजर्वेशन  का  मामला  जिसे
 इजेशन  के  माध्यम  से  ठीक  करने  की  व्यवस्था  की  गई  उत्तम  भोजन  को  बात  उसे  भी  क  सेरोल
 पक  के  माध्यम  से  गर्म  भोजन  की  व्यवस्था  की  गई  तथा  अन्य  काम  टिकटलंस  ट्रं  वलिग  को  रोकने
 की  बात  सुरक्षा  के  उत्तय  प्रत॒न्ध  की  बात  रेल  कृियों  के  लिये  विशेष  क्ञार्टर  तथा  हस्पताल
 को  सुविधाओं  को  बात  वगरह  इस  बजट  की  आम  विशेषता  है  ।
 6.00  म०  *

 यदि  आप  देखें  तो  रेल  विक्रास  की  जोवन-रेश्वा  जहां-जहां  विकास  हुआ  वहाँ  रेल
 का  अच्छा  विस्त/र  हुआ  है  ।  इस  युग  में  जहाँ  रेल  नहीं  पहुंच  पाई  निश्चित  तोर  से  वहां  का
 विकास  भी  नहीं  हुआ  है  ।  इस  युग  में  रेल  के  ब्रिना  विकात्त  की  कल्पना  करना  संभव  नहीं  मुझे
 मालूम  है  कि  रेल  के  विकास  में  काफी  घन  की  आवश्यकता  पड़तो  रेलवे  लाइन  के  विस्तार  के
 लिये  भांतरिक  स्त्रों  और  पब्जिक  बोरोइंग  से  जो  राशि  मिलने  की  उम्मीद  है  वह  देखने  में  एक
 समुचित  राशि  दिश्वतो  किन्तु  व्यावहारिक  रूप  से  देखें  तो  यह  एक  बहुत  छोटी  राशि  हो
 सकता  है  यह  मेरे  व्यक्तिगत  विचार  लेकिन  मैं  इसको  काफो  छोटी  राशि  मानता  हू  ।

 उपाध्यक्ष  आप  जानते  हैं  कि  रेलों  ने  62  हजार  किलोमीटर  से  अधिक  एरिया  में
 अपने  जाल  का  विस्तार  किया  हुआ  है  ।  इतने  वड़े  विभाग  का  इतनी  कम  राशि  में  समुचित  ढु  ग  से
 बियंत्रण  कर  पाना  एक  कठिन  कार्य  और  अधिक  धन  राशि  उपलब्ध  कराई  जाती
 यदि  मेरी  एक  ही  ब/त  मात  ली  जाये  कि  हारे  क्षेत्र  अम्बिकापुर  जो  कि  एक  बहुत  ही  पिछड़ा
 क्षेत्र  रेलवे  बाइन  का  विस्तार  कर  दिया  जाये  तो  मैं  निश्चित  तौर  पर  कह  सकता  हूं  कि  इतवे
 पिछड़े  हुए  क्षेत्र  का  समुचित  विक्रास  हो  सकेगा  ।  आप  जानते  हैं  कि  विश्वामपुर  से  बरवाडोह  का
 सर्वे  ara  में  पूरा  हुआ  लेकिन  आगे  काम  में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  इसमें  रेलवे  लाइन  का
 निर्माण  कार्य  द्वो  जाये  तो  इसमें  हमारा  जिला  मुख्यालय  भी  शामिल  होया  ।  यह  अपने  आप  में  बड़ो
 उपलब्धि  होगी  ओर  दुनिया  भी  कम  से  कम  200-300  किलोमीटर  छोटो  हो  जायेगी  ।

 आप  जानते  हैं  कि  केवल  घन  के  अभाव  के  कारण  अनेक  ऐसी  बातें  हैं  जिनको
 कार्यान्वित  नहों  कर  पाते  ।  जिन  बातों  की  तरफ  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  इसमें
 घन  की  बहुत  कम  आवश्यकता  पड़ेगी  ।  407  ट्रेन  छूटने  का  समय  यदि  हम  दो  घंटे  पहले  कर  देते
 हैं  तो  हमारे  नागरिकों  को  अनुपषुर  तथा  कटनी  में  सभी  दिशाओं  में  जाने  के  कतेक्शन  मिल  जायेंगे
 जिससे  क्षेत्र  का  समुचित  विकास  हो  सकेगा  ओर  कलिग

 िसमस
 में  विश्रामपुर  से  निमामुद्ीन  के

 लिए  एक  बोगी  जोड़  देंगे  तो  जनता  को  काफौ  सुविधा  मिलेगी  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  रेल  बजट

 का समथन करता ह । 65.03 भ्र० प० तत्पइचात्‌ लोक सभा 6 के बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।


